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 विषय  पृष्ठ

 प्रदर्नों  क ेमोलिक  उत्तर

 *तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  21,  22  और  24  से  28  1--27

 प्रदमों  क ेलिखित  उत्तर  :

 तारांकित  प्रश्न  संखया  :  23  और  29  से  40  27--36

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  :  231  से  258,  260  मे

 283,  285  से  291,

 293  से  296,  298  में  323,

 5:25  से  330,  332  से  359

 361  से  363  और  365  मे  460  37---247

 सरकार  को  नई  ओद्योगिक  ओर  व्यापारिक  नीतियों  के  पिरोध  में

 अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करसे  के  लिए  औधोगिक  और  खेतिहर  मजदूरों  हारा

 बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में  248--64

 विदेषाधिकार  का  प्रईम

 23  1992  को  अहमदाबाद  में  श्री  हरिन  संसद  सदस्य  पर  एक

 पुलिस  अधिकारी  द्वारा  कथित  आक्रमण  265  --69  69

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  269

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  को  अनमति  273-  -  74

 प्रतिलिप्यधिकार  विधेयक  सम्बन्धों  संयुक्त  समिति

 प्रतिवेदन  के  प्रस्तुतीकरण  या  समय  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  --  स्वीकृत  274

 *  किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  --  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को

 उस  ही  सदस्य  ने  पूछा  था  ।
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 विषय  प्‌ष्ठ

 कार्य-मंत्रणा  समिति

 बाईसवां  प्रतिवेदन---स्वीकृत  275

 नियस  377  के  अधोस  मालले  275--79

 उड़ीसा  में  सिमिलिपाल  वन्य  जीवन  अभयारण्य  के  भीतर  खनन  कार्यों  को

 रोकने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  275

 सिवनी  रेलवे  स्टेशन  पर  आरक्षण  सुविधा  उपलब्ध  कराए  जाने  तथा  बीना

 होते  हुए  जबलपुर  से  नई  दिल्‍ली  तक  सु+रफास्ट  रेलगाड़ी  चलाए  जाने  की

 आवश्यकता

 कुमारी  विमला  शर्मा  276

 बम्बई  हाई  से  उत्तर  भारत  को  गैस  भेजने  के  बारे  में  महा  राष्ट्र  राज्य  के

 प्रस्तावों  पर  विजार  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अनंतराब  देशमुख  ।
 276

 विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  आगरा  तक  प्राकृतिक  गैस  पाइप

 लाइन  का  विस्तार  करने  तथा  आगरा  में  गए  उद्योग  स्थापित  किए  जाने  की

 मावश्यकता
 '

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  277

 उत्तर  प्रदेश  के  शाहुअहायुर  ओर  अवदीशपुर  में  गैस  पर  आधारित

 विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  -

 श्री  राजवीर  सिह  ज्ाप

 बिहार  के  सहरसा  संसदीय  निर्याचन  क्षेत्र  में  उद्योत  स्थावित  किए  जाते  की

 आवश्यकता
 “

 श्री  सूयं  नारायण  यादव  जजुक्ई

 पश्चिम  बंगाल  के  डिवीजनल  जिला  जलपाईगुड़ी  में  रसोई  गैस  की  और

 अधिक  एजेंसियां  खोले  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  जितेन्द्र  भाय  दास  कण  278

 नरमा  कपास  के  खरीद  मूल्प  में  वृद्धि  घोषित  किए  जाते  की  आवश्यक्रता

 श्री  बी  रबल

 (४)
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 सियस  193  के  अधीन  चर्चा

 उ्व  रकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  तथा  गेहूं  के  आयात  के  कारण  कृषि  तथा  किसानों  के

 हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  से  उत्पन्न  स्थिति

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  नाथ्‌  राम  मिर्धा

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 श्री  जाजे  फर्नान्‍्डीज

 श्री  सुधी  र  सावन्त

 श्री  अमल  दत्त

 श्री  सी०  श्रीनिवासन

 श्री  मदन  लाल  खुराना

 श्री  दिग्विजय  सिंह
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 लोक  सभा  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन

 प्रश्मों  क ेमोखिक  उतर

 इलाहाबाद  उच्च  म्यायालय  को  खंडपोठ

 रन  हु
 करी  राम  सागर  :

 श्री  जगतबोर  सह  वोण  :

 कया  प्रधान  सन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जसवस्त  सिह  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च

 ध्यायालय  की  खंडपीठ  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  को

 इस  तमय  यह  मामला  किस  स्थिति  में

 हस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 उच्च  न्यायालयों  की  खंडपीठों  की  श्यापना  हैतु  कानून  बनाने  के  सम्बध्ध  में  उक्त  आयोग

 की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एंच०  आर०  :  से

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायानय  की  स्थायी  सर्किट  स्थायपी्ें  गठित  करने  के  लिए

 जसवन्त  सिंह  आयोग  की  विनिदिष्ट  उच्च  स्यायालय  के  मुक्य  स्थायमूति  के  साथ  परामर्श  करके

 बिचार  और  समीक्षा  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेज  दी  गयी  अब  तक  शज्य  सरकार  से  कोई

 पूरा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  मामला  राज्य  सरकार  के  समक्ष  शम्बित  है  |

 मध्य  प्रदेश  और  मद्रास  स्यायपी्े  स्थापित  करने  के  लिए  जसवम्तर्सिह  आयोग  की  विनिदिष्ट

 सिफारिशें  भी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  सम्बन्धित  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्थायमूर्तियों  के  प  राम

 विचार  और  समीक्षा  के  लिए  भेज  दी  गई  इन  राज्य  सरकारों  अब  कोई  पूरा

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 श्री  राम  सागर  :  माननीय  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  विशाल  इलाहाबाद  उच्च

 स्यायालय  से  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  की  जलवायु  और  भाषा  में  भिन्‍नता  को  देखते  हुए  जसवन्त्पिह
 आयोग  ते  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  एक  खंडपीठ  स्थापित  करने  की  मांग  को  उचित  ठहराया  सरकार

 के  सामने  खंडपीठ  स्थापित  करने  से  कठिताइयां  आ  रही  वह  उन्हें  कब  तक  टूर  कर  लेगी  और  यह
 खंडपीठ  की  स्थापना  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  कब  तक  हो  जाएगी  ?

 भरी  एच०  आर०  भारद्वाज  :  खंडपीठ  की  स्थापना  के  विषय  में  जैत्ा  मैंने  मुख्य  प्रश्न  के

 उत्तर  में  कहा  है  कि  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  विचार-विमर्श  चल  रहा  है  ।  मुख्य  इलाहाबाद
 हाई  कोर्ट  की  राय  जानने  के  जता  भी  वह  अवना  निर्णय  उसके  बाद  भारत  सरकार  इस  पर

 गौर  कर

 शो  राम  सागर  :  माननीय  अध्यक्ष  न्याममूर्ति  जसवनन्‍्त  भिह  आयोग  ने  क्‍या  अध्ययन  करते  समय
 उत्तर  प्रदेश  गवर्नमेंट  स ेऔर  घीफ  जस्टिस  से  कनसल्ट  किया  था  ?  यदि  तो  खंडरीठ  की  स्थापना  के

 लिए  प्रस्तावित  स्थान  दिए  वहां  खंडपीठ  स्थापित  करने  में  कठिनाइथां  कया  हैं  ?

 श्री  एच०  आर०  भारदाज  :  कठिनाई  इसमें  2-3  प्रकार  की  हैं--पहली  तो  यहु  है  कि  स्टेट
 मेंट  पहले  वह  जगह  तय  करे  जहां  खंडपीठ  बननी  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  इस  सवाल  पर  काफी

 मतभेद  वह  के  वकीलों  और  जजों  में  जब्र  तक  वहां  की  राज्य  सरकार  पूरी  तरह  से  तसलल्‍ली  न  कर  ले

 कि  इसे  किस  जगह  पर  बनाने  में  जनता  का  हित  तब  तक  आगे  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  है  और

 तभी  इस  पर  निर्णय  हो  पाएगा  ।  जहां  वेस्टन  यू०पी०  के  लोग  इसे  चाहते  वहां  दूसरी  ओर  इलाहाबाद
 साइड  के  लोग  इसको  अपोज  कर  रहे  हैं  ।  बार  में  मी  डिबीजन  है  इसलिए  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  उचित

 है  कि  यदि  राज्य  सरकार  और  राज्य  की  हाई  कोट  इस  पर  पूरी  तरह  से  डिसकशन  करके  कोई  निर्णय

 तभी  आगे  इसको  हम  कार्यान्वित  कर  पायेंगे  ।

 भरी  जगतबोर  सिंह  द्रोण  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  यह  बड़ा  स्पष्ट  हो  रहा  है
 कि  इलाहाबाद  के  लोग  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  और  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  की  समस्या  का

 समाधान  ढूंढ़ना  उत्तर  प्रदेश  भारतवर्ष  का  सबसे  अधिक  जनसंख्या  वाला  प्रदेश  है  और  बहुत  से  बाद

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  पड़े  रहते  न्यायाधीशों  की  कमी  के  कारण  और  उनके  ऊपर  काम

 का  बोझ  अधिक  होने  के  कारण  1967  में  यह  समस्या  बार  एसोसिएशन  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  उठी  ।

 1977  में  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  में  यह  प्रश्न  आया  और  1981  में  मातनीय  मोह॒सिना  जी  किदवई

 ने  संसद  में  भी  इस  प्रश्त  को  उठया  इस  सब  को  देखते  इसकी  गम्भी  रता  को  देखते  हुए  न्यायमूर्ति
 जसवन्त  सिह  के  द्वारा  एक  आयोग  की  रिपोर्ट  1985  में  केन्द्रीय  सरकार  को  दो  आज  सात  साल

 हो  गए  इसी  से  इसके  प्रति  सरकार  का  रुख  दिखता  उसमें  मेरे  दो  प्रश्न  एक--कक्‍्या  न्यायमूर्ति
 जसबन्त  सिह  आयोग  की  जो  रिकमैंडेशंस  उनये  केन्द्रीय  सरकार  सहमत  है  ?  यदि  सहमत  तो  फिर

 उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  पांस  जो  पत्र  भेजा  उसका  कोई  स्मरण  पत्र  भेजा  ?  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  ढ़  सैद्धांटिक  सहृपति  क्या  पश्चिमी  क्षेत्र  के  लिए  आगरा  में  खंडपीठ  स्थापित  करने  के  लिए

 थी  एय०  आर०  भारदाज  :  जसवन्त  सिंह  आयोग  ने  अपनी  जो  रिपोर्ट  भेजी  उसमें

 यह  सुझाव  था  कि  आगरा  में  बैच  बननी  मांग  उत्तर  प्रदेश  में  मेरठ  की  थी  और  जसवन्त  सिंह

 ह ~-



 4  1914  मौखिक  उत्तर

 गायोग  ने  चूंकि  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  से  पहुंले  आगरा  में  हाई  कोर्ट  थी  और  जो  बाद  में  इलाहाबाद  में

 छिपट  इस  जिहाज  से  आएर  की  जगह  का  सुझाव  दिया  |  यदि  साततीय  सदस्य  झानदा  चाढ़ें  तो  मैं

 बताना  चाहता  हुं  कि  उस  वात  को  वैस्टन  यू०  पी०  में  मेरठ  और  आसपास  के  जिले  के  वकील  और  लोग

 नहीं  मान  रहे  हैं  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  समय-समय  पर  जो  हमारे  लैटसे  एक्सचेंज  होते  रहे
 विचारों  का  कआादान-प्रदान  होता  रहा  उनकी  कठिनाई  भी  यद्दी  है  कि  पूरे  वस्‍्टर्न  यू०  पी०  में  भी  हस
 पर  एकमत  नहीं  ज॑सा  मैंने  अर्ज  किया  कि  हर  प्रांत  में  एक  हाई  कोर्ट  होनी  उत्तर  प्रदेश
 में  एक  लखनऊ  खंडपीठ  है  और  इलाहाबाद  में  वहां  दो  जगह  पहले  ही  हाई  कोर्ट  की  स्थापना  ही  चुकी

 तीसरी  जगह  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  और  हाई  कोर्ट  के  चीफ  जरिस्टत  को  एथोरिटी  जब
 तक  पूरी  तरह  से  वह  सुझ्नाव  नहीं  आ  जाता  तो  इसमें  आगे  कदम  नहीं  उठाया  जा  यहां  भारत

 सरकार  की  मअबूरी  बाकी  इसमें  वेस्टर्न  यू०  पी०  की  कोई  अवहेलना  करने  की  बात  नहीं  है  ।

 वानीपत  के  उर्वरक  संयंत्र  में  गंस  रिसाव

 +.

 +22,  शी  रास  विलास  पासवान  :

 श्री  तारा  चंद  सण्डेलबाल  :

 क्या  प्रधान  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पानीपत  स्थित  राष्ट्रीय  उन  रक  लिमिटेड  के  संयंत्र  से गैस  के  रिसाव  से  अनेक
 व्यक्तितयों  की  मृत्यु  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  दुघंटना  के  बारे  में  यदि  सरकार  द्वारा  कोई  जांच  कराई  गई  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या
 निकले  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  की  गई  अयवा  की  जाते  वाली  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  संत्रालय  में  राज्य  सजी  चिस्ता  :  से  एक  विवरण
 पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विधरण

 और  26-8-1992  को  नेशनल  फठिलाइजर्स  लि०  के  पानीपत  संयंत्र  में  अमोनिया  गैस
 के  निम्॑राव  के  कारण  दस  ध्यक्तियों  की  मृत्यु  उस  समय  हुई  जब  अमोनिया  फीड  पम्पीं  में  से  एक  का  सेफ्टी

 बाल्ब  बदलते  के  लिए  मरम्मत  कार्य  किया  जा  रहा  मृत  व्यक्तियों  में  एन०  एफ०  एल०  के  एक
 प्रबन्ध  प्रशिक्षणार्थी  सहित  चार  नियमित  कर्मचारी  दो  प्रशिक्षु  थे  तथा  चार  व्यक्तित  ठेकेदार  के

 जारी  इसके  ग्यारह  अन्य  व्यक्तियों  को  भी  चोटें  लगीं  जो  उपचार  के  पश्चात  टीक  हो
 गए

 और  दु्घेटना  के  कारणों  की  जांच  उत्त  यदि  कोई  निर्धारित
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 एकक  में  लागू  सुरक्षा  प्रक्रिया  का  पुनरीक्षण  करने  तथा  उपचारी  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  एन  ०एफ०

 एल०  द्वारा  एक  बाहुरी  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच  समिति  गठित  की  गई  अपनी  रिपोर्ट  में

 जांच  समिति  ने  यह  पाया  है  कि  दुर्घटना  अमोतिया  पम्प  के  सकक्‍शन  वाल्ब्  के  एक  कम्पोर्नेंट  की  खरादी  के

 कारण  हुई  ।  चूंकि  प्रत्यक्ष  कूप  से  सम्बद्ध  कामिक  तथा  उस  अधिकारी  की  थी  जिसने  कार्य  प्राधिकृत  करते

 का  धुरक्षा  परमिट  जारी  किया  था  दुर्घटना  में  मृत्यु  द्वो  मई  थी  अतः  जांच  समिति  का  विचार  है  कि

 उत्तरदायित्व  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  ऐसी  दु्भटनाओं  से  बचने  के  लिए  समिति  ने  अनेक

 वधिक  तथा  दीर्षाबधिक  उपायों  का  सुझाव  दिया  है  ।

 जांच  समिति  की  रिपोर्ट  को  एन०  एफ०  एल  के  बोर्ड  ने  30-10-1992  को  स्वीकार  कर  लिया

 है  भोर  सुझाए  गए  अनेक  उपायों  को  पहले  ही  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  ।

 जांच  समिति  की  रिपोर्ट  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 |

 झी  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  ने  जो  जवाब  दिया  उसके  मुताबिक
 पहला  तो  इन्होंने  कह्ा  है  कि  रेस्पोंसिबिलिटो  किसी  के  ऊपर  फिक्स  नहीं  यही  हमेशा  होता  रहा  है
 कि  जहां-जहां  भी  घटनाएं  घटती  ||  लोग  मरे  लेकिन  कोई  आफिसर  उसके  लिए  रेस्पोंसिबल  नहीं  है
 तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  टम्से  आफ  रेफरेन्स  क्या  इन्क्वाय री  के  ?  दूसरा  मुआवजे  का  सवाल  है  कि

 मुआवजा  कितने  लोगों  को  दिया  गया  ?  जो  एम्पलाइज  उनको  कितना  मुआवजा  दिया  गया  और  जे

 आपने  कहा  है  कि  कास्ट्रेक्ट  लेबरस  उन  कास्ट्रेक्ट  लेब रसे  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ?

 ]

 डा०  चिस्ता  सोहन  :  इस  वर्ष  26  अगस्त  को  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  10  व्यक्ति  मारे  गये

 भर  व्यक्ति  घायल  हुए  ।  मरने  वालों  में  चार  नियमित  चार  ठका  मजदूर  और  दो
 क्षणार्थी  हमने  तुरन्त  जांच  आरम्भ  करवा  दी  जांच  समिति  की  सभापति  डा०  पॉल  पोधेन  थे

 जोकि  उवंरक  क्षेत्र  के विशेषज्ञ  अन्य  विशेषज्ञों  ने  भी  जांच  कार्य  में  भाग  लिया  ।

 विशेषज्ञ  जांच  समिति  का  कार्य  इस  दुर्घटना  के  कारणों  को  पता  हस  दुर्घटना  के  लिए
 जिम्मेदार  व्यक्तियों  का  पता  तथा  कया  फैक्टरी  में  सुरक्षा  नियमों  का  अनुपालन  किया

 इसका  पता  लगाना  तथा  इन  ऐसी  घटनाओं  की  पुर्नावृत्ति  रोकने  के  उपाय  सूझाना  विशेषज्ञ  समिति
 को  इन्हीं  विषयों  पर  अपनी  रिपोर्ट  देती  थी  ।

 विशेषश  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  राष्ट्रीय  उर्वरक  बोर्ड  को  पिछले  महीने  की  30  तारीख  को  भेज

 दो  थी  तथा  सगभग  एक  सप्ताह  पूर्व  बोर्ड  ने  यह  रिपोर्ट  सरकार  को  भेज  दी  सरकार  इस  पर  विस्तार
 से  बवियार  कर  रही

 माननीय  सदस्य  ने  उत्त  रदायित्व  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  प्रएन  उठाया  जो  व्यक्तित  क्‍स  रहे
 मरम्मत  कार्य  प्राधिकृत  करने  के  लिए  जिम्मेदार  वह  भी  घटता  स्थल  पर  ही  मारा  क्योंकि  जो

 व्यक्ति  चल  रहे  मरम्मत  कार्य  के  लिए  जिम्मेदार  वहु  भी  घटना  स्थल  पर  ही  मारा  इसलिए
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 हम  उत्त  रदायित्व  निर्धारण  नही  कर  परन्तु  सरकार  मे  फिर  से  राष्ट्रीय  उर्वरक  बोर्ड  को  इसकी
 जांच  के  लिए  कहने  निर्णय  लिया  है  तथा  अगर  आवश्यक  हो  तो  वहां  पर  तंतात  उच्च  अधिकारियों

 का  उत्त  रदायित्व  निर्वारण  करने  के लिए  एक  ओर  विशेषज्ञ  समिति  भेजी  बस  इतना  ही  मुझे
 कहना  है  ।

 शो  राम  विलात  पासवान  :  क्षतिपूर्ति  के  बारे  में  क्या  विभार

 मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि एम्पलायीज  को  कितता  कम्पनसिशन  दिया  गया  और  जो  कांट्रेक्ट
 सेबर  उनको  कितना  दिया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  शाम  बिलास  पासवान  :  मी  मैं  इसके  बारे  में  पहने  ही  पूछ  चुका  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुपू रक  प्रश्नों  में  आप  एक  ही  प्रश्न  पूछ  सकते

 करी  राम  बिलास  पासवान  :  जी  मैंने  यह  पहले  भी  पूछा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुपू रक  प्रश्न  में  केवल  एक  बात  पूछी

 शी  रास  बिलास  पासथान  :  ओर  में  मैंने  एक  ही  बात  पूछी  थी  ।

 डा  चिन्ता  सोहन  :  कुल  22  लाख  रुपए  का  मुआवजा  और  3  लाख  60  हजार  रुपए  की  अनुगृह
 राशि  दी  गयी  मैंने  मौके  का  दोरा  किया  और  उस  भस्पताल  भी  गया  जहां  वे  भर्ती  तत्काल  चोट

 की  गम्मी  रता  के  आधार  पर  10,000  रुपए  तथा  25,000  रुपए  की  अनुगृह  राशि  दी

 जो  राम  विभांस  पांसवान  :  कंट्रिक्ट  मेबर  ।

 डा०  चिश्ता  मोहत  :  प्रत्येक  कांट्रेक्ट  लेबर  को  एक  लाख  रुपए  दिया  गया  ।  यदि  आप  इसका  कुल
 योग  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  उसे  समाप्टण  पर  रख  दूंगा  ।  ओर  बदि  आप  यह  चाहते  हैं  कि  मैं  यह  आकड़

 पढ़  कर  सुनाऊं  तो  मैं  उसके  लिए  भी  तंथार  बार  कांट्रेक्ट  लेबर  में  प्रत्येक  को  1.08  लाकर  से  लेकर

 1.13  लाख  दपए  तक  दिए  यए  थे  ।

 श्री  राम  बिलास  पासंबात  :  इन्होंने  अपने  जवाब  में  कहां  है  जो  लांग-टर्म  और  शार्ट-टर्म
 सजेशंस  इन्होंने  दिए  हैं  तो  वह  लांग-टर्म  और  शार्ट-टर्म  सजेशंस  क्या-क्या  हैं  और  अभी  तक  उसका  कितता
 इम्प्लीमेंटेशन  हो  पाया  आपने  कांट्राडिक्टरी  कहा  है  एक  तरफ  आपने  कहा  हैं  :
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 अनुवाद |

 एफ०  एल०  के  बोर्ड  ने  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  को  स्वीकार  कर  लिया

 ]

 मतलब  है  कि  बह  जो  रिपोर्ट  एक्सेप्ट  किया  है  वह  अभी  तक  फाइनल  नहीं  है  ।  आपने  वह

 भी  कहा  :

 ]

 रिपोर्ट  पर  बियार  कर  रही  है  |ਂ

 यह  आपका  कहना  है  ।

 डा०  जिसना  सोहन  :  जो  वक्तव्य  मैंने  पहले  दिया  मैंने  कभी  उसका  शंडन  नहीं  किया  |

 इन्होंने  बहुत  सी  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  जो  कि  मैं  सभा  पटल  पर  रखने  को  तैयार  सभा  के  लाभ  के

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  विशेषज्ञ  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  एक  नियन्त्रण  व्यवस्था  होती
 जिससे  कि  दुघंटना  होने  की  स्थिति  में  संयंत्र  को  अन्द  किया  जा  सके  ।  पहले  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ

 उन्होंने  दीर्घकालीन  उपाय  के  छूप  में  इसका  सुझाव  दिया  है  एक  अल्पकालीन  उपाय  के  रुप  में  '

 उन्होंने  कहा  है  कि  का  रखाते  के  सभी  कारीगरों  को  मरम्मत  कार्य  करते  समय  सकाब  शिरस्क  और  जुगत
 आदि  का  उपयोग  करना  चाहिए  ।

 श्री  राम  विंखंस  पंाखबान  :  ऐसा  नहीं  किया  गया  था  और  यहु  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त

 इकाई  है  ।

 करी  ताराचम्द  लण्डेलथाल  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  जो  रिपोर्ट  कमेटी  ने  इन्क्वाय री  कमेटी  ने  दिया  है  उसके  मुख्य  मुद्दे  क्या  क्योंकि  अभी
 भोपाल  गेंस  को  लोग  देश  में  भुला  भी  नहीं  पाए  और  फिर  इस  प्रकार  से  पानीपत  में  11  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हुई  और  ऐसे  समय  में  हुई  जब  वहां  रिपेयर  और  मैनटेनस  वर्क  चल  रहा  था  ।  ऐसे  समय  में  सारे

 इन्जी  नियसे  वहां  होने  चाहिए  क्योंकि  वहां  के  मंनेजिंग  डायरेक्टर  और  टैक्मीकल  डायरेक्टर  दिल्ली
 बेसड  है  और  दिल्‍ली  बेसड  होने  के  कारण  वे  असले  दिन  वहां  पर  पहुंचे  तो  यह  असावधानी  क्‍यों  वरती

 गई  ?  बहू  पाइप  लाईन  किस  कम्पनी  ने  डाली  यह  हमें  बताने  की  कृपा  करें  और  उनके  खिलाफ  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  और  फाइंडिग्स  क्या  है  ?

 ]

 डा  घिग्ता  मोहन  :  समिति  की  सिफारिशें  हैं  कि एमौनिया  पम्प  का  योक  बुश  बदल  देता

 उन्होंने  यह  सुझाव  भी  दिया  कि  एमरजेंसी  स्टाप  स्विच  को  हमेशा  कन्ट्रोल  रूम  में  रखना  चाहिए  ताकि
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 भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  में  प्लांट  को  बन्द  किया  जा  सके  ।  उन्होंने  यह  भी  देखा  कि  बहुत  से  गैंजिट  हेलमेट
 ओर  माह्क  प्लांट  प्राधिकारियों  द्वारा  कर्मचारियों  के

 '
 उपयोग  के  लिए  लाए  गए  थे  ।  दुर्भाग्य  उस

 कार्य  को  करने  वाले  ठेका  मजदूरों  ने  सुरक्षा  पुल्तिका  में  सुझाए  गए  उपायों  के  बावजूद  भी  इम  त्रीजों
 का  उपयोग  करने  का  कभी  प्रयत्न  नहीं  दुर्भाग्यवश  यह  हादसा  हो  ऐसा  कभी  पहले
 भी  नहीं  यह  कारखाता  17  साल  पहले  शुरूहुआ  था  कारखाने  में  आरम्प  से  ही
 ठीक-ठाक  ढंग  से  काये  हो  रहा  कारखाने  को  जापान  की  कम्पनी  ने  प्रोद्योगिकी  दी  किसी

 माननीय  सदस्य  मे  इसके  लिए  मांग  की  थो  और  इसका  डिजाइन  इंजीनियस  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  तैयार
 किया  गया  था  ।  यह  कारखाना  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहा  इसमें  लगभग  पांच  लाख  टन  यूरिया  का

 प्रति  ब्ष  उत्पादन  किया  जा  रहा  कुछ  समय  पहले  इसे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  पुरस्कार  भी  मिला  था  और
 सरकार  इकाइयों  को  ठीक  ठंग  से  सलाह  दे  रही  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए
 सच्चेतात्मक  उपाय  अपनाये  जाएं  ।

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  क्या  पानीपत  की  एन०  एफ०  एल०
 शाद्ा  में  तैनात  सुरक्षा  अधिकारी  के  पास  सांविश्चिक  आवश्यकताओं  के  अनुसार  पर्याप्त  योग्यत्ता  है  अथवा

 नहीं  है  ?  क्या  वह  सुरक्षा  कार्यों  में  प्रशिक्षित  था  अथवा  नहीं  ?

 डा०  चिन्ता  बहुत  से  इंजीनियर्स  सुरक्षा  उपकरण  की  देख  रेख  करते  थे  और  जिस
 व्यक्ति  की  उस  मौके  पर  मृत्यु  वह  एक  सहायक  इंजीनियर  वह  एक  सुप्रशिक्षित  इंजीनियर

 भो  दिग्विजय  सिह  :  मैंने  पूछा  है  कि  क्या  पानीपत  में  तैनात  सुरक्षा  अधिकारी  के  पास  अपेक्षित
 योग्यता  थी  अथवा  नहीं  ?  क्‍या  उसके  पास  वहां  पर  सुरक्षा  अधिकारी  तैनात  होने  के  लिए  अपेक्षित  योग्यता

 डा०  चिन्ता  सोहन  :  जी  उनके  पास  थी  ।

 श्री  बिग्विजय  सिंह  :  जहां  तक  मुझे  पता  चला  वहां  पर  तैनात  सुरक्षा  अधिकारी  के  पास  अपेक्षित

 योग्यत्ता  नहीं  मु

 डा०  चिन्ता  सोहत  :  यह  एक  बिल्कुल  तकनीकी  किस्म  का  प्रश्त  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  दी  गई
 रिपोर्ट  में  यह  कहा  है  कि  जिस  व्यक्तित  को  यह  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी  उसके  पास  सभी  तकनीकी  योग्यताएं

 भारत-पाक  सम्बन्ध

 नः

 ४24.  श्री  चित्त  बसु  :

 श्रोमतो  बलुस्धरा  राजे  :

 क्या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  अम्पू  और  कश्प्नीर  तथा  पंजाब  में  पाकिस्तान  द्वारा  आतंकवादियों  और

 विघटनकारियों  को  सहायता  दिए  जामे  का  मामला  पाकिस्तान  के  साथ  राजनभिक  और  अन्य  स्तरों  पर

 उठावा

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 क्‍या  सश्कार  मे  प्राकिस्तान  को  शिमला  समझौते  को  ध्यान  में  रखते  हुए  द्विपक्षीप  बातचीत  के

 लिए  भासाीत्रत  किया

 यदि  तो  उस  पर  पाकिस्तान  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  और

 (६)  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  में  और  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 जिदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मत्री  एडूआड्डो  :  से  एक  विवरण  सदन  के  पटल

 पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 सरकार  ने  पाकिस्तान  से  अनुरोध  किया  है  कि  वहू  जम्मू  4  कश्मीर  और  पंजाब  राज्यों  में
 भारत  के  खिलाफ  आतंकवाद  एवं  विधटनकारी  गतिविधियों  की  समर्थन  देना  बन्द  कर  दे  ।

 पाकिस्शान  बशबर  यह  दावा  करता  रहा  है  कि  वह  भारत  के  खिलाफ  आतंकवाद  को  समर्थन

 नहीं  देता  तथापि  कहता  में  इस  बात  के  प्रमाण  मोजूद  हैं  कि  पाकिस्तान  द्वारा  आतंकवाद  को  अब  भी

 समर्थन  दिया  जा  रहा  है|

 और  हमने  पाकिस्तान  को  यहू  बता  दिया  है  कि  हम  पाकिस्तान  के  साथ  सभी  मसलों  पर

 शिमला  समझौते  के  अनुरूप  द्विपक्षीय  रूप  से  तथा  शांतिपूर्ण  ढंग  स ेबातचीत  करना  तथा  उनको  हल  करना

 चाहते  तथापि  सार्थक्  बातचीत  तभी  सम्भव  है  जब  आपसी  विश्वास  एबं  निष्ठा  तथा  उपयोगी

 बातचीत  क्यों  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनुकूल  वातावरण  बने  ।  इसके  लिए  पाकिस्‍तान  को  चाहिए  कि  वह

 जम्मू  ब  कश्मीर  और  पंजाब  में  विधघटनकारी  तथा  आतंक्रवादी  गतिविधियों  को  अपना  समर्थन  देना  बन्द

 कर  दे  ।

 हमारी  यह  नीति  है  कि  तनाव  पर  काबू  रखने  और  सामान्य  वातावरण  बनाए  रखने  के  लिए

 पाकिस्तान  के  साथ  संचार  भाध्यमों  को  बराबर  खुला  रखा  प्रधान  मन्त्री  तथा  अधिकारी

 स्तर  पर  बैठकें  होती  रही  हैं  ।  कुछ  प्रगति  हुई  है  जिसमें  बिश्वासोत्पादक  उपायों  तथा  अनसुलझे  मसलों  पर

 सहमति  भी  शामिल

 श्री  चिश  बस  :  गत  अक्तूबर  माह  में  पाकिस्तान  की  मेशनल  एसेम्बली  ने  एक  संकल्प

 पारिस  किया  जिसमें  उन्होंने  जैसा  कि  उनका  मत  है  कश्मीर  में  भारतीय  अत्याथार  की  निदा  की  और  उसे

 मानव  अधिकारों  का  घोर  उल्लंघन  बताया  |  पाकिस्तान  सरकार  के  विदेश  शाज्य  मन्त्री  ने  वहां  की  एसेंबली
 में  संकल्प  प्रस्तुत  करते  हुए  पाकिस्तान  सरकार  को  जम्मू  कश्मीर  में  आतंकवादी  गतिविधियों  का की

 पे आप
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 समर्थन  करने  की  बात  को  दोहराया  ।  पाकिस्तान  नेशनल  एसेम्ब्रली  ने  पहले  भी  एक  संकल्प  फरित  किया

 अ४  क्ष  भड्दोदय  :  कृरथा  आप  अपना  प्रश्न  यह  तो  एक  भाषण  बनता  जा  रहा  यह  एक

 बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  कुछ  और  सदस्थ  भी  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  ।

 श्री  लिस  बसु  :  मैं  एक  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्स  कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  आप  विधय  १र  आइए  ।

 श्री  चित्त  आप  देखेंगे  कि  मैं  एक  सँक्िंड  से  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  |  मैं

 दोबारा  यही  कहंगा  कि  पाकिस्तान  की  नेशनल  एसेम्बली  द्वार  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था

 जिसमें  हमारी  निदा  करते  हुए  उन्होंने  कहा  था  कि  बाबरी  मस्जिद  को  भारत  में  अयवित्र  किया  गया  है
 उसे  तोड़ा  गया  सभी  य ेसभी  तरह  से  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्ब्नन्धों  का  उल्लंघन  क्‍या

 पाकिस्तान  नेशनल  एसेम्नली  द्वारा  पारित  किए  गए  इत  दो  सकतलपों  से  भारत  और  पाकिस्तान  के  आपसी

 सम्बन्धों  में  तनाव  की  स्थिति  पैदा  नहीं  होती  ।  अगर  सम्बन्धों  में  काफी  तनाव  पैदा  हुआ  है  तो  जेसा
 कि  मन्त्री  जी  द्वारा  पढ़  गए  वक्‍ृतब्य  में  कहा  गया  सरकार  इन

 सम्बन्धों
 में  किस  तरह  से  सुधार

 लायेगी  ?

 श्री  एडुआर्डो  फंलौरो  :  हमने  साव॑जनिक  रूप  से  यह  कहलवाया  है  कि  हम  संसदीय  संस्या

 द्वारा  पारित  किए  गए  ऐमे  संकहप  की  निंदा  करते  हैं  ।  ज॑साकि  सदस्यों  ने  ठीक  ही  कहा  यह्‌  ससंसदीय
 प्रतिमानों  का  धोर  उल्लघन  किसी  दूसरे  देश  के  आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  मैं  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  जहां  हमने  इसकी  निंदा  की  वहां  हमने  यह  बात  अपने  बहुत  से  मित्र  देशों  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 समाज  में  अपना  महत्व  रखने  वाले  देशों  की  जानकारी  में  भी  ला  दी  है  पाकिस्तानी  अधिकारियों  के  इस

 तरह  के  तथा  अन्य  काय  दोनों  देशों  के  बीच  समस्याओं  का  शांतिपूर्यक  समाक्षान  करने  तथा  परस्पर  संबंधों

 को  मजबूत  बनाने  के  प्रयासों  के  बिरुद्ध

 इस  सन्दर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हम  बातचीत  जारी  रखते  के  लिए  बचनबद़  हम  इस
 सम्बरध  को  मजबइत  बनाने  के  लिए  सब  कुछ  करने  के  लिए  बचनबद्ध  हैं  ।

 आप  अपने  पड़ोसियों  को  चुन  नहीं  सकते  ।  विकिन्त  प्रकार  के  पड़ोसी  होते  आप  अपमे  भाईयों
 अथवा  परिवारों  को  एक  तरफ  नहीं  कर  सकते  ।  इरा  वजह  से  बातचीत  करनी  सम्बन्धों  में  सुधार
 लाना  हस  दिशा  में  सब  कुछ  करना  चाहिए  ओर  इसके  साथ-साथ  हमें  अपने  उन  मूल्यों  पर  अडिम

 शहना  चाहिए  और  उनके  मामले  में  कोई  समझौता  नहीं  करना  चाहिए  जिनके  आरे  में  कोई  समझौता
 सम्मव  नहीं  हो  जेसे  कि  देश  की  सुरक्षा  और  राष्ट्र  की  अश्चवण्डता  भामक  बातें  हैं  ।

 क्री  जिस  बसु  :  पाकिस्तान  सत्ता  पार्टी  आज  भीषम  समस्या  का  सामना  कर  रही  विशेष

 कर  पाकिस्तान  की  जनता  द्वारा  किए  जा  रहे  आंदोलन  के  जोकि  आज  भी  जारी  वहां  पर

 खमस्या  की  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  क्या  सरकार  पाकिस्तान  में  बहां  की  घरेल  समस्याओं  से  जनता  का  ध्यान

 हटाने  के  लिए  पाकिस्तान  सरकार  के  ताजा  आक्राभअक  और  उन्मादी  रबेये  का  अनुमान  लगा  रही  यदि
 ऐसी  बात  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  होगी  ?

 हे
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 ओर  एडआर्डो  मैं  इसी  बात  को  नहीं  दोहरामा  चाहता  जोकि  हमने  पाकिस्तान  अधिकारियों

 को  उनके  आंतरिक  मामलों  पर  टिप्पणी  करते  हुए  कही  और  अध्यक्ष  महोदय  आप  मुझे  आशका  भी

 मनचढ़त  प्रश्नों  का  उत्त  र  देने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।

 थी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  आदरणीय  प्रधान  मन्त्री  जी  से

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मम्त्री  महोदय  से  मुलाकात  करते  रहते  पाविस्तात  की  आस्तरिक  स्थिति  का  भी

 उन्हें  पूरा  ज्ञान  उनका  अपना  आंकलन  कया  है  ।  क्या  पाकिस्तान  सचमुच  में  संबंध  सुधारना  चाहता  है
 और  अगर  सुधारना  चाहता  है  तो  ऐसा  क्‍यों  होता  है  कि  हरेक  मुलाकात  के  बाद  पाकिस्तान  मे  ऐसे  कवम

 उठाए  जाते  हैं  जिससे  सम्बन्ध  और  सुधरने  की  बजाए  बिगड़  जाते  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  पो०  बो०  नरसिह  :  अध्यक्ष  मैं  नहीं  समझता  कि  हम।री  मुलाकात
 सम्बन्ध  बिगाड़ने  के लिए  मैं  यह  भी  नहीं  समझता  कि  लाजिमत  ऐसा  होता  यह  ठीक  है  कि  प्रत्येक

 देश  में  ऐसी  शक्तियां  कुछ  तो  शांति  चाहती  हैं  और  कुछ  नहीं  भी  चाहती  हैं  और  शांति  प्रिय  शक्षितयाँ  कुछ
 आगे  बढ़ने  की  कोशिश  करती  दूसरी  जो  शक्तियां  हैं  वे  इसमें  विघ्य  डालने  की  कोशिश  करती  यह

 लगातार  चलता  रहता

 और  कोई  मध्यांतर  नहीं
 *'

 थी  नीतीश  कुमार  :  आज  आपका  जवाब  बदुत  अच्छा  '''

 शो  पो०  थो०  मरसिह  राव  :  यह  अनिवाय॑  है  और  हम  जानते  हैं  कि  प्रत्येक  देश  में  पाकिस्तान
 क्या  सभी  देशों  में  सबकी  एक  राय  नहीं  होती  सवका  एक  मकसद  नहीं  होता  (areata)  अब
 सरकार  की  भआात  मैं  कह  रहा  सरकार  में  भी  अलग-अलग  मकासिद  हो  सकते  '**

 और  अटल  बिहारी  बाजपेयों  :  यह  भी  हमें  पता  नहीं  था  कि  श्री  अर्जुन  सिह  और  आप  में  मतभेद

 हैं
 ।'''

 ]

 क्रो  सलि  झंकर  अय्यर  :  क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  धम्यवाद  और
 बधाई  देने  पर  विचार  किया  है  कि  उन्होंने  श्री  अमनुल्लाह  खान  ओर  उसके  साधियों  को  मियम्त्रण  रेखा
 पार  करने  से  रोका  हो  और  अगर  नहीं  तो  क्यों  नहीं  ?

 थी  एडआर्डो  फेलोरो  :  इस  अवसर  १९२  जो  कि  अन्तिम  अवेश्वर  था  और  इसके  साथ-साथ  उश्वसे

 पहुले  के
 अवसर  पर  इन  दोनों  अवसरों  पर  हमने  यह  मामला  कुटनीतिक  स्तर  पर  द्विपक्षीय  तरीके  से

 उठाया  था  ओर  स्थिति  की  गम्भी  रता  के  बारे  में  बताया  था  और  यह  भी  बताया  कि  हम  अपनी  सीमाओं
 को  दूसरे  देशों  से  बचाने  में  कैसी  दृढ़ता  दिखा  सकते  इस  कूटनीतिश  परिषतेन  की  बजहू  एक  बहुत
 बुरी  स्थिति  टाली  जा  सकी  ।
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 श्री  रबि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  मस्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  अपने  जवाब  में

 कहा  है  :

 पैदा  किए  जाने  बाले  उपायों  पर  कुछ  प्रमति  हुई  है  भौर  समझौते  भी  हुए  हैं  ”

 लो  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानता  चाहता  हूं  कि  जब  पाकिस्तान  में  तानाशाह  सरकार  थी  और  अब

 मौजूदा  प्रजातन्त्र  सरकार  इन  दोनों  के  दरम्यान  कोई  अन्तर  है  कि  हिन्दुस्तान  में  जिस  तरीके  से  घुस
 पैठिए  भेज  रहे  दूधरी  बात  यह  कि  जब  दोनों  प्रजातन्भीस  प्रधान  मम्त्री  मिलते  हैं  तो  इन  दोनों  में  क्या

 अम्तर  मेहरवानी  करके  मन्त्री  महोदय  बताएं  ।

 अध्यक्ष  इसका  उत्तर  प्रधानमन्त्री  देंगे  ”  वे  आपको  देख  रहे  हैं  और  मन्त्री  महोदय  उनको

 देख  रहे  हैं  ?

 भरी  पी०  बो०  नर्रासह  राव  :  मैं  आपकी  तरफ  देख  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  सोच  रहा  था  कि  आप  उनसे

 पूछेंगे  ।  जरा  दोहराइए  ।

 अध्यक्ष  :  रिपीट  प्लीज  ।

 श्री  रजि  राय  :  अध्यक्ष  मेरा  सवाल  था  कि  प्रधान  मम्त्री  जी  क्या  इन  दोनों  च्रीज  में  कोई
 अस्तर  देख  रहे  हैं  पहले  एक  तानाशाह  सरकार  पाकिस्तान  में  उसके  बाद  दो  प्रधानमण्त्री  प्रआतांजिक
 ढंग  से  चतकर  आए  हैं  तो  हिन्दुस्तान  में  जिस  तरीके  से  चुसपंठिए  भेजकर  कश्मीर  में  गड़बड़  कर  रहे
 इसमें  कोई  अन्तर  देख  रहे  हैं  ?  दुसरी  बात  कि  पाकिस्तान  में  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  चुने  दोनों  प्रधानमंत्रियों
 श्रीमती  भूट्टो  और  मौजूदा  प्रधानमन्त्री  का  इस  बारे  में  हिन्दुस्तान  के  प्रति  कोई  एटिट्यूड  नजरिए  में
 कोई  फके  देख  रहे  हैं  ?

 श्री  पी०  थी०  गरसिह  राव  :  गड़बड़  में  तो  कोई  अम्तर  नहीं  है  लेकिन  हर  एक  की  अपनी-अपनी
 शैली  होती  अपना  एटिट्यड  होता  और  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  आज  एक
 क्रेटिक  इलेक्टड  प्राइम  मिनिस्टर  से  बात  करते  समय  में  अपने  आपको  एक  अलग  वेव  लेथ  पर  पाता  हूं
 ओर  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  पर्सनल  लेवल  पर  हमारे  अच्छे  सम्बन्ध

 श्री  सेपड  शाहाबुद्दोत  :  जनाव  ल्पीकर  बात  गुलाकातों  की  बात  गुफ्तगू  की  बात
 डायलॉग  की  हुई  और  हुकूमत  हमेशा  दोहराती  है  कि  हम  बातचीत  के  लिए  तैयार  डायलॉग  के  लिए
 तैयार  हैं  और  हर  तरह  के  सुलह-समझौते  के  लिए  तंथार  दूसरी  तरफ  हम  यहां  बार-बा <  कहते  हैं  कि
 पाकिस्तान  यह  कर  रहा  वह  कर  रहा  हमारे  दाखिली  मामलात  में  इन्टरवीन  कर  रहा  हमारे
 यहां  मिलिटेंसी  टैररिज्म  को  बढ़ावा  दे  रहा  मदद  पहुंचा  रहा  है  तो  इन्टरनेशनल  कम्युमिटी  के
 दरम्यान  इन  दो  तरह  की  यातों  मेरी  समझ  में  क्रेडिब्रलिटी  गैर  पैदा  होता  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहता
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 '
 बजीरे  खा  रजा  से  कि  इस  क्रेडिबलिटी  गैप  को  खत्म  करने  के  लिए  या  कम  करने  के  लिए  सिस्टेमेटिक

 प्लांड  ढंग  से  दुनिया  के  स्तर  पर  कया  कारंबाई  कर  रहे  हैं  ?

 ]

 थो  एडआईड्डों  फंलीरो  :  मेरे  विचार  से  अन्य  कोई  स्थिति  हमारी  स्थिति  से  अधिक  विश्वतनीय

 नहीं  हो  सकती  और  हमारी  इस  स्थिति  को  छोड़कर  अन्य  कोई  स्थिति  ऐसी  नहीं  हो  सकती  जो  कि  इस
 देश  के  लोगों  को  स्वीकृत  हो  और  तभी  मैंने  बातचीत  की  आवश्यकता  का  जिक्र  किया  है  और  कुछ  एक

 मूल्यों  पर  दुढ़  रहने  की  आवश्यकता  का  जिक्र  किया  है  जिन  पर  कोई  समझौता  सम्भव  नहीं  हो
 सकता  ।

 श्री  सेयद  शाहाबुह्ीन  :  मेरे  विचार  माननीय  मन्त्री  ने  मेरा  प्रश्न  नहीं  समझा  ।  मैं  भारत  के

 प्रभाव  का  जिक्न  नहीं  कर  मैं  अन्तर्राष्ट्रीय  समाज  में  विश्वलनीयया  अभाव  के  बारे  में  जिक्र  कर  रहा  हूं
 और  मैं  भ्ापसे  पूछ  रहा  हुं  इनके  द्वारा  विश्वसनीयता  आभाव  को  दूर  करने  के  लिए  कोन  से  नियोजित

 अथवा  योजनाबद्ध  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 थभरो  एड्आर्डो  फंलोरो  :  सर्वप्रथम  कोई  भी  विश्वसनीयता  अभाव  नहीं  है  और  हमारी  स्थिति  की
 विश्वसनीयता  बढ़  गई  शायद  मैं  स्थिति  को  मोटे  मतौर  पर  उनके  साथ  हूं  मैं  इस  सभा  का

 समय  और  किसी  बात  के  लिए  नहीं  लेता  भाहुंगा  बल्कि  यह  कहना  चाहूंगा  कि  चाहे  अमरीका  की

 कांग्रेस  हो  अथवा  अमरीका  का  प्रशासन  अयवा  यूरोपियन  समुदाय  पूर्ण  कप  ट्रोडक  माध्यंम

 से  या  दूसरे  रूप  से  अथवा  अंग्रेजी  सरकार  हो  अथवा  अंग्रेजी  संसद  अथवा  दूसरे  महत्वपूर्ण  देश  ये  सभी

 एक  ही  नतीजे  पर  पहुंचे  हैं  जिसमें  भले  ही  उन्हें  कुछ  देरी  हुई  अब  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं
 वे  आतंकवाद  का  समर्थन  कर  रहें  हैं  और  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रशासनों  ने  यह  वक्‍तव्य  जारी

 किया  है  कि  अब  पाकिस्तान  को  उम्रवादी  राष्ट्र  तथा  ठग्नवाव  को  बढ़ावा  देने  वाला  राष्ट्र  धोषित  करने  का

 समय  जा  गया  जहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  का  प्रश्न  अब  यही  स्थिति

 यदि  सदस्य  इस  विषय  पर  और  कुछ  जानना  चाहेंगे  तो  मैं  उनको  सारी  जानकारी  मैं  उनके

 सूचनाथे  दस्तावेज  भी  दूंगा  क्योंकि  मैं  ज्रोतों  को  प्रभावित  नहीं  करना  चाहता  |  मैं  उनको  वहू  दस्तावेज

 भी  दे  दूंगा  जिसमें  जम्मू-कश्मीर  में  मई  1988  जुलाई  से  1990  तथा  जुलाई  1990  से  जुलाई  1992  तक

 हुई  उम्रवाद  की  घटनाओं  में  पाकिस्तान  के  सम्मिलित  होने  से  सम्बन्धित  ब।स्तबिकत्ाओं  की  तिथियों

 सभी  सम्भव  जानकारी  होगी  ताकि  उनको  पूरी  तसल्‍ली  हो

 श्री  सेघद  शाहाब॒द्वीन  :  मुझे  यकीन  द्वो  गया  इसके  लिए  मुझे  आपके  दस्तावेजों  की  जरूरत  नहीं

 श्री  एडआडडों  यदि  माननीय  सदस्य  को  यकीन  हो  गया  है  तो  वह  दस्तावेज  अन्य  साथियों
 को  दे  दें  ताकि  वे  दस्तावेज  को  अपने  पास  रख

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  ग्यायाधिकरण  हारा  मामलों  का  निपटान

 +25,  श्री  पतजन  बंसल  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिक रण  अपना-कार्य  अपेक्षित  रीति  से  करने  और  मामलों  को Lis

 शीघ्र  निउटाने  के  अपने  निर्धारित  उद्देश्य  प्राप्त  करने  में  विफल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  न्‍्यायाधिकरण  की  विभिन्‍न  पीढों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  में  कितने

 मामले  दायर  किए  गए  और  कितने  मामते  अन्तिम  रूप  से  निपटाए  और

 उनके  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  सारप ट  :  से

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विधरण

 से  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  ने  अपने  अभीष्ट  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर

 लिया  है  जैसा  कि  नीचे  दिए  गए  निपटान  के  आंकड़ों  से  स्पष्ट  होता  न्यायाधिकरण  की  विभिन्‍न

 न्यायपीठों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  दायर  किए  गए  तथा  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या  निम्नानुसार Ue
 है  :--

 क्रम  न्यायवीठ  का  ताम  से  से  से

 सं०  क्रम न्यायवीठ का ATT 89  तक  तक  1-1-1991  तक

 दायर  निपटाए  दायर  निपटाए  दायर  निपटाए

 किए  गए  किए  गए  किए

 गए  मामले  गए  मामले  गए  मामले

 मामले  मामले  मामले

 2  3  4  5  6  7  8

 प्रसीपल  3092  4  3248  2065  3750  8

 2.  इलाहाबाद  3092  855  3248  2065  2237  2261

 3.  अहमदाबाद  1634  590  657  464  535  668

 4.  बेंगलूर  801  2266  657  898  935  668

 5.  बम्बई  1404  602  1186  848  935  1450

 6,  कलकत्ता  1098  602  1061  848  1131  1610

 7.  चण्डीगढ़  1956  957  2161  1645  1946  1990
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 कटक  650  531  634  563  613  462

 9.  गुवाहाटी  239  241  275  217  457  145

 10.  हैदराबाद  1197  1179  1293  1182  1461  1187

 11.  जबलपुर  1180  1195  1223  1150  1171  661

 12.  जोधपुर  1146  651  796  380  979  781

 13.  मद्रास  1215  973  1270  1131  1513  1413

 14.  पटना  488  543  689  669  886  608

 ]  5.
 दरहाइुलभ  922  1417  1478  1209  2108.  1392

 जोड़  18602  13986  19264  15089  21651  17572

 मौजूदा  रिक्तियों  झ्रा  साथ  ही  31-5-1993  तक  होने  वाली  संभावित  रिक्तियों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उपाध्यक्ष  सदस्यों-के  पदों  को  भरने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 को  बबन  फुमार  बंसल  :  मैं  माननीय  मन्त्रीजोी  की  आशावादिता  का  समर्थन  करने  में  बड़ी

 नाई  अनुभव  कर  रहा  हूं  कर्मचारियों  की  समस्याओं  को  तुरन्त  निपटाने  और  उनको  शीघ्र  न्याय  दिलाने

 के  लिए  एक  विशेष  न्‍्यायाधिक रण  के  रूप  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  चौदह  न्यायपीठों  के  साथ  केन्द्रीय

 प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  स्थापना  हुई  थी  ।  लेकिन  उत्तर  से  हमको  यह  पता  चला  है  कि  बकाया

 मामलों  की  संख्या  बढ़ती  ही  जा  रही  ऐसे  समय  जयकि  सदस्यों  और  उपाध्यक्षों
 के  कई  पद  रिक्स  पड़े

 हुए  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  ऐसे  समय  जबकि  सरकार  यह  समझती  है  कि  किसी  भी

 कारी  का  कार्यकाल  नहीं  बढ़ाया  जाये--हमने  यह  देखा  है  कि
 जब  अधिकारियों  की  आयु  58  वर्ष  की  हो

 जाती  है  तो  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  में  नौकरी  तलाशने  का  काम  शुरू  हो  जाता  है  ।  मैं  माननीय

 मन्त्रीजी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अधिनियम  में  संशोधन

 करने  पर  विचार  करेगी  कि  छोटी  आयु  के
 लोग  सदस्य  के  रूप  उपाध्यक्ष  के  रूप  में  आ  सकें  क्‍योंकि

 आज  सेवाओं  सम्बन्धी  न्‍्यायशास्त्र  अपने  आप  में  जटिल  विषय  बन  गया  है  और  हमें  ऐसे  लोगों  की

 श्यकता  है  जिनके  पास  न्‍्यायाधिकरण  में  काम  करने  का  अधिक  अनुभव  रहा  इससे  मामलों  के  निपटान

 में  हो  रहे  विलम्ब  को  दूर  करने  में  मदद  भी  मिलेगी  ।

 श्रीमती  सारप्र  ट  अएदा  :  प्रशासनिक  न्यायाध्िकरण  के  दो  सदस्य  एक  स्यायिक  सदस्य  ओर

 दूसरा  प्रशासनिक  सद््य  ।  हमें  उन  लोगों  को  लेना  होगा  जिनके  पास  उचित  आयु  में  भनुभव  हो  ओर

 उन्हें  सेवा  से  स्याय।धिकरण  में  जाना  पड़  गा  तो  उनको  न्यायाधिकरण  में  जाने  क  लिए  कुछ  प्रोत्साहन
 ।  थे  जब  स्यायाधिकरण  में  प्रवेश  करेंगे  तो  सदस्य  के  लिए  62  वर्ष  की  आयु  होगी  और  उपाध्यक्ष

 दूसरਂ
 यवि  उ

 देना  पड़  गा
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 के  लिए  65  वर्ष  होगी  |  इसलिए  यहां  पर  आयु  का  प्रश्न  लेकिन  यदि  आप  यह  चाहेंगे  कि  वे

 वहां  पर  तो  हमें  सदस्यों  को  वहां  जाने  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  देना  होगा  ।

 माननीय  सदस्य  मे  मामलों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  का  जिक्र  किया  ।  मेरे  विचार  से  सह  कहना  ठीक

 नहीं  है  कि  जिस  उद्देश्य  से  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  हुई  उस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  हो  सकी  है  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  असंझ्य  मामले  उच्च  न्यायाक्षयों  से  न्‍्यायाधिकरण  के-द्रीय  प्रशासनिक

 न्यायाधिक रण  को  हुस्तांतरित  किए  जब  केसर्ट्रीय  प्रशासलिक  स्थायाध्रिकरण  की  स्थापना  1985  में

 हुई  हमें  उन  म।मलों  को  भी  निपटाना  है  ।  जहां  तक  इन  मामलों  को  निपटाने  का  प्रश्त  है  हमने  बहुत
 अच्छा  काम  किया  आज  40,000  मामले  लम्बित  पड़  हुए  हैं  जोकि  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित

 पड़े  मामलों  की  तुलना  में  बहुत  कम  हैं  और  यहां  पर  भी  बहुत  कम  लगता  मैं  एक  तुलनाट्मक  आंकड़ा

 प्रस्तुत  करूंगी  ।  सितम्बर  का  आंकड़ा  लीजिए  |  प्रत्येक  न्यायालय  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  650  मामले  भिपाने

 का  प्रतिमान  रखा  गया  इसके  आधार  पर  न्यायाधिकरण  को  सभी  न्यायपीठों  के  लिए  1788  मामले

 होना  चाहिए  था  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  जहां  तक  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  का
 प्रश्त

 हमने  2173  मामले  निपटा  दिए  हैं  जोकि  उन  उच्ब  न्यायालयों  के  लिए  प्रतिमान  के  रूप  में  रखे  गये

 भौसत  से  बहुत  अधिक  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  शटजों  :  हर  वर्ष  4000  मामलों  का  ढेर  लगता  हर  वर्ष  4000  मामले  बकाया

 रहते  हैं  ।

 शोसती  सारप्रड  अल्या  :  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  ज्यादा  लोग  न्यायाधिकरण  में  जाना  चाहते  हैं
 क्योंकि  यह  सस्ता  है  और  इसमें  उच्च  न्यायालयों  के  मुकाबले  में  जल्दी  न्याय  मिलता

 श्री  अस्ता  जोशी  :  क्योंकि  वे  विभागीय  परिणामों  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।

 भीमती  स.रप्रेट  अल्वा  :  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  यहां  पर  शुल्क  केवल  50  रुगए  सभी

 दन  इसमें  आदेश  पत्र  भी  शामिल  सत्र  कुछ  निःशुल्क  दिया  जाता  इसका  कोई  दाम  नहीं  है  ।

 यह  बहुत  सस्ता  पड़ता  अतः  न्यायाधिकरण  और  उन  न्यायपीठों  पर  जोकि  अब  वहां  उन

 बहुत  दबाव  बना  हुआ  है  ।

 हरी  पथन  कुम्तार  बंसल  :  यदि  किसी  भी  समय  40,000  सरकारी  कर्मचारियों  उनके  द्वारा

 उठाए  गए  मुद्दे  पर  या  उनके  कैरियर  से  संत्रंधित  मुद्दे  निर्णय  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  तो  मैं

 समझता  हूं  कि  हमें  इस  दिशा  में  कुछ  करने  की  जरूरत  मैं  इस  संबंध  में  मानतीय  मन्त्रीजी  से  पहले  तो

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  न्‍्यायाधिकरण  में  कर्मचारियों  के  लिए  जो  58  वर्ष  की  आयु
 रखी  गई  उसे  घटाकर  50  वर्ष  करने  या  इसके  आसपास  पर  विचार  करेंगे  और  दूसरी  बात  यह  है  कि

 इस  समय  कितने  रिक्त  स्थान  लम्बित  हैं  भर  वे  कब  तक  भर  दिए  जाएंगे  ।

 भोमती  मारप्रंट  झल्वा  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगी  कि  हस  समय  कोई  भी  रिक्त

 पद  नहीं  वाघ्तव  जब  हम  सत्ता  में  आए  थे  तव  हमारे  सामने  भी  इन  रिक्त  स्थानों  को  भरने  की

 समस्वा  थी  ।  उस  समय  बहुत  रिक्त  स्थान  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगी  कि  वास्तव

 उन  स्थानों  के  लिए  चयन  किया  है  जो  मई  1993  तक  रिक्‍स  विशेषज्ञ  समिति  पतन
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 किया  गया  है  और  जहां  तक  रिक्त  स्थानों  को  भरने  का  प्रश्न  कोई  भी  रिक्त  स्थान  भरना  शेष  नहीं

 प्रशाशनिक  सदस्यों  मबवा  उच्च  न्याग्रालय  के  न्यायाधीशों  के  लिए  आयु  घटाने  के  संबंध  में  मैं  यह

 कहुंगी  कि  यह  प्राधिकरंण  उच्च  स्यायालय  का  एक  विकल्प  है  और  इसलिए  हमें  उन  लोगों  की  आवश्यकता

 है  जिनके  पास  स्यायाधिकरण  में  अवेश  करने  का  एक  स्तर  पर  कुछ  विशेष  अनुभव  अतः  यवि  हम

 चाहें  कि  उच्च  न्यायालय  के  स्यायाधीश  अथवा  अन्यों  क ेलिए  आयु  सीमा  घटाकर  50  वर्ष  कर  दी  जाये

 तो  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकती  ।

 भरी  बसदेव  आचार्य  :  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  को  स्थापित  करने  का  एक

 उद्देश्य  यह  था  कि  जब  कोई  मामला  निपटाया  जाता  है  तो--यदि  कोई  तकनीकी  प्रश्न  हो--पार्टी  सर्वोच्च

 न्यायाज्षय  में  विशेष  अनुमति  याचिका  नहीं  दायर  कर  सकती  ।  लेकिन  हमारा  अनुभव

 यह  रहा  है  सभी  मामलों  निपटारे  के  **
 का

 अध्यक्ष  सशोदय  :  कृपया  आप  प्रश्न  पूछिये  ।

 आप  प्रश्न  कर  सकते  हैं  |  हमें  आपका  स्पष्टीकरण  अथवा  अनुभव  नहीं

 श्री  बसुदेध  आजायय  :  केन्द्रीस  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  को  स्थापित  करने  का  उद्देश्य  यह  था  कि

 मामझों  को  निपटाने  के  सामाश्यशः  वह  पार्टी  सर्वोच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर

 ि
 हु

 रि  मलों
 A

 में नहीं  कर  सकती  ।  लेकिन  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  सभी  मामलों  में  पार्टियां  सर्वोच्च  न्यायालय  में

 एस०एल०पी०  दायर  कर  रही  हैं  ।

 एक  मामले  में  जहां  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  ने  सेवामुक्त  किए  गए  एक  रेलवे  कर्मचारी

 को  बहाल  करने  के  पक्ष  में  फैसला  दिया  रेल  मन्त्रालय  मे  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एस०एल०पी०  दायर

 की  |  केन्द्रीय  प्रशासनिक  स्यायाधिकरण  को  स्थापित  करने  का  उद्देश्य  व्यर्थ  हुआ  ।  क्‍या  मैं

 नीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  को  स्थापित  करने  का

 मामलों  को  शी  क्र निपटाया  जाना  और  सरकार  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एस०एल०पी०  नहीं  दायर

 करना  क्या  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  मन्त्रीजी  यह  देखेंगे  कि सरकार  उत  मामलों  में  सर्वोच्च

 न्यायालय  में  एस०एल०पी०  दायर  न  करें  जहां  पर  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  द्वारा  कर्मचारियों

 के  पक्ष  में  फैसला  दिया  गया  हो  ?

 अध्यक्षा  महोदय  :  कृपया  इस  लम्बे  चौड़े  प्रश्न  का  उत्तर  संक्ष  प  में  दीजिए  ।

 श्रीमती  मारप्र  ट  अल्‍था  :  जी  महोदय  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  सरकार  द्वारा  कभी  भी

 कोई  भी  मिर्थंक  एस०एल०पी०  दायर  नहीं  की  जिन  मामलों  में  कानूनी  सवाल  शामिल  होते

 उनमें  क्लावधानी  पूर्वक  विचार  करमे  ओर  कानूनी  राय  लेने  के  पश्चात्‌  ही  यात्रिका  दायर  की  जाती

 मैं  यह  भी  कहना  बाहूंगी  कि  इस  सन्दर्भ  में  उच्च  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  समाप्त  कर  दिए  गए

 भ्री  सोममायथ  जटर्जो  :  वह  अधिकारियों  के  प्रतिशोधात्मक  बृत्ति  पर  निर्भर  करता  है  क्योंकि  ये
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 लोग  अपील  दायर  करने  के  लिए  अपना  धन  नहीं  दल्कि  सरकार  का  धन  उपयोग  करते  हैं  लेकिन  तो  क
 चारी  अपना  धन  ख़्

 श्री  असुदेष  आन्चार्थ  :  प्रधानमन्त्री  जी  यहां  पर  उपस्थित  उन्हें  जबाब  देना  याहिए  ।

 )

 श्रीमती  मारप्रट  अहयवा  :  मैं  आपको  केवल  वास्तविक  स्थिति  ही  बता  सकती

 श्री  बसुदेव  आचार  :  रेल  मन्त्रालय  तो  प्रायः  सभी  मामलों  में  एस०एल०पी०  दायर  कर  रहा
 क्यों  ?  प्रधान  मन्त्री जी को  जवाब  देना  चाहिए  |

 श्लीपती  मारप्रट  अल्बा  :  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अभी  तक  थोड़ी  सी  एस०एल०पो०  को  ही
 र्ध  स्वीकृत  किया  है  |  छुछ  सीमित  मामले  ही  सर्वोच्च  न्यायाशय  के  पास  भेजे  जाते  हैं  ।

 )

 भारतीय  काली  मिर्च

 +26,  श्री  पाला  के०  एम०  संध्यू  :  क्‍या  प्रधानमम्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 किसानों  के  लाभ  के  लिए  सरकार  ने  भारतीय  काली  मिचे  की  कीमत  बढ़ाने  क ेलिए  गत  छः

 महीनों  में  क्या  कदम  उठाये

 पूर्व  सोजियत  संघ  के  विघटन  के  खाड़ी  एशियाई  बाजारों  में
 भारतीय  काली  मित्र  की  स्थिति  मजबूत  बताने  के  लिए  क्या  कदम  डठाए  गए

 काली  मिर्च  पर  लगे  उपकर  को  समाप्त  किए  जाने  के  क्या  ठोस  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 कीमतों  में  और  अधिक  गिरावट  को  रोकने  के  लिए  मसाला  व्यापार  नेफेड  तथा  अस्य
 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  कितनी  काली  मिर्च  खरीदी  गई  या  खरीदी  जाने  बाली  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  प्रामीण  उद्योग  में  ओर  वाणिज्य  मंत्रालय  में
 राज्य  भन्त्री  पो०  जे०  :  से  एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रद्ध  दिया  बया

 घिचरय

 काली  मिर्च  के  उपजकर्ताओों  की  कठिनाई  दूर  क  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  निम्नलिशित
 शपाय  किए  हैं  :

 (1)  काली  मिर्च  के  निर्यात  पर  लगने  बाला  उपकर  दिनांक  16  1992  से  समाप्स
 कर  दिया  गया
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 (2)  स्पाइसेज  ट्रेंडिग  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  स्टेट  ट्रेडिंग
 कारपोरेशन  जैसे  सरकारी  विपणन  एजेंसियों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि

 इस  मद  की  बरीद  में  शामिल  हों  और  यथासंभव  मात्रा  में  स्‍्टाक  खरीद  लें

 (3)  हपया  भुगतान  क्षेत्रों  को  होने  वाजे  निर्यात  की  अनिश्चितता  को  देखते

 हुए  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्रों  में  अधिकाधिक  बाजार  कायम  करने  के  प्रयास  किए

 जा  रहे

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं  :--

 (1  )  मई-जून  1992  के  दौरान  चुनिदाा  यूरोपीय  देशों  को  एक  प्रतिनिधिमंडल  अध्ययन  के  लिए
 भेजा  गया

 (2)  1992  के  दोरान  एक  विश्व  मसाला  कांग्रेस  का  आयोजन  किया  गया  |  लगभग

 20  अलग-अलग  देशों  के  75  से  अधिक  सहभागियों  ने  इस  कांग्रेस  में  हिस्सा  लिया  ।  इस
 कांग्रे  स  क ेआयोजन  से  भारतीय  निर्यातकों  और  विदेशी  आयातकों  के  बीच  नये  संबंध  बनाने

 ओर  मौजूदा  संबंधो  को  ओर  मजबूत  करने  का  अवसर  मिला  ।

 (3)  भारत  1993  में  दुबई  में  आयोजित  होने  वाले  गल्फ  फूड  फंयर  ओर  रियाध  में

 होने  वाले  सऊदी  फूड  में  हिस्सा  मसाला  बोड़े  इन  मेलों  में  एक  लोगो  स्कीम

 काली  मिल  की  कीमतों  में  कुछ  सुधार  हुआ  इसके  अक्तूबर  1992  में  750

 मी०  टन  काली  मिर्च  का  निर्यात  हुआ  जबकि  1991  में  यह  निर्यात  343  मी०  टन  हुआ  था  ।

 उपलब्ध  संसाधनों  और  अपनी-अपनी  विपणन  क्षमता  के  आधार  पर

 नेफेड  और  एस०्टीग्सी०  अबसे  लेकर  1993  तक  यथासंभव  अधिक  काली  मिर्च  की  खरीद
 करेंगे  ।

 ]

 थ्रो  पाला  बे  ०एम०  संथ्यू  :  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  उशर  में  बताया  कम

 गया  है  और  छिपाया  ज्यादा  गया  वास्तब  भारतीय  काली  लगभग  20  लाख  परिवारों  की

 जीविका  का  साधन  है  ।  इससे  200  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  होती  मैं  यह  उल्लेख  नकद

 फसल  के  महत्व  को  दर्शाने  के  लिये  कर  रहा  हूं  ।

 समस्या  यह  है  कि  मंत्रीजी  ने  मूल्य  प्रतिस्पर्धा  का  जिक्र  किया  है  |  मूल्य  प्रतिस्पर्धा  तो  पहले  से  ही

 है  |  भारत  में  उत्पादित  काली  मिर्च  विश्व  में  सबसे  अच्छी  मानी  जाती  यदि  हम  कालो  मिर्च  का
 '  ध्यापकार  करने  वाले  समुदाय  पर  अपने  प्रभाव  का  पर्थाप्त  इस्तेमाल  करें  और  यदि  हम  इसको  विदेशों  में

 बेचने  के  लिये  और  अधिक  प्रयास  करें  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  हुम  इसकी  कीमतें  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 नाफेड  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  मसाला  व्यापार  निगम  द्वारा  अत्यधिक  खरीद  करने  के
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 यथार्थ  और  ठोत्  परिणाम  क्या  निकले  हैं  ?  उन्होंने  कितनी  खरीद  की  है  ?  मसाला  बोर्ड  द्वारा  विदेशों  में

 शिष्टमंडल  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भाग  मूल्य  वद्धित  मदों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  भौर

 ऋता-विफ्रेता  ओं  की  बैठक  आयोजित  करमे  के  और  क्या  नतीजे  हैं  ?

 जहां  तक  मुझे  जानकारी  है  इसके  कोई  ठोस  परिणाम  नहीं  निकले  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  सरकार  के  इन  तथाकथित  प्रयासों  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 प्रो०  पी०  कुरियतन  :  माननीय  सदस्य  यह  महसूस  करते  हैं  कि  प्रश्न  में  बहुत  कुछ
 बताने  की  अपेक्षा  बहुत  कुछ  छिपाया  गया  मैं  यह  नहीं  समझता  ।  मैंने  इन  सभी  बातों  जिनका
 उल्लेख  किया  गया  विशेष  रूप  से  उत्तर  दिया  इस  प्रश्न  में  भी  वहुत  कुछ  छिपा  हुआ
 उत्तर  में  भी  बहुत  कुछ  छिपा  हुआ  है  ।

 मैं  यहु  बात  स्पष्ट  कर  देना  थाहुंगा  कि  काली  मिर्च  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  हर
 सम्भव  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  कि  मूल्य  प्रतिस्पर्धा  भी  बनी

 लेकिन  साथ  ही  यह  मूल्य  उन  बातों  के  कारण  है  जोकि  हमारे  नियंत्रण  के  बाहर  हमारी
 अधिकांश  निर्यात  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  को  होता  भूतप॒र्व  सोवियत  संध  के  विधघटन  के  द1रण  रण  तथा
 उस  देश  में  आथिद्ा  समस्या  उत्पन्न  होने  क ेकारण  हम  उस  देश  को  काली  मिर्च  का  निर्यात  नहीं  कर  पा
 रहे

 साथ  हम  अपने  बाजार  को  दूसरी  जगह  जमाने  के  लिये  सभी  प्रयास  कर  रहे  हमने  किसानों
 की  सहायता  के  लिये  ही  निर्यात  संबंधी  उपकर  कम  कर  दिया  निर्यात  उपकर  दो  प्रतिशत  काली
 मिर्च  को  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  के  लिये  यह  कमी  लाई  गई

 यह  भी  सच  है  कि  मसाला  बोर्ड  शिष्टमंडल  भेज  रहा  व्यापारी  और  निर्यातक  भी  अन्य  देशों
 में  जा  रहे  निर्यात  के  लिये  नये  सौदे  तय  करने  के  भरसक  प्रयास  किये  जा  रहे

 यदि  मानतीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  शिष्टमंडलों  द्वारा  क्या  विशेष  श्मझोते  किये  गये  हैं
 तो  यह  बताना  मेरे  लिये  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इत  निर्यातकों  अथवा  इन  व्यापार  शिष्टमंडलों  द्वारा  जो
 सौदे  किये  गये  उस  बारे  में  उम्होंने  ब्यौरा  नहीं  दिया  उठके  पास  व्यापारिक  प्रस्ताव  हैं  वह  हमारे
 लिए  उपलब्ध  नहीं  इस  वजह  से  हम  इसे  बता  नहीं  सबते  हैं  ।

 साथ  ही  सरकार  बहुत  क्रेता-विक्रेता  की  बंठकें  आवोजित  प्रतिनिधि-मंडल  भेजकर  और  राज्य
 व्यापार  एस०टी०सी०एल०  और  नेफेड  को  वाणिज्यिक  दृष्टिकोण  से  काली  भिर्र  खरीदने  के  लिये
 कहकर  अनेक  प्रयास  कर  रही  हम  पहले  ही  निर्देश  दे  चुके  हैं  नेफेड  की  600  मिलियन  टन  खरीदने  की
 योजना  वे  200  मिलियन  टन  पहले  ही  खरोद  चुके  एस०टी  ०सोी०एल०  का  1000  प्रिशियत  टन
 खरीदने  की  योजना  है  उन्होंने  इसकी  कुछ  ही  मात्रा  खरीदी  हमने  राज्य  व्यापार  निगम  को  बाणिज्यिक

 दृष्टिकोण  से  काली  मिर्च  खरीदने  के  लिए  निदेश  दिए  जब  यह्‌  एजेंसियां  बाजार  में  जाधी  हैँ
 तो  उससे  बाजार  में  तेजी  आएगी  और  कीमत  बढ़ेगी  ।

 श्री  पाला  के  ०एम०  मंश्प्‌  :  वास्तव  में  समस्या  यह  है  कि  काली  मिर्च  की  कीमत  कम  और
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 eee  बननजजतन-+-+न्‍त+-++++ a

 कारी  है  जिससे  किसान  को  उत्पादन  की  कीमत  वहन  करना  भी  कठिन  हो  जाता  मैं  आपके

 माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  कि  सरकार  न्यूनतम  कीमत  साठ  रुपए  प्रति

 निर्धारित  करेगी  ताकि  वहू  क्सान  के  लिए  लाभकारी  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  इसके

 आगे  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  क्या  सरकार  उत्पादत  बढ़ाने  के  काली  मिर्च  बोर्ड  और

 काली  मिर्च  अनुसंधान  केन्द्र  गठित  करेगी  ताकि  इसके  रोगों  की  समस्या  से  निपटा  जा  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनको  एक  में  चार  चाहिए  ।

 प्रो०्पी  ०  ओे०  कुरियन  :  सरकार  किसान  की  समस्या  को  पूर्ण  रूप  से  समझती  इसीलिए
 हम  कुछ  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  परन्तु  कीमत  हमारे  नियंत्रण  के  बाहुर  हमारी  काली  मिर्च  का  निर्यात

 हो  रहा  जब  तक  हमें  निर्यातादेश  नहीं  मिलते  ओर  जब  तक  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कीमतें  नहीं
 बढ़तीं  तब  तक  हम  कीमतों  में  वृद्धि  की घोषणा  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  पाला  के  ०एम०  संध्यू  :  मैंने  न्यूनतम  मूल्य  पूछा  था  ।

 प्री०पो ०  णे०  क्रियन  :  कीमत  हमारे  नियत्रण  के  बाहर

 माननीय  सदस्य  के  भ्यूनतम  मूल्य  संबंधी  सुझाव  के  बारे  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  अगर  वे  स्यूनतम
 मूल्य  पर  खरीदते  हैं  तो  भी  हमारी  स्थिति  कया  होगी  ?  कया  हम  अपने  लोगों  से  कालों  सिर्च  अधिक
 खाने  के  लिए  कह  सकते  कोई  भी  ज्यादा  काली  मिचं  नहीं  हमें  केवल  निर्यात  ही

 इस  प्रकार  यह  फिर  से  बाजार  अथवा  वाणिज्यिक  दृष्टिकोण  का  मामला  केरल

 कार  से  कहा  गया  है  कि  वह  बाजार  में  प्रवेश  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें  ।  ऐसी  योजना  के  लिए  राज्य
 सरकार  को  50%  कीमत  वहन  करनी  चाहिए  ।  अगर  ऐसा  प्रस्ताब  भाता  है  तो  सरकार  उस  प्रस्ताव
 पर  विचार  करने  को  तैयार

 काली  मिर्च  बोई  के  बारे  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  पहले  ही  एक  मसाला  बोर्ड  है  जो  सभी  मसामों

 से  संबंधित  कार्यों  को  देखता  काली  मिर्ले  से  संबंधित  सभी  समस्याओं  को  मसाला  बोर्ड  देखता  अतः

 मैं  नहीं  समझता  कि  एक  ओर  बोर्ड  की  कोई  आावश्यकसा  इससे  एक  ही  कार्य  दो  बार  किया  जाएगा  ।

 थी  पी०  सो०  चामस  :  उपकर  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  तथा  सरकार  द्वारा  उठाया  गया  कदम

 स्वागत  योग्य  इससे  कीमत  तो  अबश्य  बढ़ंगी  परन्तु  जैसाकि  मत्रीजी  ने  कहा  है  कि  लोगों  को  और

 काली  मिर्च  का  उपयोग  करने  के  कहना  बहुत  मुश्किल  मैं  सुझाव  देता  हूं  ओर  आग्रह  करता  हूं
 कि  सरकार  को  मए-नए  काली  मिर्च  आधारित  उद्योग  शुरू  करने  के  बारे  मे ंविचार  करना  चाहिए  ताकि

 हम  काली  मिर्च  का  अधिक  उपयोग  कर  सकें  और  इससे  कोई  तथा  उत्पादन  बना  सकें  तथा  उसका  मिर्यात

 करें  ताकि  काली  मिर्च  के  लिए  अच्छा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  बन  सके  |  कया  कृपया  भाप  हस  बारे  में  कुछ  कर

 ख़कते  हैं  ?

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  हम  काली  मिर्च  और  उपयोगी  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  दम  उन

 निर्यातोन्मुखी  इकाइयों  को  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  जो  काली  मिश्र  से  ओोल्लीओरेसीन्स  का  उत्पादन  कर  रही

 हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  अपने  प्रस्ताव  से  भोर  प्रयात्त  लाये  ताकि  ऐसे  प्रस्तावों

 का  ख्रमर्थन  कर  सके  ।

 20
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 ननिनननललननन+  तल  +  अकजनओ-+न्‍कओ  |  ऑििओ>-ओ-  -  -

 अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  पर  जर्ं

 +2.7.  श्री  बोर  सिह  महतो  :  क्या  प्रधास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्षवा  भारत  में  अनुसंधान  ओर  विकास  कार्यों  पर  अन्य  विकस्चित  और  विकासशील  देशों  की

 तुलना  में  कम  पूंजी  खर्च  की  जाती

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए  और

 क्किसशील  और  विकसित  देशों  में  अनुसंघात  और  विकास  कार्यों  पर  होने  बाले  प्रति  व्यक्त

 घय  के  तुलनात्मक  आंकड़  क्या  हैं  ।

 संतदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  बिशाम  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा

 सहासागर  विकास  में  राज्य  मत्रो  रंगर।जन  :  से  (१)  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख्ष  दिया  गया  है  ।

 व्विरण

 और  विकसित  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  अनुसंधान  और  विकास  पर  होने  बाला

 प्रति  व्यक्ति  व्यव  कम  लेकिन  कुछेक  विकासशील  देशों  के  संबंध  में  जो  स्थिति  यह  उससे  मधिक  है  ।

 भारत  में  अनुसंधान  और  विकास  व्यय  में  वर्ष  प्रति  वर्ष  वृद्धि  हो  रही

 कुछेक  विकासशील  ओर  विकसित  वेशों  में  अनुसंधान  और  बिकास  पर

 हुआ  प्रति  व्यक्ति  व्यय  अमेरिकी  डालर  में

 क्रम  देश  वर्ष  अनुसंधान  और  विकास  पर

 सं०  प्रति  ब्यक्ति  व्यय

 1  2  3  थे

 1.  आस्ट्रैलिया  1987  153.85

 2,  आस्ट्रिया  1985  110.76

 3.  ब्राजील  1985  6  41

 4.  कनाडा  1987  216.06

 5.  क्यूबा  1987  30.14

 6.  बैकोस्लोवाकिया  1988  177.43

 7.  डेनमार्क  1987  283.30

 रे
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 2.

 8.  मिश्र

 9,  एफ०भार०्जी ०

 10.  फ्रांस

 11.  जी०्डी०आर०

 गयाना

 हुंगरी

 भारत

 12.  इंडोनेशिया

 13.  इस्राइल

 14.

 15.  जापान

 ६9.  कोरिया  गणराज्या

 20.  पाकिस्तान

 22.  फिलीफाइन्स

 23.

 24.

 25.  स्थींडन

 26.  यू०  के ०

 27.  अमेरिका

 28.  यू  ०एस  ०  एस०भार०

 29.  बेनेजुएला

 30.  यूगोस्लाजिया

 3

 1982

 1987

 1987

 1988

 1982

 1988

 1990

 1988

 1983

 1987

 1987

 1988

 1987

 1986

 1984

 1987

 1987

 1987

 1986

 1988

 1988

 1985

 1988
 बन  5

 स्रोत  :  यूनेस्को  सांख्यिकी  वर्ष

 25  1992

 4

 $23.98

 364.13

 383.21

 1.03

 60.82

 2.76

 0.88

 246.43

 157.64

 558.80

 7521

 0.68 ,

 45.97 577.57 26.24
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 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  प्रतिभाशाजी  व्यक्तियों  को  अनुम्ंघान  और  विकास  की  तरफ  आकर्षित

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  |  दूसरे  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ।

 भरी  रंगराजन  कुमारभंगलस  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  उनकी  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  हूं  कि  अनुसंघान  और  विकास  में  गिरावट  आई  नए  युवा  प्रतिभाशाली  लोगों  को  आकर्षित

 के  लिए  विभिन्‍न  योजनाएं  हैं  जिन्हें  पूल  वैश।निक  योजना  कहा  जाता

 हमारे  पास  योजनाएं  हैं  जिसके  अन्तगंत  जिन  वैज्ञानिकों  के  पास  स्नातकोत्तर  की  डिग्री  के  साथ

 पी०एच०डी०  की  डिग्री  भी  है और  उनके  पास  दो  साल  का  अनुभव  है  उसके  साथ  तीन  से  पांच  साल  का

 अनुबन्ध  कर  लिया  जाता  है  ताकि  उन्हें  अवसर  प्राप्त  हो  सकें  ।  परन्तु  इसके  अलावा  मेरे  बिचार  से  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्र  मे ंकायों  का पता  लगाना  आवश्यक  हमारे  लिए  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि

 उन  क्षेत्र  पर  ध्यान  दिया  जाये  क्योंकि  हमारे  जैधे  देश  के  लिए  जहां  संत्राधन  सीमित  हैं  विशान  और

 प्रौद्योगिकी  के  सभी  क्षेत्रों  की ओर  ध्यान  दिया  इस  लक्ष्य  के  साथ  सरकार  पर  गम्भी  रता  पूर्वक
 विचार  कर  रही  है  कि  क्या  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  के  विशेष  क्षेत्रों  पर  कार्य

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  जहां  तक  विज्ञान  और  श्रौद्योगिकी  का  प्रश्न  है
 प्रतिभा  पलायन  वास्वव  में  कोई  समस्या  नहीं  अगर  हम  मूल  संसाधनों  को  देखें  तो  पाएंगे  कि  वास्तव  में

 आवश्यकता  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  की  है  कि  हमारे  पास  उउलडय्न  वेज्ञानिक  का  अग्रेतर

 विकास  के  लिए  उपयोग  हो  रहा  है  ।

 श्री  बीर  सिह  महतो  :  भारतीय  वैज्ञानिकों  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के कारण  काफी  सन्‍्तोष  है  उन्हें

 ऐसा  लगता  है  कि  भारतीय  उद्योभों  द्वारा  उतके  काम  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  |  क्या  सरकार
 को  यह  आश्वासन  देगी  कि  आगे  किसी  भी  स्थिति  में  बिदेशी  प्रौद्योगिकी  को  आयात  नहीं  किया  जाएगा

 और  यदि  फिर  भी  कहीं  बहुत  जरूरी  हुआ  तो  इसे  केबल  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रखा

 जाएगा  ।

 भरी  रंगराजन  कुलारसंगलम  :  इस  छोटे  होते  विश्व  में  इस  प्रकार  का  आश्वासन  देना  सम्भव  नहीं

 है  ।  एक  बात  निश्चित  है  कि  जो  प्रौद्योगिकियां  देश  में  ही  उपलब्ध  हैं  उनका  बर-बार  आयात  करने  की

 अनुमति  नहीं  होगी  ।  मैं  मानतीय  सदस्य  को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  जो  भी  प्रौद्योगिकी  देश  में

 उपलब्ध  है  वह  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  है  और  अधिकांश  आपातित  प्रौद्योगिकियों  से  निश्चित  रूप  से

 बेहतर  है  |  नई  आ्थिक  नीति  के  अन्तर्गत  आज  भारतीय  उद्योगपति  भारत  के  बैंशानिकों  ओर

 अनुसंधान  संगठनों  को  यह  कह  रहे  हैं  कि बह  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  पूंजी  निवेश  करने  के  इच्छुक

 हैं  और  वह  इसमें  सहमागी  बनता  चाहते  हैं  बयोंकि  प्रतिस्वर्धा  में  बने  रहने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  निह्मायत

 ही  जरूरी  त्रीज  है  ।

 श्री  मोहम्मद  अलो  अद्वरफ  फातमी  :  अभो  हम  लोगों  को  मिनिस्ट्री  कौ  तरफ  से  जो  कागज  मिली

 ख्जे
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 इससे  साफ  जाहिर  है  कि  ट्विन्दृह्तान  के  अन्दर  रिसर्च  का  काम  बहुत  छोटे  पैमाने  पर  हो  रहा  है  और

 इसी  बजह  से  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  टैक्नोलोजी  का  इम्पीटं  आज  भी  उसी  तरह  से  ही  जैसे  कि आजादी

 के  बाद  होता  रहा  ।  अगर  आप  कम्पेयर  करें  तो  जो  डवलपिंग  कण्ट्रीज  वहां  के  जो  आंपड़े  वहां

 जहां  500  डालर  पर  कंपिटा.का  इन्वेस्टमैंट  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  यह  2.76  यू०  एस०  डालर  पर

 कीपिटा  है  ।  मैं  सरकार  से  जातना  अाहूता  हूं  कि  क्‍या  हिल्वुस्तान  को  नये  दौर  में  ले  जाने  के  लिए  रिसर्च

 एण्ड  डेबलपमेंट  पर  कपिहा  जो  एक्सपेंडीचर  उसको  बढ़ाने  क्री  तरफ  इसलिए  कि  इन्होंने  जो

 दूसरे  देशों  का  जिक्र  किया  इजन  पाकिस्लाब  के  श्राप  ही  के  दिए  गए  आंकड़े  के

 हिन्दुस्तान  के  बनिस्वत  रिसर्च  एण्ड  डवलपमेंट  पर  ज्यादा  खर्च  हो  रहा  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 आगे  फरदर  टंक्मोलोजी  इम्पोर्ट  न  बहिकि  अपने  ही  देश  के  अन्दर  अपने  साइंटिस्ट  नई  तरह  की  चीजें

 ईजाद  करें  ।  उसके  लिए  यह  जरूरी  होगा  कि  रिसर्च  एण्ड  शबलपमेंट  में  ज्यादा  पैश्ता  देकर  इसको  इवलप

 कराने  की  कोशिश  की

 ]

 श्री  रंगर  जन  कुमारमंगलम्त  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  बिल्कुल  सहमत

 हैं  कि  प्रति  व्यक्ति  आधार  पर  हमारे  देश  अनुसंधान  और  विकास  पर  बहुत  ही  कम  धनराशि  खर्चेकी

 जाती  है  बयोंकि  हमारे  देश  को  जनसंख्या  बहुत  अधिक  यह  कट  सच्चाई  लेकिन  यदि  प्रति  व्यक्षित

 सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  पर  विचार  किया  जाए  हो  यह  पता  चलता  है  कि  हम  काफी  भ्रच्छी  स्थिति  में

 वस्तुतः  जापान  सहित  अन्य  देझों  में  श्षी  अनुसंधान  और  ब्रिकास  पर  ख्े  किए  जाने  ताली  धनराश्षि  में  से

 सरकार  का  हिस्सा  इतना  नहीं  होता  जितना  कि  भारत  में  सकल  राष्ट्रीय  सत्वाद  के  संदर्भ

 संधान  ओर  विकास  पर  सरकारी  खर्च  की  प्रतिशतता  जहां  जापान  में  0.6  प्रतिशत  वहीं  भारत  में  यह

 0.7  प्रतिशत  है  .

 सच्याई  यह  है  कि  अनुसंधान  और  विकास  खर्चों  का  87  प्रतिशत  सरकार  के  द्वारा  विया  जाता

 उद्योग  का  हिस्‍सा  बहुत  कम  रहा  जबकि  विकसित  देशों  में  अनुसंधान  और  विकाश्न  उद्योगों  का

 योगदान  अधिक  रहा  है  और  सरकार  का  कम  योगदान  हमारी  आवश्यकता  है  कि  हम  प्रौद्योगिकी

 विकास  को  प्रोत्साहन  दें  ।  मेरे  विचार  से  नवीन  आधिक  स्थिति  से  यह  परिवर्तन  आ  गए  यह  उद्योग

 इस्  क्षेत्र  में  आगे  आ  रहे  हैं  ओर  मेरे  विचार  से  सभा  के  साथ-साथ  अनुशंधान  और  बिंकास  में  पूंजी  निवेश

 में  काफी  वढ़ोत्त  री

 श्री  जंद्रशीस  बादण  :  मैं  मम्जभी  के  साथ  सहमत  हूं  कि  भारतीय  उद्योगपति  की  इसके  प्रति

 क्रिया  कम  है  जबकि  सम्पूर्ण  विश्व  में  अनुसंधान  और  बिकास्र  में  ज्यादातर  योगदान  उद्योगपत्तियों  द्वारा  ही

 होता  चाहे  बह  विश्वविद्यालग्न  में  असुद्रंत्तान  ओर  विकास  हो  अथवा  विज्ञान  और  प्रोश्योगिको  हो  ।

 मेरे  विचार  में  ऐसा  नहीं  होगा  कि  तई  झाधिक  नीति  के  कारण  उद्योगप्रति  आये  आएंगे  और  अनुसप्चान

 और  विकास  में  योगदान  देना  शुरू  मैं  मन्‍्त्री  जी  ने  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  ने  ऐसी  कोई

 योजना  बनाई  अथवा  बनाएगी  और  विशेषकर  इस  उद्देश्य  से  एक  बैठक  बुलाएगी  ताकि  वह  प्रायमिक

 ताएं  निर्धारित  कर  और  उद्योगपतियों  को  कुछ  योजनाएं  दे
 कि

 उनका  योगदान  आज से  ज्याः

 होगा  ।
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 श्री  रंगराजन  क्सारमंगलस  :  मैं  माननीय  भम्जी  जी  वा  अआभारो  हूं  कि  उन्होंने  सही  परिप्रेक्ष्य  में

 इस  म॒हे  को  उठाया  सरकार  मे  पहुले  से  ही  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  चर्चा  की  बहुत  सी

 मनाएं  बनाई  जा  रही  जितनें  अनुसंधान  और  विकास  को  प्रोस्‍््साहम  देसे  क ेलिए  आर्थिक  प्रोत्साहुम  भी

 साथ-साथ  ही  जिभिन्स  सरकारी  अनुसंधान  संगठल  में  विभिन्‍न  अनुसंधाम  परिषदों  में  उद्योगों  के

 निध्ियों  को  शामिल  करने  के  लिए  प्रपास  किए  णा  रहे  अनुसंघान  की  घोजना  बनाने  के  समय  हम्हें
 शामिल  किया  जाता  उनका  केवल  आधथिक  योगदान  ही  नहीं  परन्खु  योजना  बनाने  के  समय  भी

 अतः  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हम  सही  दिशा  में  जा  रहे  जब  भी  इन
 नाओं  को  अस्तिम  रूप  दिया  जाएगा  तो  वह  सदन  के  ध्यान  में  लाईं  जाएगी  ।

 श्रो  मीतीश  कमार  :  अभी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जवाब  देते  हुए  यह  बतलाया  कि

 प्रति  व्यक्ति  के हिसाब  से  आबादी  अधिक  होते  के  कारण  हमारा  प्रतिशत  दूसरे  देशों  के  मुकाबले  में  कम  '

 होता  है  लेकिन  जी  ०एन०पी०  का  सवाल  है  हमारा  जाशत  से  ज्यादा  हम  इसमें  सरकार  से  जानना

 आहते  हैं  कि  जी०एन०पी०  के  मामले  में  जापान  ने  जो  पब्लिक  सेक्टर  और  प्राइबेट  संक्टर  है  हम  दोनों  को
 मिला  करके  जो  जी०  एंडपी०  उसका  परसेंटेज  कितना  और  हिंदुस्तान  में  पढ़िलक  सैकटशओर  प्राइवेट
 सैक्टर  मिला  करके  उसका  कितना  परसेंटेज  यहां  रिसर्च  एण्ड  डेवलपमेंट  पर  खर्च  किया  जा  रहा  है  |  कहीं
 सिर्फ  पब्लिक  सेक्टर  का  हिन्दुस्तान  का  ला  करके  और  पब्लिक  सैक्टर  का  जापान  का  ला  करके  तो

 उन्होंने  यह  आंकड़े  नहीं  दिए  हैं  ।  टोटल  जापान  का  जो  जी०0म०पी०  है  पब्लिक  शोर  प्राइवेट  सिला  करके
 बह  कितना  है  और  हमारे  यहां  कितता  आप  हमें  यह  साफ-साफ  बताएं  कि  हमारे  यहां  उस  मुकाबले
 में  कितना  खर्चे  हो  रहा  है  और  जापात  में  कितना  खर्च  ही  रहा  है  ।

 ]

 भी  रंगराजत  झुमारमं।लम  :  मैं  माननीय  सदस्व  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 जांकड  झूठे  नहीं  मैंते  उन्‍हें  वास्तविक  आंखड़े  विए  कुल  राष्ट्रीय  श्कल  उत्पाद  के  मासले  में  निजी
 या  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कोई  डिद्ीबन  नहीं  होता  जापान  में  प्रति  व्यक्ति  आय  इतनी  कम

 नहीं  होती  ।  बस्तुस्थिति  तो  यही  है  कि  अनुलंधान  भर  विकाश्ष  दें  उल्योगों  की  भावीक्षर  ज्यादा  हैਂ

 ]

 क्रो  मौतोश  कुमार  :  हमने  टोटल  एक्सपेंडीचर  प्रूछा  गवर्नमेंट  एक्सपेंडीबर  जापान  में
 टोटल  एक्सपेंडीचर  कया  है  गवर्नमेंट  के  द्वारा

 और
 प्राइवेट  सेक्टर  के  द्वारा  क्या  हो  रहा  है  और  हिन्दुस्तान

 में  क्या  हो  रहा  है  आप  हमें  यह  यह  बता  कर  कि  हम  जापान  से  ज्यादा  कर  रहे  पह  एक
 फाल्स  मेसेज  आय  देश  को  देना  थाहते  हैं  भाप  हमें  यह  बताए  कि  जायथान  में  टोटल  कितना  है  ?

 ]

 ओऔी  रंगराजत  कमारम॑वलस  :  माननीय  सदक््य  कृंपयों  इस  बेत  को  मानेंगे  कि  किसी  प्रकार  की

 सूचना  नहीं  दी  गई  मैंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  जापान  में  अनुसंधान  और  किकाल  में  उद्योगों  की
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 भागीदारी  सरकार  की  अपेक्षा  भधिक्र  है  |  मैंने  यह  बताया  था  कि  यहां  सरकार  की  भागीदारी  अधिक

 हमारे  त्िए  जो  आवश्यक  जैत्ाकि  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  सही  बतलाया  है  हि  उद्योगों  की  अनुसंधान
 तथा  किकास  में  अधिक  भागीदारी  होनी  चाहिए  सरकार  की  अधिक  भागीदारी  मात्र  से  प्रश्न  का  उत्तर

 नहीं  मिल  पाएगा  ।  इसी  कारण  से  मैंने  यह  कहा  कि  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  सरकार  की  भागीदारी  को

 प्रतिशत  के  रूप  में  अगर  लिया  जाए  तो  हमारी  स्थिति  काफी  अच्छो  उद्योगों  को  भागीदारी  में  आगे
 आने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  की  आवश्यकता  है  ।  श्री  जेना  भी  समस्या  से  भली-भांति  वाकिफ  हैं  ।

 जमंनी  में  निर्यात  संवर्धन  अभियान

 न

 *28.  श्री  महेश  कनोरिया  :

 डा०  लठक्सी  मारायण  पांडेय  :

 क्या  प्रधान  समत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जमेनी  स्थित  भारतीय  मिशन  ने  उस  देश  में  निर्यात  संवर्धन  अभियान  हेतु  13  प्रमुख
 मदों  का  पता  जगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्ष्या  कंदम  उठाए  गए

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  एवं  ग्रामीण  उच्योग  विभाग  में  राज्य  संत्री  तथा  वाणिग्प
 सम्त्रालय

 में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  तथा  जमंती  स्थित  भारतीय  दूतावास  ने  उस  देश  में

 निर्यात  संवर्धन  के  लिए  14  मदों  को  अभिज्ञात  किया  इन  मदों  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 जा  रहा

 हाल  ही  में  किए  गए  नीतिंगते  परिवर्तनों  और  शुरू  किए  गए  भार्विक  उदारीकरंण  का  उद्देश्य

 :  अन्य  बातों  के  भारतीय  निर्यातों  को  बढ़ाना  इसके  सरकार  भेलों।/प्रदर्शनियों  में

 क्रेता-विक्रेता  बैठकें  आयोजित  करने  और  ध्यापार/उद्योग  प्रतिनिधिमंडलों  के  अआदात-प्रदान
 करने  जंसे  अन्य  निर्यात  संवर्धन  उपायों  को  भी  बढ़ावा  देती  है  ।

 विवरण भद्दों की सूची इंजीनियरी उत्पादਂ । (2) कंप्यूटर साफ्टवेयर (3) चमड़े के सभी उत्पाद (4) गलीने 426
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 (5)  सूती  वस्त्र  तथा  परिधान

 (6)  समुद्री  उत्पाद/बाद्य  सामग्री  तथा  कृषिजन्य  उत्पाद

 )

 (8)  पटसन

 (9)  रसायन  तथा  भेषजीय  पदार्थ

 (10)  प्रेनाइट  तथा  सिरेमिक  टाइलें

 (11)  )  हस्त  शिल्प

 (12)  कास्ट्रक्शन  हार्डेबेयर  तथा  फिटिग्स

 (13)  इंडस्ट्रियल  गारमेंट्स  तथा

 (14)  परामर्शी  सेवाएं

 mee  eens  ames

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 जवाहर  रोजगार  योजना

 +23.  भी  बौ०  एसं०  विजय  राधवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ु
 क्या  हाल  ही  में  हुए  मुख्य  मस्त्रियों  के  सम्मेलन  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  कार्यान्ज॑बन

 की  पुनरीक्षा  की  गई  और

 यदि  तो  की  गई  चर्चा  का  विस्तृत  ब्योरा  क्‍या  है  तंथा  हसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 ग्रमोण  विकास  मस्त्रालय  विकास  में  राज्य  सन्‍त्री  जौ०  :
 और  9  अक्सूबर  1992  को  हुए  मुझेय  मन्त्रियों  के सम्मेशन  में  जवाहर  रोजगार  योजना  सहित

 सभी  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  कार्यात्ववन  की  पुनरीक्षा  की  गयी  इस  प्म्मेलन  में  ओ
 निष्कर्ष  दिए  गए  उनमें  कहा  गया  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  दी  जाने  वाली  निधियों  का
 कांश  भाग  वाटरशेड  विकास  और  मृदा  तथा  जल  संरक्षेण  कार्यक्रमों  के  लिए  निर्धारित  किया  जाना  बाहिए
 जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  का

 सतत  विकास  हो  सके  ओर  रोजगार  मिल  सके  और  रोजगार  उपलब्ध  कराते

 हुए  स्थायी  तथा  ठोस  काये  किए  जा  सकें  और  जवाहर  रोजगार  योजना  तथा  अभ्य  प्रामीण  विकास
 क्रमों  के  कार्याल्वयन  और  अन्य  योजनाओं  के  समन्वम  में  थोड़े  लचीलेपन  की  जरूरत  है  ताकि  ये  विश्रिन्त
 राज्यों/क्षेत्रों  और  स्थानीय  क्षेत्रों  की  स्थिति  के  अनुकूल  बन  सकें  ।  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत
 जाबंटित  की  जाने  वाली  राशि  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ताकि  आठवीं  पंचवर्षीय  में  प्रत्येक  बर्ष
 कम  से  कम  1000  मिलियन  श्रमिक  दिवस  उत्पन्न  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  सा  सके  ।  जवाहर
 शार  योजना  के  विभिस्त  घटक  जैसे  कि  मिलियन  कुआं  इंदिय  आवास  विद्यालय  लवन
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 सिंचाई  परियोजना  आदि  का  निर्माण  भी  सही  ढंग  से  चलता  इससे  निर्धन  ग्रामीण
 लोगों  के  लिए  ग्रामीण  मूलभूत  ढांचे  और  परिसम्पति  की  उत्पत्ति  हो  पाएगी  ।

 2.  सम्मेलन  में  सबंसम्मत  राय  यह  थी  कि  आठवीं  जवाहर  रोजगार  योजना  को  पंचवर्षीय

 योजना  में  विद्यमान  लक्ष्यों  सहित  जारी  रखा  जाय  ।

 ]

 असम के  हाह्री  क्षेत्रों  में उपभोक्ता  सहकारी  समितियां

 +29,  झ्ली  प्रयोस  डेका  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  असम  के  शहरी  क्षेत्रों  मे ंखोली  गयी  उपभोक्ता  सहकारी
 समितियों  की  संख्या  कितनी

 हस  प्रयोजनाथ  वर्ष  1992-93  के  लिए  कितना  लक्ष्य  मिर्धारित  किया  गया

 क्‍या  इन  सहकारी  समितयों  को  चलाने  के  लिए  बाहर  से  कोई  वित्तीय  सहायता  मिल  रही
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 मागरिक  उपभोक्ता  मामते  और  सार्वजतिक  घितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीत
 :  और  असम  सरकार  ने  सूचित  स्या  है  कि  1991-92  के  दौरान  असम  में  नौ

 प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  स्टोर  स्थापित  किए  जा  चुके  हैं  और  1992-93  के  लिए  कोई  लक्ष्य  तय

 नहीं  किया  गया  है  ।

 और  असम  की  राज्य  सरकार  उपभोक्‍ता  सहकारी  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता  दैती
 है  ओर  भारत  सरकार  शहरी  उपभोक्ता  सहकारिताओं  के  विकास  हेतु  एक  केन्‍्द्र  प्रायोजित  योजना  के
 माध्यम  से  असम  समेत  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  रही  कमी  को  पूरा  करती  यह  योजना
 31-3-92  तक  लागू  रही  थी  ओर  उसके  बाद  अब  इसे  राज्यों  को  सौंप  दिया  गधा  भारत  सरकार
 द्वारा  दी  जाने  वाली  विशीय  सहायता  में  छोटी  तथा  बड़ें  आकार  की  खुदरा  विभामीय  स्टोर  स्थापित
 करने  के  लिए  दी  जाने  वाली  शहायतता  भी  शामिल  होती  इस  राज्य  में  दुकानें  स्थापति  करने  के  लि

 31-3-92  तक  136.56  लाख  १०  दिया  गया है  ।

 प्रधान  सन्त्रो  को  फ्रांस  यात्रा

 *30.  थी  ची०  एसर०  सब  :

 करी  भुशिण  पठेल  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कूपर  करंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  अपनी  हाल  की  फ्रांस  यात्रा  के  दौराने  भरत  कौ  समैँद्ध  यूरेनियर्म  की  सप्लाई

 बहित  कई  दिपक्षीय  और  बहुपक्षीय  मामलों  पर  फ्रांसीसी  नेताओं  के  साथ  बातचीत  की
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 यदि  तो  किन-कित  मुद्दों  पर  विचार  किया  गया  और  उनके  क्‍या  परिणाम  निकले

 क्या  इस  यात्रा  के  दोरान  किसी  समझोते/संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  य के ~  है  हक

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या

 क्‍या  वह  फ्रांस  में  रहने  वाले  अनिवासी  भारतीय  से  भी  मिले

 क्‍या  इन  लोगों  ने  भारत  में  निवेश  करने  के  प्रति  कोई  रुचि  ओर

 यदि  तो  उनके  द्वारा  कितती  धतराशि  का  निवेश  किए  जाने  का  अनुमान  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एडुआड़ों  :  और  दोनों  पक्षों  ने

 रक्षा  वेशानिक  तथा  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  में  सम्बन्धों  को  मजबूत  बनाने  हेतु
 सहमति  व्यक्त  की  ।  दोनों  पक्षों  ने  अप्रसार  संधि  तथा  द्विपक्षीय  नाभिकीय  सहयोग  जंसे  बहुपक्षीय  मसलों

 पर  विचार-विनियम  किया  और  भारत  ने  अपती  सुशात  स्थिति  दोहराई  यूरोपीय  एकीकरण  तथा  दक्षिण

 एशिया  आदि  जैसे  क्षेत्रीय  मसलों  पर  भी  बातचीत  हुई  ।  दोनों  पक्षों  न ेइस  बाते  की  आवश्यकता  पर  सहमति
 व्यक्त  को  कि  संयुक्त  राष्ट्र  की  सावं  भोमिक  भूमिका  को  मजबूत  बनाया  जाए  ।

 और  आय  तथा  पूंजी  पर  लगते  वाले  करों  के  सम्बन्ध  में  दोहरे  कराधान  के  परिहार
 सथा  राजस्व  अपवंचन  को  रोकने  से  सम्बद्ध  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  |  भारतीय  पक्ष  से

 आशथिक  कार्य  विभाग  के  सचिव  ने  तथा  फ्रांसिसी  पक्ष  से उनके  समकक्ष  ने  इस  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।

 उम्मीद  है  कि  हस  संधि  से  भारत  में  फ्रांसिती  कम्पनियों  पर  वाले  तथा  फ्रॉस  में  भारतीय  कम्पनियों

 पर  लाने  वाले  निगम  कर  की  मौजूदा  दरों  में  पर्याप्त  कमो  होगी  ।

 से  प्रधान  मन्त्री  ने  पेरिस  में  हमारे  राजदूत  द्वारा  आयोजित  स्वागत  समारोह  में

 अनिवासी  भारतीयों  से  मुलाकात  की  ।  सामान्य  रूप  से  उन्होंने  भारत  में  पूंजी  निवेश  में  अंपभी  दिलचस्पी

 दिखाई  किसी  भी  ब्यक्षित  द्वारा  पूंजी  निवेश  की  विशिष्ट  मात्रा  नहीं  बताई  गई  ।

 रासायमिक  उधरक

 *३  |.  श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रोमतों  भावना  लिखललिया

 कया  प्रधान  मंत्री  मंह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 उन  विभिश्न  राप्ायनिक  उरवरकों  का  ब्यौरा  क्या  जिनका  इस  समय  देश  में  उत्पादन  होता
 है  और  अत्येक  उर्व  रक  का  कितना  उत्पादन  होता

 क्या  सरकार  ने  केवल दो  ग्रेडों  के  उवं  रकों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  दिया  भोौर
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 यदि  तो  इस  सम्बस्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  स्पष्ट  नीति  क्‍या  है  ?

 रसायम  और  उर्वरक  ममन्वालय  राज्य  में  मन्‍्त्री  जिस्ता  :  इस  समय  देश  में

 उस्पादन  किए  जाने  वाले  विभिन्‍न  प्रमुख  रसायनिक  उवंरकों  और  इन  उर्वरकों  में  से  प्रत्येक  के  सम्बन्ध  में

 चालू  उत्पादन  से  1992  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (000  मी०

 उत्पाद  का  नाम  उत्पादन

 1992)

 1  2

 यूरिया  7340.3

 अमोनियम  सल्फेट  303.2

 कल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेट  251.9

 अमोनियम  क्लो  राइड  69.0

 डी०  ए०पी०  1685.8

 एसं०  एस०  पी०  1399.4

 एन०  पी०/एन०

 20:7:20:7  174.4

 15:15:15  233.0

 17:17:17  441.4

 10:26:26  170.1

 12:32:16  हैं  142.6

 14:35:14  208

 19:19:19  99.4

 £4:28:14  00.0

 28:28  216.5

 16:20  59.7
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 2

 23:23  156.8

 20:20  ।  398.8

 योग  13163.1

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 बिहार  में  खारो  भोर  प्रामोद्योग  विकास

 *32.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमोी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  बिहार  को  बर्ष  1990-91  और  1991-92  के  लिए  खादी  और  ग्रामोद्योग  के विकास

 हेतु  दी  गयी  अनुदान-राशि  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दो  रान  दी  गई  राशि  की  तुलना  में  कम

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उच्चोग  तथा  कृषि  एवं  प्रामीण  उच्योग  में  राज्य  मंत्री  तथा  बाणिज्य

 संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जो०  :  और  खादी-पोलिवस्त्र  की  बिक्री  पर  छूट
 की  प्रतिपूृति  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  अनुदान  विया  जाता  है  और  खादी  ग्रामोद्योग  बोढ़ों  ओर  सीधे

 सहायता  पाने  वाले  संस्थानों  को  आयोग  की  सहायता  पड़ति  के  अनुसार  पूंजीगत  खर्च  का  एक  भाग

 अनुदान  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  बिहार  में  प्रदान  किए  गए  कुल  अनुदान  के  अ्यौरे  नीचे  दिए  गए

 ,  हैं  :-

 (९०  लाख

 बर्ष  कुल  अनुदान

 1988-89  518.57

 1989-90  506.24

 1990-91  :483.52

 1991-92  451.71
 i  निज  अिज  ०  6  जज  २  ५  अ  नन-+-+  «०  लअजजनलजण++  en  ie  +3०+०++नकननीनीनननी तन  अन्‍न«

 1991-92  में  अनुदान  में  कमी  श्ञादी  की  बिक्री  में  गिरसबट  तथा  छूट  की  बकाया  राशि  होने  के

 कारण  आई  ।

 ७ ये
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 भारतीय  सिर्यात  पर  मांसद्रिब्र  संधि  का  प्रभाव

 *+33,  श्री  कोवल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ने  मांसट्रिब  संधि  से  भारतीय  निर्यात  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  आंकलन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  का रण  हैं  ?

 ...  उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  प्रामोण  उच्चोग  में  राज्य  मंत्री  तथा  वाणिण्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पों०  जी०  :  यूरोपीय  समुदाय  के  सदस्य  देशों  को  भारत  से

 किए  जाने  वाले  तिर्यात  पर  मांसट्रिच्र  संधि  का  कोई  प्रत्यक्ष  प्रभाव  नहीं

 और  प्रश्त  नहीं  उठते  ।

 उबरक  उद्योग  को  राजसहायता

 +34.  करी  सुकदेव  पासवास  :
 .

 ही  नीतीश  कुमार  :

 या  अशख्यात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ()  3।  अवतुब  1992  को  डबे रक  उद्योय  को  कितनी  राजसहायता  देय  -

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दोरान  राजसहायता  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कुछ  उबं रक  एकक  अन्‍्द
 हो  गए

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बस्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कठ्म  उठाने  का  विचार  है

 रसायन  और  उर्थरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  :  3।  199
 की  स्थिति  के  अनुसार  एककों  से  प्राप्त  दावों  तथा  लम्बित  दावों  के  अनुसार  उर्वरक  एककों  को  वेये  राज
 सहायता  की  राशि  1340.62  करोड़  शपये  थी  ।

 और  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  देय  राजसहायता  के  भुंगतात  मे  किए
 जाने  के  कारण  चालू  वर्ष  के  दोरान  कोई  मुख्य  वाइट्रोजनीय  या  कास्फेटिक  छदं रक  एकक  बस्द  नहीं  किया
 गया  ।  दि  फटिलाइजर  एसोसिएशन  आफ  ईडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  1992  के  अन्त  की
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 स्थिति  के  मध्यम  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  सिंगल  सुपर  एक  फास्फेटिक  उर्वरक  का

 उत्पादन  करने  वाले  28  एकंक  विभिम्म  कारणों  से  बन्द  कर  दिए  यए  थे  जिन  में  राज  सहायता  की  सीमा

 निर्धारित  करने  के  कारण  रोकड़  लागत  वृद्धि  को  मान्यता  देने  में  विलम्द  तथा  देय  राज  सहायता
 के  वितरण  में  विलम्ब  सहित  कई  कारण  शामिल  हैं  ।

 उपलब्ध  बजटीय  आबंटनों  के  अन्तर्गत  राजसहायता  की  देय  राशि  का  शीघ्र  भुगब्बान  करने
 के  सतत  प्रथास  किए  जाते  हैं  ।

 नई  औद्योगिक  नोति  का  मृल्यांकन

 #35.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  औद्योगिक  नीति  का  कोई  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  उपक्रमों  की  संख्या  क्या  है  जिनमें  नई  औद्योगिक  तीति  के
 स्वरूप  गे  र-स  रकारी  क्षेत्रों  द्वारा  पूंजी-निवेश  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  में  रणज्य  मंत्रो  कृष्णा  :

 हां

 गोबे  दिए  गए  ब्योटों  क ेअभुधार  सम्भाचगाएं  काफी  उत्साहवर्खक  हैं  :

 भीति  से  पहले  मीति  के  बाद

 1990-91  1991-92  1992

 अगस्त-जुत्राईँ  अगस्श-जुलाई  अशस्त-भक्‍्तुबर

 क्ुज  ओद्योगिक

 जाशय  पत्र/पजीकरण/शापन  3974  6826  1239

 विदेशी  सहयीग  अनुमोदनों

 की  कुल  संद्या  524  1537  339

 विद्वेशी  इक्विटी

 (ao  बिलियन  1.6  19.5  17.2

 erecta

 उपलब्ध  सूचना  के  केन्द्र  सरकार  के  30  सांवंजमिक  उपक्र्मी  में  संस्थागत  निवेशकों

 के  पक्ष  में  इक्व्रिटी  स ेआंशिक  रूप  से  निवेश  निकाला  गया
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 ]

 जयाहुर  रोजगार  योजना  के  अग्तगंत  सड़कों  का  मिर्माण

 +36,  श्री  हरीदा  सारायण  प्रभु  झांदये  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  जबाहुर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  सड़कों  के  निर्माण  पर  प्रति

 किलोमीटर  लागत  अलग-अलग  आती

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  भ्रस्ताव

 क्‍या  ऐसी  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  कोई  मननदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अब  तक  किए  गए  इस  काये  का  किसी  केन्द्रीय  एजेंसी  द्वारा  कोई  मूल्यांकन  भी  कराया
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  सत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  जी०  :

 से  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  सड़कों  के  निर्माण  की  लागत  अलग-अलग  ,  राज्यों  में

 अलग  होती  है  क्योंकि  यह  राज्यों  के  कई  विशिष्ट  जैसे  शुरू  किए  गए  निर्माण  कार्य  के  स्वरूप

 इंटें  रोहडी  ऊपरी  सतह  पर  तारकोल  लगाना)मिट्टी  की  निर्माण  सामग्री

 की  उपलब्धता  भादि  पर  निर्भर  करती  जवाहर  रोजगार  योजना  के  तहत  सड़कों  के  निर्माण

 की  लागत  में  विसंगतियों  को  दूर  करने  के लिए  उपचारात्मक  कार्रवाई  करने  की  जरूरत

 नहीं  है  ।

 जहां  तक  प्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  हेतु  निर्धारित  मानदण्डों  का  संबंध  जज़ाहुर  रोजगार

 योजना  के  अन्तर्गत  सड़कों  का  निर्माण  न्यूनतम  आवश्यकता  काय॑क्रम  के  मानदण्डों  के  अनुसार  किया  जाता

 1500  तथा  इसने  अधिक  जनसंझिया  वाले  सभी  गांवों  तथा  1000-1500  की  जनसंरझुया  के  ग्रुप  बाले

 50  प्रतिशत  गांवों  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  बारहमासी  सड़कों  से  जोड़ा  जाना  चूंकि
 आदिवासी  तथा  मसरुस्थलीय  क्षेत्रों  में  जनसंख्या  छितरी  हुई  है  तथा  बस्तियाँ  एक  दूसरे  से  काफी

 दूरी  पर  बसी  हुई  इसलिए  इन  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  सातवीं  योजना  हेतु  न्यूगतम
 भावश्यकता  कार्यक्रम  के  तहुत  निम्नलिखित  मानदण्ड  बनाए  गए  थे  :--

 पबंतोध  क्षोत्र  :

 (1)  500  से  अधिक  की  आबादी  वाले  गावों  को  10  बर्ष  की  अवधि  के  दौरान  पूरी  तरह  से

 सड़कों  से  जोड़ना  ।

 (2)  200  ते  500  के  बीच  की  आबादी  वाले  50  प्रतिशत  गांवों  को  10  वर्ष  की  अवधि  के

 सड़  व  ड़ना  ।
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 तटीय  तथा  मरत्यलोय  क्षेत्र

 (1)  1000  से  अधिक  की  आबादी वाले  गांवों को  10  वर्ष की  अवधि  के  दोरान  पूर्ण  रूप  से
 सड़कों  से  जोड़ना  ।

 (2)  500  से  1000  की  आबादी  वाले  50  प्रतिशत  मांगों  को  10  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान

 सड़कों  से  जोड़ता  ।

 अभी  तक  किसी  केन्द्रीय  एजेंसी  द्वारा  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  निमित  सड़कों  का

 मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 सहानगर  टेलोफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  कमीशन  भुगतास

 ;  +37.  शी  असल  दस  :

 ओर  कप  चन्य  पाल  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  की  1990-91  संबंधी  बाधिक  रिपोर्ट  में  दी

 गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  निगम  को  भारी  घन  राशि  कमीशन/दलाली  के  रूप  में  चुकानी  पड़ी

 है  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्याय  और  कम्पनी  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  भौर

 मैसर्स  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  टी०  एन०  के  वर्ष  31  1991  को

 समाप्त  तुलनपत्र  तथा  लाभ  ब  हानि  लेखे  के  साथ  संलग्न  अपनी  रिपोर्ट  में  लेखा  परीक्षकों  अन्य  बातों

 के  सुचित  किया  था  कि  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  उनके  समनुषंगी  बेंकों  को  बन्धपत्रों
 के  निजी  स्थानन  पर  दलाली|कमीशन  शुल्क  रूप  में  14,57,25,000  5०)

 विभाग  द्वारा  प्रतिपूति  किए  जाने  के  बाद  शुद्ध  राशि  5,52,75,000  र०  का  भुगतान
 किया  है  ।

 सुपर  थाजार  को  मूल्य  प्रणालो

 *38  करी  देबेक  प्रसाद  पादव  :

 श्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :

 फंयपा  प्रधान  मंत्रों  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  सुपर  बाज़ार  में  मूल्य  सूची  में  दिखाए  गए  मूल्य  और  ब्राहकों  से  वास्तव  में  लिए  भाने
 थाले  मूल्य  अलग-अलग  होते

 यदि  तो  तत्सम्बष्घी  ब्योरा  क्‍या  और
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 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 सागरिक  उपभोक्ता  मासले  और  सार्वजनिक  ब्तिरण  मंत्रासम  में  राज्य  मंत्री  कमालहीन

 :  से  सुपर  बाजार  की  मूल्य  निर्धारण  नीति  के  बाजार  से  न,ध्रप्राप्त  दालों  और

 मसालों  जैसी  वस्तुओं  की  पैकिंग  और  मुल्य  निर्धारण  ढेरों  में  किया  जाता  है|  प्रत्येक  ढेर  उस  पर  चिह्नित

 अधिकतम  खुदरा  मूल्य  पर  मे  था  जाता  है  शुपर  बाजार  से  अपनी  शाखाओं  को  यह  सुनिश्चित  करने  के

 निर्देश  भी  जारी  किए  हैं  कि  ली  जाने  वाली  कीमतें  प्रदर्शित  की  गई  मूल्य  सूची  भौर  पैकों  पर  अंकित  मूल्यों
 के  अनुसार  हों  ।

 गुजरात  में  उद्योग

 +39.  श्री  हरि  सिह  क्‍या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  से  केन्द्रीय  सरकार  को  पिछले  तीन  वर्षो  में  प्रतिवर्ष  उच्चोग  लगाने  हेतु  कुल
 कितने  प्रस्ताव  मिले

 उक्त  अवधि  में  स्वीकृत  तथा  रह  किए  गए  प्रस्ताबों  की  संख्या  किलेंसी-कितती

 इन  प्रस्ताबों  को  त्वीकृक  न  करते  के  क्‍या  कारंण  और

 लम्बित  प्रस्तावों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 उद्योग  संत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 गुजरात  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  क ेलिए  1990,  1991  तथा  1992  के  दोरान

 142,  136  और  116  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदन  प्राप्त  हुए  ।

 उपयुर्वत  अविदनों  में  से  170  आवेदनी  का  अनुमीदन  कर  दिया  गेया  था  और  183  अधिदस

 लामंजर/अन्यथा  निपटा  दिए  गंए  थे  ।

 आवेदनों  को  नामंजूर  करने  के  मुख्य  कारण  ये  हैं  :---(1)  प्रस्तावित  बिनिर्माण  क्षेत्र  में  पर्याप्स

 क्षमता  का  (IL)  कच्छे  माल  की  बाधाएं  (I)  प्रस्तावित  स्थापना-स्थ्ल  का  सरकार  को

 स्थल  नीति  के  अनुरूप  न

 आशय  पत्रों  की  मस्जूरी  संबंधी  आवेदनों  को  निश्चारित  समय  में  निपटाने  के  पूरे  प्रयास  किए

 जते  हैं  ।
 °

 पिछड़े  कोत्रों  में  उच्योग

 *40.  शी  रामाशय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  प्रंधाम  मंग्शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  सई  ऑद्योगिक  नीति  कै  अम्तर्गत  जद्योगिक  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  और  अप्रवासी  भारतीयों  से  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  संयंत्र  लगाने  के  प्रस्ताव  किभा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  झतकी  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  जी

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचिम  बंगाल  में  हिन्दुस्तान  कार्पोरेशन  के  संयंत्रों  को  पुनः  चाल  करना

 231.  श्री  सनत  कुमार  संशल  :  गमा  प्रधाल  सरत्री  यह  बताने  की  कृष्या  करेंगे  कि  :

 केल्द्वीय  सरकार  ते  पश्चिम  बंगाल  स्थित  छित्दुस्थान  फटिलाइज़र  कार्पोरेश्नन  के  संयंत्रों  को

 चालू  करते  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 वहां  कार्य  कर  रहे  कमंचारियों  को  पुनः  नियुक्त  करने  तथा  संयंध  और  हसमें  प्रतिष्ठाफित

 मशीगरी  की  क्षमता  का  उपयोग  क रने  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायत  ओर  उ्ंरक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिस्ता  :  और  जाने-माने

 परामर्शदाताओं  द्वारा  दुर्गापु  र  उबं रक  संयंत्र  और  हल्दिया  उर्वरक  परियोजना  का सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  कराया

 परामर्शदाताओं  ने  प्िफारिशें  की  थी  कि  दुर्गापुर  एकक  का  5०  171.30  करोड़  के  निवेश

 (1990  में  इ०  213.15  करोड़  से  तथा  हल्दिया  उर्वेरक  परियोजना  का  र०  500  करोड़

 (1988  के  की  अनुम।नित  लागत  पर  पुनर्वास  किया  जा  सकता  है  ।  चूंकि  परामर्शदाताओं  द्वारा

 सुझाया  गया  निवेश  बहुत  अधिक  यदि  किया  गया  तो  संयत्र  आर्थिक  रूप  से  अव्यवहायं

 हो  अतः  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  ।  चूंकि  दुर्गापुर  संयंत्र  उत्पादन  क्र  रहा  है  अतः  स्टाफ  का

 .  पुननियुक्तित  तथा  संयंत्र  और  मशीनरी  के  गैर-उपयोग  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 असम  में  चाय  उच्चोग

 2$2.  श्री  उद्धव  बर्मन  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  असम  में  अशान्ति  तथा  निर्यात  बाजार  में  चरकराहट  के  कारण  राज्य  के

 साय  उद्योग  के  समक्ष  आ  रही  कठिनाइयों  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करमे  हेतु  कया  उपाय  किए  कए  हैं  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  1992  से  1992

 के  दौरान  असम  में  चाय  का  अनुमानित  उत्पादन  पिछने  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  464  मि०

 कि०  ग्रा०  अधिक  था  ।  चालू  वर्ष  में  सी०  आई०  एस०  देशों  द्वारा  चाय  की  कम  उठास  से  असम

 मूल  की  चाय  श्षेह्ठित  भारत  से  चाय  के  समग्र  निर्यात  में  बिपरीत  प्रभाव  पश्मा  है  ।  सी०आई०एस०

 के  अलावा  अन्य  क्षेत्रों  को  निर्यात  अधिक  हुआ

 सरकार  विभिन्‍न  देशों  को  उद्योग  प्रतिनिध्िमण्डल  प्रायोजित  करके  चाय  निर्यात  के
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 a लिन  लक  कक  एखभथख  भा  भ।:क्‍क्‍पभ।भ+  5  ड:::स,  इइड,:सडअ्ं--

 करण  को  प्रोत्साहित  करती  रही  रूस  सहित  कुछ  सी०भाई  ०एस  ०  देशों  के  साथ  व्यापार  सौदे  भी  किए

 गए  अन्य  देशों  को  भी  अपने  चाय  की  कीमत  और  क्वालिटी  की  प्रतिस्पर्धात्मकता  बतला  कर  अधिक

 मात्रा  में  भारतीय  चाय  खरीदने  को  राजी  किया  जा  रहा

 घरेल्‌  शौचालयों  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 233.  डा०  छुपा  सिरघु  भोई  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  धरेलू  स्वश्छ  शोचालयों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्यवार  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 ग्रामीण  विकास  संत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  उत्तम  भाई  एच०
 1992-93  के  दौरान  स्वच्छ  शौब्यालय  उपलब्ध  कराने  के  लिए  निर्धारित  की  गई  निधियों  का  राज्यवार

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 रुपए

 क्रमांक  राज्यककिन्द्र  शासित  क्षेत्र  वर्ष  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय

 प्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  उपलब्ध  कराई  गई  निधियाँ

 2  3

 1.  भांध्र  प्रदेश  102.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  5.00

 3.  असम  37.00

 4...  बिहार  181.00

 5.  गोआ

 ,
 5.00

 6...  गुजरात  50.00

 7.  हरियाणा  17.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  16.00

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  20.00

 10.  82.00
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 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय
 !

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  अभृहं

 दमन  व  द्वीप

 खक्षद्वीप

 पॉडिचेरी

 दिल्ली

 चण्डीगढ़

 दादरा  और  नगर  हेवेली

 योग  :

 लिखित  उत्तर

 74.00

 121.00

 132.00

 5.00

 5:00

 5.00

 '5,06

 63.00

 18.09

 67.00

 5.00

 111.00

 8.00

 221.00

 5.00

 3.00

 -5.00

 5.00

 ४6.00

 5.00

 35.00

 1500.00
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 ]
 महाराष्ट्र  राज्य  परिवहन  निगम  का  निज्जोकरण

 234.  श्रीमती  प्रतिमा  देबी  सिंह  पाटील  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  महाराष्ट्र  सरकार  से  महाराष्ट्र  परिवहन  निगम  का  निजीकरण

 करने  के  लिए  कहा  और
 |

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 औओजमना  एयं  कार्यक्रम  कायस्वियन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्लोत  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 थाय  का  उत्पादन

 235.  श्री  जितेखनाथ  दास  :  कया  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  चाय  व्यापार  निगम  द्वारा  प्रवन्धित  बाय
 बागानों  में  चाय  का  कितना  उत्पादन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ऐसे  बागातों  में  प्रति  वर्ष  कितनी  आय  और  कितना  ध्यय
 और

 (a)  उक्त  अवधि  में  इन  बागानों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  क्या  विकास  कार्य  स्िए  गए  ?

 धाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सर्लभेन  :  पश्चिंभी  बंगाल  में  टी  ट्रेडिय  कार«

 पोरेशन  माफ  इंडियਂ  लि०  के  प्रवंधाधीन  चाय  बागानों  का  चाय  उत्पावन  प्रिछले  बर्षों  में

 नुसार  रहा  :--

 कि  ०ग्रै।०

 1989-90  1990-91  1991-92  x

 लुकुसान
 522253  $06429  461745

 वाशोक  141277  139181  121327

 वाह  तुकवार
 102361  104907  81622

 पोष्टोंग  79253  78153  76144
 ब  +-+००३००७-०८७ ५.  .०---  -  किलशिलीलिफीर ७  तह  8-४४  —  भा  ete hte cnet:  —enas ननजनन+  5

 »  अनस्तिमे
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 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रयेक  बागान  की  आय  तथा  व्यय  निम्नानुसार  रही  :--

 1989-90  1990-91  1991-92  x

 आय  व्यय  आय  व्यय  भाय  ब्यय

 लुकसात  184.10  113.29  181.67  129.67  119.79  136.83

 पाशोक  69.45  ११.62  70.43  96.73  56.53  103.64

 वाह  तुकवार  51.04  64.24  56.42  73.52  35.37  78.98

 पोटोंग  35.31  33.45  37.37  41.33  34.40  40.94

 x  अनन्तिम

 टी  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  प्रबन्धित  चाय  बागानों  को  पिछले  तीन
 थर्थों  के  दौरान  3  जनरेटर  ह्रैलर  बाले  4  3  नए  चिदरिण  एक  मई  सी०टी०सी०  मशीन
 और  एक  गई  पत्वशाइजिम  मशीन  दी  गई  है  ताकि  इस  आामातों  में  चाय  उत्पादन  में  सुधार  हो  सके  ।

 गेर-बन  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाना

 236.  श्री  संदीपान  सगवान  थोरात  :  क्या  प्रधाम  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  गेर-बन  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  हेतु  कोई  व्यापक  योजना  तैयार
 की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  कया  और

 अभी  तक  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  चालू  वर्ष  तथा  आठलीं  वोजना  के  लिएं
 रखे  गए  सकयों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामौण  विकास  मंत्रालय  भूसि  विकास  में  राज्य  मंत्री  राम  :
 से  नव  सूृजित  बंजर  भूमि  विकास  विभाग  के  अधीन  पुनर्गठित  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोई
 इब्स्यू०  डी०  ने  भूमि  के

 निम्नी  करण
 को  ऐसी  भूमि  को  मिरन्तर  आधार  पर  इस्तेमाल  करने

 योग्य  बसामे  शभा  बायोमास  उत्पादन  विशेष  रूप  से  ईंधन  कौ  लकड़ी  तथा  चारे  का  उत्पादन  बढ़ाने  के
 उद्देश्य  से  मैर-वन  क्षेत्र  वाली  बंजर  भूमि  के  निरम्तर  विकास  हेतु  एक  व्याफ्क  कार्यंनीति  अपनाई

 जाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  झेष  अवधि  के  दौरान  निभ्नलिखित  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करते
 का  प्रस्ताव  है  ।

 ब
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 नील

 1,  समन्वित  बंजर  भूमि  विकास  योजना

 2.  निवेश  प्रोत्साहन  योजना

 3.  प्रौद्योगिकी  विकास  तथा  विस्तार  योजना

 4.  बंजर  भूमि  विकास  हेतु  गेर-सरकारी  संगठनों/स्वयं सेवी  संस्थाओं  को  सहायता

 5.  प्रोत्साहुक  तथा  महत्वपूर्ण  सहायक  सेवाओं  की  योजना

 6.  बंजर  भूमि  विकास  कार्यदल

 इन  योजनाओं  पर  योजना  आयोग  के  साथ  चर्चा  चल  रही

 चालू  वर्ष  के  दौरान  चल  रही  उन  जिनके  तरह  मैर-वन  क्षेत्र  बाली  बंजर  भूमि
 विकास  के  लिए  अलग  से  किसी  योजना  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  को  कार्यान्वित  कर  रहा
 राज्यवार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  थे  ।

 ]

 कर्ताटक  के  गांवों  में  पेषजल  की  आपूर्ति

 237.  भरी  रामचन्द्र  बोरप्पा  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  हि

 कर्ताटक  के  बिभिन्‍न  गांवों  में  पेयजल  आपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  |  1991  से  30

 1992  की  अवधि  के  दौरान  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  बिभिरनत  योजनाओं  तथा

 बैदनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  से  प्रत्येक  पर  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  विभिस्न  गांवों  में  पेयजल  आपूर्ति  हेतु  कितनी  धनराशि  प्रदान  की

 गई  ?

 ग्रामोण  बिकास  मंत्रालय  विकाप  सें  राज्य  मंत्री  उत्तम  भाई  एच०  पढेल

 1  1991  से  30  1992  तक  की  अवधि  के  दोरान  कर्नाठक  सरकार  से

 लिखित  योजनाएं/प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  :--

 ———  न  ee

 क्रमांक  योजना  अनुमानित  लागत

 २०  )

 1

 ह

 2  3  |

 1.  अलबांडी  ओर  रायचूर  जिलें  के  8  भांवों  में  90.0

 क्षेत्रीय  जल  आपूर्ति  योजना

 2.  अर्शागी  और  रायचूर  जिले  के  4  गांवों  में  29.22

 क्षेत्रीय  जल  आपूर्ति  योजना
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 ।  2  3

 न  3.  विश्व  बैंक  की  सहायता  हेतु  10  जिलों  के  1000  गांवों

 चरण  में  250  गांवों  तथा  दूसरे  चरप  में  750

 गांव  के  लिए  समन्वित  जल  आपृरति  तथा  स्वच्छता  योजना

 38,800.0

 उपरोक्त  1  और  2  पर  दी  गई  योजनाओं  को  राज्य  सरकार  द्वारा  न्यूनतम  आवश्यकता

 कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  कार्यान्वित  करने  के  उद्देश्य  से वापस  ले  लिया  गया  जहां  तक  विश्व  बैंक  की

 सहायता  से  चलाने  वाली  परियोजना  का  सम्बन्ध  विश्व  बैंक  के  माननण्डों  तथा  आवश्यकता  के  अनुसार
 यह  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ।

 केन्द्रीय  सहाधता  योजनावार/गांवबार  आधार  पर  रिलीज  नहीं  की  जाती  योजनाओं
 जिनके  लिए  केन्द्र  सरकार  अथवा  राज्यों  द्वारा  उन्हें  प्रदत्त  शक्तियों  के  तहत  तकनीकी  अनुमोदन  दिया
 जाता  के  कार्यान्वयन  के  अन्तर्गत  वाधिक  अध्यंटन  के  अनुमार  राज्य  सरकार  को  निधियां  रिलीज  की
 जाती  उपरोक्त  अवधि  के  दौरात  कर्नाटक  की  राज्य  सरकार  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेयजल  सप्लाई  के
 लिए  कुल  47.0  करोड़  रुपए  की  सहायता  उपसब्ध  कराई  गई

 ग्रामीण  विक्ात  कार्यक्रमों  का  पुनर्गठन

 238.  श्री  भगवान  शकर  शायल  :  कया  प्रधाव  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ग्रामीण  विकास  कायंक्रमों  के  पुनर्गठन  का  विजार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामोण  विकास  संत्रालय  विकास  में  राज्य  संत्री  उत्तमभाई  छच०  :
 और  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  में  कोई  बुनियादी  परिवर्तत  करने  का  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  जहां  कहीं  आवश्यक  योजना  आयोग  और  बित्त
 लथ  से  परामर्श  करके  कायंक्रमों  को  नया  रूप  देने  पर  विचार  कर  रही

 प्रामीण  श्रलिकों  के  लिए  आवास

 239.  श्री  बिजप  कुमार  यावव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  ग्रामीण  श्रमिकों
 का  आवास  उपसब्ध  कराने  के  लिए  कोई  अखिल  भारतोय

 ग्ोजना  बनायी

 यदि  तो  इस  योजना  के  कार्यास्वयन  के  लिए  किस  एजेंसी  अथवा  संगठन  को  गठित  किया
 गया

 र  ग्रामीण  श्रमिकों  अब  तक  उपलब्ध  कर  श्रात  धर

 t  और
 राज्यन्वार  ग्रामीण  को  अब  तक  उपलब्ध  कराई  गई  शभावषवास  सुबिधां  का  ब्यौरा  क्या

 हे
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 प्रामीण  श्रमिक्रों  की.अवास  समस्या  कब  तक  हल  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 ग्रामोज  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्रो  जो०  :

 नहीं  ।  केबल  ग्रामीण  श्रमिकों  को  मावास  उपलब्ध  करने  के  लिए  फिलहाल  कोई  योजना  नहीं

 कुछ  ग्रामीण  श्रमिकों  को  इन्दिरा  भावास  योजना  के  अश्तगंत  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्त  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 भहाराष्ट्र  स्थित  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  पुनर्भठन

 240.  भ्री  रामचन्द्र  मलोतराब  जंगारे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  महाराष्ट्र  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कर्मचारियों  में  कमी  करने
 ओर  धाटे  की  स्थिति  को  दूर  करने  हेतु  उनके  लिए  एक  विस्तुत  पुनगंठन  योजना  तैयार  करने  के  लिए  कुछ
 विदेशी  सलाहकारों  की  सेवाएं  प्राप्त  की  हैं  ताकि  इन  उपक्रमों  की  कार्य  कुशलता  बढ़ाई  जा

 यदि  तो  इन  उपक्रमों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  र-सेवा  के  लिए  विश्व  बेंक  ते  धनराशि  प्रदान  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मंत्रालय  उद्योग  विभाग  एवं  सावेजतिक  उद्यम  में  राज्य  संत्रो  पौ०

 के०  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जाय  बागांस  और  जाय  का  उत्पादन

 24  1,  मेजर  जगरल  भवन  चगह  शेडूरो  :
 क्या  प्रधाम  सन्त्री  3  1992  के

 रांकित  प्रएन  संख्या  6084  के  उत्तर  को  देखेंगे  और  महू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  वेंह्रादुन  और  गढ़वाल  जिलों  के  अन्‍य  भागों  में  भाय  के

 उत्पादन  और  विकास  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  ह्वाल  ही  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  क्षेत्र  में  चाय  का  कुल  कितना  उत्पादम  द्वोता  है  तंथा  उसकी  खेती  कितने  क्षेत्र  में  दोती

 भौर
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 निशा  a

 हन  क्षेत्रों  मे ंचाय  की  खेती  के  परिरक्षण  और  विकास  के  लिए  सरकार  ॥प्रा  प्रयास  कर  रही

 ह  बाणिणज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलसान  :  और  टी  बोडं  द्वारा  वर्ष  198,

 में  दून  घाटी  में  बाय  के  तकनीकी  आध्िक  सर्वेक्षण  के  बाद  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1988-89  के

 दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  बाय  उपजाने  की  संभावनाओं  पर  एक  सर्वेक्षण  कराया  ।  इससे  पता  कि  लगभग

 56950  हेक्टेयर  भूमि  चाय  उपजाने  के  लिए  अपयुक्त  अभिज्ञात  क्षेत्र  के  14  जिलों  में  फैला

 है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  चाय  की  व्यावस|यिक  खेती  के  तहत  मौजूदा  क्षेत्र  लगभग  876  हेक्टेयर  है
 ओर  बषं  1990  के  दौरान  उत्पादन  लगभग  534000  कि०  ग्रा०

 उत्तर  प्रदेश  में  मौजूदा  बागानों  क ेनवीकरण  एवं  नए  बागानों  के  विकास  के  लिए  टी  बोर्ड

 तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  उपाय  किए  गए  इनमें  कुमांयू  क्षेत्र  में  प्रदर्शत-बागान

 शुरू  करने  के  लिए  गे  र-सरकारी  पार्टी  को  20  हेक्टेयर  भूमि  का  भ्रावंटन  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  से  अनु रोध  करना  शामिल  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  देहरादून  क्षेत्र  में  मोजूदा  बागानों  के  लिए
 सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  क्योंकि  यह  पता  लगा  कि  देहरादून  क्षेत्र
 चाय  उद्योग  के  विकास  में  आमे  वाली  बाधाओं  में  से  एक  बाधा  पर्याप्त  सिचाई  भी  है  ।

 हेयो  इंजोलिर्यारिंग  रांचो  का  आधुनिकीकरण

 ।

 242,  थ्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हेवी  इंजीनियरिंग  बिहार  के  आफीससे  एसोसिएशन  ने  इस  तिगम  के

 आधुनिकीक रण  के  लिए  960  करोड़  रुपएं  की  भांग  की

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 कया  हेवी  इन्जीनिर्यारग  कारपोरेशन  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  उपाय  सुझाने  हेतु
 कोई  विशेषश्ञ  समिति  नियुवत  की  गई

 यदि  तो  उक्त  समिति  की  सिफारिशों  का  श्यौरा  क्या

 (5)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  को  लायू  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उल्योग  सन्भासय  उद्योग  विधाज  एथं  सा्वजषिक  उस  में  राज्य  मंत्री  पो०
 के०  :  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उडता  ।

 और  हां  ।  भारी  उद्योग  विभाग  के  पूर्व  डा०  डौ०बी०  कपूर  की  अध्यक्षता
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 में  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  अनुशंसाएं  की  हैं

 (1)  तात्कालिक  बकाया  बिलों  तथा  सीमाशुल्क  के  आंशिक  भुगतान  आदि  की

 व्यवस्था  के  लिए  66.60  करोड़  रुपए  जारी  करना  ।

 (2)  रेलवे  और  वी०एस०पी०  जैसे  प्रमुख  ग्राहकों  से  क्रयादेश  प्राप्त  करने  में  सहायता
 प्रदान  करना  ।

 (3)  वर्ष  1992-93  और  1993-94  के  लिए  50  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  और  100

 शत  बिक्री  कर  छूट  की  ब्याज  मुक्त  ऋण  के  रूप  में  अनुमति  जिसका  भुगतान  बर्ष

 1994-95  से  लेकर  पांच  वाषिक  समान  किएसों  में  किया

 (4)  वर्ष  1995-96  तक  विद्य॒  त  शुल्क  से  छूट  ।

 (5)  टाउनशिप  में  प्रशासनिक  और  अनुरक्षण  लागतों  सद्दित  स्थिर  लागतों  में  भौर

 (6)  वर्ष  1992-93  के  लिए  2000  अतिरिक्त  व्यक्तियों  के  लिए  स्वैज्छिक  सेवा  निवृत्ति  योजना

 इत्यादि  ।

 और  समिति  की  अम्तरिम  अनुशंसाओं  को  क्रियान्बित  करने  के  सरकार  ने  कुछ

 उपाय  बिः  जैपेकि  मौजूदा  बजट  प्रावधान  के  अलावा  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  में  30  करोड़  रुपए  की

 अतिरिक्त  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जा  रही  रोकड़  उधार  सीमा  30-9-93  तक  150  करोड़  रुपये

 तक  बढ़ा  दी  गई  है  और  इसके  साथ  ही  एस०  बी०  आई०  से  लिए  जाने  वाले  के  लिये  गारन्टी

 भी  दे.दी  गई  अब  भी  कोई  अनुरोध  प्राप्त  होता  है  तो  कम्पनी  को  करयादेश  प्राप्त  करने  में  सभी  सम्भव

 सहायता  दी  जातो  कम्ानी  को  निदेश  दे  दिए  गए  हैं  कि  वे  प्रशासनिक  लागतों  तथा  ढाउतशिप  के

 अनुरक्षण  पर  किए  जाने  वाले  खर्च  सहित  स्थिर  लागतों  में  कटीती  करें  तथा  जनशकित  के  युवितकरण  हेतु
 कम्पनी  को  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  के  लिए  निधियां  जारी  करें

 कम्प्पूटरों  के आयात  पर  प्रतिबन्ध

 243.  श्री  गो  विन्द राव  निकामस  :  क्या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कम्प्यूटरों  के भायात  पर  लगा  प्रतिबन्ध  हटाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बश्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  वी०सी०पी०  इत्यादि  के  आयात  पर  लगा  प्रतिवरध  भी  उठाया  जा

 रहा  और

 क्या  सरकार  मे  इस  सम्बन्ध  में  तथा  स्वदेशी  उद्योगों  पर  इसके  प्रभाव  का  कोई  अध्ययन

 किया  है
 ?

 याणिफ्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलभान  :  और  1.5  लाक्य  र०  से  कम

 लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  के  ब्यक्तिगश  कम्प्यूटरों  सह्दित  कंप्यूटर  प्रणालियों
 के

 आयात  की  लाइसेंस  के

 भाधार  पर  अनुमति
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 उपभोक्ता  इलेक्ट्रानिक  माल  होने  की  वजह  से  वी०सी०आर०  तथा  बी०सी०पी०  आदि  की
 प्रायात  लाइसेंस  के  जाधार  पर  आयात  किए  जाने  की  भनुमति

 है
 ।

 भायात  तथा  निर्यात  नीति  की  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  जब  कभी  आवश्यक
 समझा  जाता  है  तकनीकी  प्राधिकारियों  के  जो  कि  व्यापार  तथा  उद्योग  से  सम्पर्क  रखते  परामर्श
 करके  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाते

 ]

 नेपाल  को  रियायतें

 244,  श्री  सनोरंजन  भक्त  :

 श्री  जाण  फर्नाण्डोज  :

 क्या  प्रधाससंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेपाल  को  उदार  शर्तों  पर  एकमुश्त  रियायतें  देने  के  सम्बन्ध  में  भारत  और  नेपाल  के

 जीच  किसी  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किया  गया  और

 यदि  तो  इसकी  मुझुय  बातें  क्‍या  है  ?

 वाणिक्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  सलसान  :  और  (@)  भारत  के  भप्रधानमन्त्री  के

 19-21  1992  के  काठमांडू  दोरे  के  दौरान  जिस  संयुक्त  विशप्ति  पर  हस्ताक्षर  किए  गए
 अम्य  बातों  के  साथ-साथ  भारत-नेपाल  ध्य।पार/पारगमन  संधि  1991  के  प्रावधानों  में

 जो  सुधार  किए  गए
 थे  नीचे  दिए  गए  --

 (1)  भारतीय  बाजार  में  नेपाल  में  बनी  वस्तुओं  के  लिए  शुल्क  का  भुगतान  किए  बिता  ओर

 मात्रात्मक  प्रतिबन्ध  लगाए  बिना  अधिमान्यवा  देने  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया

 (2)  भारत  के  जरिए  नेपाली  बाहुनों  और  माल  को  नेपाल  में  लाने-ले  जाने  की  बिना  नकद  राशि

 जमा  किए  या  बान्ड  प्रणात्री  के  अनुमति  दी

 (3)  नेपाली  गैर-सरकारी  व्यावसायिक  वाहनों  को  नेपाल  सीमा  से  कलकत्ता|हल्दिया  को  और

 वहाँ  से  वापस  नेपाल  को  जाने  की  अनुमति  दी  और

 (4)  नेपाली  आयातकों  को  एच०  एम०  जी०  एन०  द्वारा  चुने  गए  माल  के  आयात  के  लिए
 भारतीय  रुपए  में  भुगतान  करने  की  मोजूदा  प्रणाली  के  मुक्त  रूप  से  परिवर्तनीय

 मुद्रा  में  भुगतान  करने  की  सुविधा  दी  जाएगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के उपकरमों  के  दोपर  बेचना

 245.  शो  तरित  वरुण  तोपवार  :

 शीमतो  सालिनो  भट््‌टाचार्य  :

 थी  बतुवेव  आचार्य  :

 शो  अजय  मुक्कोपाध्याय  :

 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 अै
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 कया  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उुपक्रमों  के  शेयर  बेचने  का  एक  सथा  अभियान  सुरू  किया  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसे  शेयरों  का  मूल्यकन  किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ये  शेयर  किन  व्यक्तियों  को  बेचे  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  बिभाग  एवं  सार्वजनिक  उश्चयम  में;राज्य  सश्त्री  पी०के०

 :  से  वर्ष  1992-93  2-93  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के झाठ  उपक्तसों  में  शेयरों  का  अनिवेश

 कंपनियों/बैकीं,  सांझा  पंजीक्  या  व्यक्तिगत  अथवा  संयुक्त  रूप  से  कार्य रत  उन

 बंध  निकायों  और  व्यक्षितयों  से  खुली  निविदा  आमंत्रित  करके  किया  जिन्हें  भारत  में  शेयर  खरीदने

 यबेचने  की  अनुमति  दी  गई  विज्ञापन  के  प्रत्युत्तर  में  286  बोलियां  समय  पर  प्राप्त  हुईं  ।  तीन

 व्यापारिक  बैंकों  की  अनुशंसा  निर्धारित  किए  गए  संन्दर्भ॑  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  सरकार

 द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  8  उद्यमों  के  12.87  करोड़  रपये  के  शेयर  बेचे  गए  जिससे  681.95  करोड़

 रुपये  की  वसूली  हुई  जिन  सफल  बोली  लगाने  वालों  को  शेयर  बैचे  उनके  साम  लोले  दिए  मए

 1.  बैंक  ऑफ  बड़ौदा

 2.  बेंक  ऑफ  इंडिया  का  सांझा  की

 3.  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम

 4.  साधारण  बीमा  निगम  का  सल्षा  कोच

 5.  मावास  विकास  व  विस  निन्म

 6.  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 7.  जीवन  बीमा  निगम  का  सांझा  को

 8.  एल  ०  एन०  श्रोफ  एंड  कंपनी

 9.  पंजाब  नेशनल  बेंक

 10.  पंजाब  नेशनल  बेंक  का  सांझा  को थ

 11.  भारतीय  स्टेट  बेंक  कोष  प्रबन्धन  लि०

 12.  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
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 गुजरात  के  सरकारी  कार्यालयों  में  अधिरोष  कर्म  धार

 246.  भी  एस०  जे०  राद्प्रा  :  क्या  प्रधात  संज्री  यह  अछाते  की  कृत्ता  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  विभागों  में  अधिशेष  कर्मचारियों  का  पता  लगाया  है
 और  यदि  तो  गुजरात  में  ऐसे  कर्मचाड़िय़ों  दी  संक्षया  क्या

 कया  सरकार  को  विशेष  समिति  कौ  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  ह ैजिसका  गठन  इस  प्रकार  के
 जारियों  को  खपाने  के  प्रश्म  की  जाँच  करते  के  लिए  किया  गया

 यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  दी  गई  रिपोर्टों  और  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और
 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारवाईं  की  और

 यदि  तो  यह  समिति  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  कब  तक  दे  देगी  और  इस  सम्बन्ध  में

 हुए  विश्वम्द  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सारप्रट  :
 केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  में  समय-समय  पर  अधिशेष  कर्ख़वाएिओरों  का  फ्ता  गाया  जाता  हैं  और  उस्हें
 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  कर्मचारियों  का  1990  के  अमुझार  बुमनियोजित
 कर  दिया  जाता  इस  समय  पुनतियोजन  की  प्रतीक्षा  में  बैठे  गुजरात  के  अधिशेष  कर्मचारियों  की
 संख्या  21  बे  उद्योग  मंत्रालय  के  विकास  आयुक्त  कार्यालय  के  कम्मंचारी  हैं  ।

 ऐसे  कर्मचारियों  के  संविशवन  के  प्रशत  की  जांच  करने  के  लिए  के  लिए  कोई  विज्लेष  समिति
 गठित  नहीं  की  गई  थी  ।  हि

 और  (x)  प्रश्न  गहीं  उठता  ।

 |

 भारत-चोन  संबंध

 247.  भरी  सुबास  चन्द्र  बाग्क  :

 भरी  के०  पी०  सिह  वेव  :

 कया  प्रधान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चोन  के  साथ  जिकिल्स  क्षेत्रों  भरें  दिफलीय  संबंध
 को  और  अधिक  मजबूत  बनाने  कै  लिए  सरकार  ते  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआ्डो  :  तरकालीव  प्रद्मान  बन्त्री  श्री  राजीव  गधी
 की  1988  में  चीन  यात्रा  के  बाद  से  भारत-चौन  संवंधों  में  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  आपसी  हिल  बिता
 के  मसलों  पर  चीन  के  साथ  उच्च-स्तरीय  राजनीतिक  बातचीत  ने  यति  पकड़ी  है  जैसा  कि  भ्रीन  के  प्रधान
 सन्‍्त्री  श्री  ली  फंग  की  दिसम्बर  199।  में  लारत  को  यात्रा  तथा  इस  वर्ष  मई  में  हमारे  भूतपूर्ब  राष्ट्रपति
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 श्री  आर०  वेंकट  रमन  की  उच्च  स्तरीय  यात्राओं  से  स्पष्ट  इसके  अतिरिक्त  रक्षा  मन्त्री  शरद  पबार

 कल्याण  मन्त्री  श्री  सीताराम  केसरी  और  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  श्री  अर्जुन  धिहु  ने  इस  वर्ष  जीन

 की  यात्रा  की  ।  सीमा  संबंधी  पर  मसले  पर  गठित  संयुक्त  कार्म-इल  की  अब  तक  पांच  बंठकें  हुई  हैं  और

 सीमा  के  प्रश्न  पर  मतभेदों  को  कम  करने  के  लिए  एक  उपयुक्त  तथा  परस्पर  स्वीकाये  समाधान  के

 लिए  विद्या  र-विमर्श  में  लगातार  प्रगति  हुई  है  ।  शैक्षिक  ब्यापारिक  तथा

 आश्िक  संबंध
 बराबर  बढ़ते  रहे

 हमने  अनेक  नए  क्षेत्रों  में  तथा  साथ  ही  रक्षा  संबंधी  क्षेत्रों  में  भी  आदान-प्रदान  प्रारम्भ  किया

 सीमा  व्यापार  30  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  के  बाद  प्रारम्भ  हुआ  है  और  शीघ्र  ही  शंभाई  में  हमारा
 प्रधान  कोंसलाबास  कार्य  प्रारम्भ  कर  सरकार  चीन  के  साथ  मैज्रीपूर्ण  परस्पर  लाभकारी  एवं  अच्छे

 पड़ोसी  जैसे  संबंधों  को  और  बढ़ाने  क ेलिए  बचनवद्ध  है  ।

 इंडियंग  काउंसिल  ऑफ  बल्ड  अफेयर्स  .

 248.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  प्रधान  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इंडियन  काउंसिल  आफ  वल्ड  अफेयर्स  की  दयनीय  स्थिति  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 :  क्यो  सरकार  इस  विश्व  विद्यात  संस्था  को  अपने  अधिकार  में  लेने  पर  विचार  कर  रही
 ,  भौर

 |  '

 यदि  तो  कब  तक  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ु  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एडुआर्डो  ओर  सरकार  ने  इस  भाशय
 के  अभ्यावेदन/पिपोट्टे  देखी  हैं  कि भारतीय  विश्व  कार्य  परिषद  के  प्रवन्धन  तथा  स्तर  में  गिराबट  आई  है
 तथा  वेतन  एवं  भत्तों  की  हकदारी  के  संबंध  में  कर्मचारियों  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 और  भारतीय  विश्व  कार्य  परिषद  की  कार्य  शैली  सक्रिय  करने  के  लिए  सरकार

 विभिन्न  उपायों  पर  विचार  कर  रही
 ह

 भारत-इजरायल  के  मंत्रियों  को  बंठक

 249.  श्री  डी०  बेंस्टेपवर  राज  :  क्या  प्रधान  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  विदेश  राज्य  मंत्री  ने  इजरायल  के  विदेश  मंत्री  से  न्यूयार्क  में  भेंट  की

 यदि  तो  किन  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  और  उसका  क्या  निष्कर्ष
 ह

 क्या  बैठक  के  दौरान  कोई  स्रमझोता  भी  हुआ
 हा  « है  ३३३
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 बनी  तन  तन आता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 (=)  इस  बेठक  का  भारत-इजरायल  संबंधों पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डों  फेलोरो  )  :

 विज्ञान  और  सौर  ऊर्जा  और  स्वास्थ्य  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  के

 संभावित  क्षेत्रों  की समीक्षा  की  गई  ।  इजरायल  के  मंत्री  ने  मध्य-पूर्व  शान्ति  वार्ताओं  में  प्रगति

 का  उल्लेख  दोनों  मंत्रियों  ने  शरणार्थी  और  शस्त्र  -

 जिसमें  भारत  सहित  अनेक  देश  हिस्सा  ले  रहे  पर  बहुपक्षीय  बातचीतों  में  हुई  प्रगति-प्र  विचार

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1

 (8)  राजनयिक  संबंधों  की  स्थापना  के  बाद  दोनों  देशों  के  विदेश  मामलों  से  संबंधित  म्रियों  की

 यह  पहली  बैठक  थी  ।  इजरायल  के  विदेश  मंत्री  के  भारत  आने  की  संभावना  है  जिसकी  तारीखें  अभी  तक
 निर्घारित  नहीं  की  गई  भारत  के  राज्य  मंत्री  को  इजरायल  यात्रा  के  लिए  आभश्क्रित्  किया  गया

 ध्फ्वा
 द

 विकास  केया  +

 250.  प्रो०  सुशास्त  चकऋरबतों  :  क्या  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  राज्यवार  कितने  विकाल  केस्ट्र  विकसित  किए  जाएंगे  तथा

 प्रथम  चरण  में  ऐसे  कितने  केन्द्र  विकसित  किए  और

 ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  स्थान  चयन  के  मानदण्ड  क्या  हैं  ?

 उदच्चोग  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कष्णा  :  और
 सरकार  ने  1988  में  बिकास  केस्द्र  योजना  की  घोषणा  की  जिसके  तहत  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजनावधि  के  दौरान  देशभर  में  70  विकास  केन्द्रों  को  विकसित  करने  का  प्रकताय  अभी  तक  65
 विकास  केन्द्रों  के  स्थापना-स्थलों  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  तथा  उनकी  चोषणा  की  चुकी  जिनके
 नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विकास  केन्द्रों
 के

 चयन  में  अपनाए  गए  मानदर्डਂ  हैं  शहरों  से  दूर
 जिलों/उप-मंडलीय  मुख्यालयों  से  निकटता  तथा  राष्ट्रीय/राज्य  जल

 स्वास्थ्य  तथा  शैक्षिक  संस्थानों  हृत्यादि  जंसी  मूल  संरचनात्मक  सुविधाओं  हेतु
 पहुंच  ।
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 25  सव्रम्थ  1992

 विवरण

 आवंटित  विकास  केस्ट्रों  की

 अयनित  विकास  केरद्रों  की
 ः

 विकास  केर्द्र  का  नाम  या  जिला

 2  3.

 आँध्र  प्रदेश  (4)

 1...  हिंदपुर  अनन्तपुर

 2.  म्माम  खम्माम

 3.  भंगोसे  प्रकाश्म

 4...  विजयानमरस  बोबिशी  विजवाभगरम

 असल  (3)

 5.  जललाबन्द  भौगांव

 6...  रंगजुली  गोलपाड़ां

 बिहार  (6)

 7,  भावज्ञपुर  भागलपुर

 ड़  दरभंगा  बरभंभा

 9...  हजारीबाग  बैभ रीभाभ

 जातोरिया  शौरंगाबाद

 11.  मुजफ्फरबुर  भुजफ्करपुर

 12...  पूथिया  कश्या  पूर्णिया

 बोदों  (1)

 13  इलेक्ट्रोनिकड्िटी  बरना  प्लेट्यू

 भुलरात्त  (3)

 [4  गांधी  धाम  कच्छ
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 15.  पालनपुर  बमासकंडा

 16...  बागरा  भड़ोच

 हरियाणा  (2)

 17...  बाबल  महेसाभड़

 18...  जुलाना  जींद

 हिमाचल  प्रदेश  (1)

 19...  कांगढ़ा

 छम्मू  और  कश्सोर  (2)

 20.  गंदेरबाल  शओऔीतगर

 21.  सम्भा  जम्मू  |

 कर्माटक  (3)

 22...  घारवाड़  शारबाड़
 हैं

 23...  रायचुर  रायचुर

 24...  हसन  झसन

 केरल  (2)

 25...  एलेप्पी-पर्टेटानामतिता  एल्लेप्पी-पट्टानामतिता

 26...  कम्नासोर-कोजीखोडे-मालापुरम  कन्वानो  र-कोजीक्षोड-मांलथरपुरम

 भध्य  प्रदेश  (6)

 27...  बोरॉई  सुर्ख

 28...  चैनपुरा  शुता

 29...  घिरोंगी  सिण्ड

 30...  खेढ़ा  खार

 31...  सतलॉएपुर  रायसेन

 32...  सितारों  रायंपुर

 महाराष्ट्र  (5)

 53
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 33.  अकोला

 34.  धदरद्रपुर

 35...  धुले

 36.  रल्तामिदि

 37.  नांदेड़

 सनिषुर  (1)

 38.  कंगलाटींगकि

 सागालेंड  (1)

 39.  दीमापुर

 उड़ीसा  (4)

 40...  छत्नपुर

 41.  चिपलिमो

 42.  चौधवार

 वॉडिचेरी  (1)

 43.  करायकक्त

 कआाब  (2)...

 44.

 ।

 भर्टिडाਂ

 45...  पठानकोट

 राजस्थान  (5),

 46...  आबुरोंड

 47.  झीलवाड़ाः

 48...  बीकानेर

 49...  झालावाढ़ः

 50...  धौलपूरः

 25  1992
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 तमिलनाड  (3)

 51.  इरोड़

 52,  माइलादुधुराह  पृम्पुहार

 53,  तिरनेल्वेली  नानूर

 त्रिपुरा  (1)

 54  बम्पाभुरा-जोगिन्दर  नगर  घमुले  नगर

 उत्तर  प्रदेश  (8)

 55.  बचोली  बुजुर्ग

 56,  बनधारा

 57.  धौधरपुर

 58...  दिबियापुर

 59...  खुर्जा

 60.  मुंगरा-सघारिया

 61...  सहजनवा

 62.  शिवराजपुर-पदमपुर

 बंगाल  (3)

 63.  दुबराजपुर

 64.  जलपायजगुड़ी

 65...  मालदा

 खिलित  उत्तर

 थो  रभू  म

 मालदा
 et

 प्रत्येक  राज्य  के  सामने  द्शोए  गए  कोष्ठकों  में  आंकड़े  उस  राज्य  के  लिए  आवंटित  विकास

 केन्द्रों  की  संदया  बताते  हैं  ।

 साइनिंग  एंड  एलाइड  मशीठ रो  कारपोरेशन

 251.  थ्री  हाराधतन  राय  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अस्तर्राष्ट्रीय  निविदा  क ेआधार  पर  तमिलनाडु  विद्युत  बोर्ड  के  उत्तर  मद्रास  ताप  विद्युत
 केन्द्र  क ेकोयला  संचालन  संयंत्र  के  पेकेज-एक  भर  दो  की  पेशकश  स्वीकार  करने  और  जओ०  श्वी०  एफ०
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 जापान  की  सहायता  से  रायचूर  टी  ०पी  ०एस०  यूमिट  के  कोयला  संचालन  संयंत्र  के  वर्ग  के  पैकेज-एक
 के  लिए  माइमिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  दुर्मापुर  का  अनुरोध

 तमिलनाडु  और  कर्नाटक  की  सरकार  के  साथ  उठाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बरधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इन  दोनों  राज्यों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 उद्योग  मंत्रालय  उच्चोग  विभाग  एवं  सांजमिक  उसम  में  राज्य  मंत्री  पी  ०के  ०

 :  हां  ।

 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  इन  क्रयादेशों  को एम०ए०एम०सी०  को  देने  पर  विचार  करने
 का  अनुरोध  कियां  गया

 जबकि  कर्नाटक  राज्य  सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  तमिलनाडु  राज्य  सरकार
 द्वारा  परियोजना  के  लिए  एब०छ०एम  ०सी  ०  को  क्रयादेश  देने  क ेलिए  ए०ही०कौ०  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने
 का  प्रस्ताव  विनिर्देशों  के  अनुसार  धन  के  नुकसान  सम्बन्धी  धारा  का  प्रावधान  न  ह्ोबे  के  कारश  सफल  नहीं
 हुआ  ।

 राज्यों  में  उदारीकरण  अभियान

 252.  श्री  बाप  हरि  चीरे  :

 शो  विंखेथ  एम»  पाटिल  :

 क्या  प्रधानसग्त्री  पह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीयथ  शरकार  द्वारा  चालू  की  गई  उदारीकरण  प्रक्रिया  का  राज्य  शरकारों  द्वारा
 अपेक्षित  सक्तियता  ब्रे  प्रमन  धह्लीं  किया  गया  है

 क्‍या  राज्य  स्तर  पर  सतत्‌  नियन्त्रण  और  विनियमों  के  कारण  इकछूक  विदेशी  निवेशकर्ता
 भारत  में  पूंजी  निवेश  करने  में  झिझक  रहे  भर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  धिभाग  सें  राज्य  संत्री  कला  :  राज्य
 सरकारों  ने  नई  औद्योगिक  नीति  का  स्वागत  किया  नीतिगत  उपायों  के  कार्यासख्वियन  में  राज्यों  की
 प्रतिक्रिया  उत्साहुजनक  रही  उद्योग  स्थापित  क्रने  में  कार्यास्वयत  की  अधिक  कारगर
 ममीटरी  के  उपायों  का  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  विया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्ण  नहीं  उठता  ।

 253.  भी  ए/ल  माईक
 :  क्या  प्रष्तनागनस्तो  महू  खतातले की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 आओ  नअ-+कअि-ण+नज-ज-+  जज  en

 केन्द्रीय  तरकार  द्वारा  20  प्रतिशत  की  आविक  कटौती  के  आदेशों  के  वाद  मैर-योजनागत

 व्यय  के  अन्तगंत  खादी  ग्रामोद्योग  भायोग  के  लिए  वर्ष  1990-91  के  दौरान  धन  राशि

 कृत  की  गई  और  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  की

 (@)  वर्ष  1990-91  के  दौद्यन  कटौती  किए  गए  अनुदान  मैं  सै  बे।स्त॑विक  व्यय  कितना

 खादी  ग्रामो्ौग  आयोग  द्वारा  यदि  कोई  अतिरिक्त  व्यय  किया  गया  तो  उसके  क्या
 कारण

 (a)  क्या  अधिरिक्‍त  ब्यव  वाहनों  की  वरीदने  तथा  उच्च  पदों  के  सजन  पर  किया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामोण  उद्योग  में  राज्य  मंत्री
 :  खादी  तथा  ग्रामोश्ीग  आयोग  को  गैर-योजनागत  प्रशासनिक  व्यय  के  तहुत  1990-91

 के  दोरान  स्वीकृत  तथा  बुहैवा  की  गई  कुल  राशि  15.00  करीड  रुपए  है  ।

 खादी  हंथा  प्रभोचोष  आधीग  द्वारा  1990-91  के  दौरांन  अर्च  की  गई  वास्तविक  राशि
 20.41  करोड़  ₹०

 से  खादी  तथा  प्रामोद्योग  भायोग  के  अंतिरिवत  ब्यय  वाहनों  के  क्रय  और  उच्च

 पदों  के  सूजन  द्ेसु  नहीं  किया  गा  लेकित  महंगाई  अंत  की  अंतिरिस्त  किश्तों  की  मशेरी  और  न्यायालय
 के  आदेशों  के  अनुसार  अपने  कर्मचारियों  को  पेंशन  लाभ  देसे

 के
 कारण  हुआ  चाहे  उनकी  सेबानिवेत्ति

 की  तारीख  कुछ  भो  हो  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  मे ंरोजगार  के  अवसर

 254.  भरी  हस्तान  सोल्लाहु  :  क्या  प्रधानसम्जों  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  कया  और

 चालू  योजना  के  दौरान  इस  क्षत्र  ने  निर्यात  का  सक्ष्य  क्या  रखा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उच्चोग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उच्चोग  में  राज्य  मंत्रों  तथा  वाणिण्य
 संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०जे०  :  से  आढढीं  योजना  के  अम्त  इस  क्षेत्र  में

 150  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  मुहैया  कराने  का  लक्ष्य  आठवीं  योजना  के  दौत्तन  24.50  लाख
 ध्यक्तियों

 क ेलिए  अरिरिक्त  रोजगार  जुटाने  का  लक्ष्य  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इस  क्षेत्र
 से  किए  जाने  वाले  निर्यात  का  लक्ष्य  20,000  करोड़  ३०  तक  पहुंचने  का
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 नी  5

 प्रति  व्यक्ति  बाबिक  खपत  बढ़ि

 255.  झौ  रूप  चम्द  मुरभु  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  घरेलू  खपत  हेतु  उपलब्ध  वस्तुओं  तथा  सेवाओं  की  3.8  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  प्रायोजित  वुद्धि  दर  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  भाठवीं  योजना  अवधि  में  प्रति  व्यक्ति  बाधिक  खपत  वृद्धि  कितनी  है  ?

 योजना  एथं  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्शा  रझोत  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  :  आठवीं  पंत्रवर्षीय  योजना  दस्तावेज  के  अनुतार  आठवीं  योजना  के  पश्चात्‌
 सकल  घरेलू  उत्पाद  लागत  की  विकास  दर  5.6  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  है|  1.8  प्रतिशत

 प्रतिबर्ष  जनसंख्या  संवृद्धि  की  परिकल्यना  से  प्रति  व्यक्तित  अ्थों  में  इसके  3.8  प्रतिशत  सक  बढ़ने  का

 मान  निजी  अन्तिम  खपत  ब्यय  5.3  प्रतिशत  प्रतिबर्ष  की  दर  तक  पहुंचने  का  अनुमान  है  जो  प्रति

 घरेलू  खपत  में  3  5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  संबुद्धि  के  अनुरूप  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीथ  सफाई  संसाधन  केसा

 256.  भरी  सुरेसा  पाल  पाठक  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  सफाई  संस्राधन  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  किसी  राज्य

 स्वयंसेवी  संगठन  अथवा  किसी  अन्य  सामाजिक  संगठन  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुआ  भोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 ग्रामीण  थिकास  भंजालय  विकास  में  राज्य  संत्रो  उसम  भाई  एच०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उसर  बंमाल  में  कलकसा  उद्य  त्यायालय  की  लंडपौठ

 257.  भरी  पीयूष  तोरकी  :

 श्री  अमर  शायप्रधात  :

 कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  कौ  ढृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  उत्तर  बंगाल  में  उच्च  स्थायालय  की  एक  श्रैंडपींढ  स्थापित
 करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  यह  माजला  इस  समय  किस  चरण  में

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  निर्णय  हेतु  पांच  बंषों  स ेअधिक  समय  से  लंबित  मॉमलों  कीं
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 संख्या  कितनी  है

 स्थाय  और  कंयरी  कार्य  संजालव  में  राज्य  सजी  ए4०आर०  :  से
 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्यमस्त्री  इस  मामले  पर  कल्नकतता  उञ्च  म्यायालय  के  मुख्य  स्यायमूति  के  साथ

 विचार-विमर्श  करने  और  उतरी  बंगाल  में  उच्च  स्यायालय  की  म्यायपीठ  अवस्थित  करने  के  लिए  किसी

 सहमत  स्थान  के  नाम  का  सुझाव  देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 को  कलकत्ता  उच्च  स्थायालय  में  मामले  5  वर्ष  से  अधिक  समय

 से  लंबित  थे  ।
 ््ि

 खादो  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  योजनाएं

 258.  श्री  हरिकेथल  प्रसाद  :  क्या  प्रधानसन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  खादी  एवं  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  हेतु  कोई  योजना  बनाई

 कया  इस  प्रयोजनाथ  के  दौरान  कोई  वित्तीय  राहयता  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  शीर्षबरार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्‍्त्रालय  उच्चयोग  तथा  कृषि  एथवं  ग्रामीण  उद्योग  में  राग्य  मंत्री  तथा  बानिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  जहां  तक  के  ०बी०आई०सी०  का  संयंध्त  है  इससे
 उत्तर  प्रदेश  में  अब  तक  खादी  ओर  अपने  कार्यक्षेत्र  में  आने  वाले  27  ग्रामोद्योगों  का विकास  आारंभ  किया
 है  |  कार्यास्वयन  के  लिए  और  अधिक  ग्रामोथोगों  को  लिया  जा  रहा  उत्तर  प्रदेश  शज्य  में  कार्यक्रमों
 का  कार्यान्वयन  उ०  प्र०  राज्य  खादी  तथा  प्रामोद्योग  बोर्ड  पंजीकृत  संस्थाओं  और  सहकारी
 संस्थाओं  द्वारा  किया  जा  रहा  वर्ष  के  दौरान  उ०  प्र०  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  का
 दहन  370.27  करोड़  रुपए  60.30  करोड़  रुपए  और  ग्रामोशोग  309.67  करोड़  का  था
 और  इससे  9.57  लाख  व्यक्तियों  लाख  व्यक्ति  ओर  ग्रामोद्योग  4.06  लाख  को
 शोजगार  मिला  |

 और  के०वी  ० आई०सी ०  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  छादी  तथा  प्रामोशोगों  के  विकास  के
 लिए  के  दौरान  निम्नलिखित  निधियों  का  भावटस  किया  :---

 करोड़

 खादी  पग्रामो्योग

 अनुदान  ऋण  अनुदान  ऋण

 0.47  7.84
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 बिहार  में  डो  ०  ड«ल्यू  आर  ०ए०  योजना  का  कार्यास्वयन

 260,  श्री  छेंद्री  पासब्रान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यहू  बताने  की  कृरा  करेंगे

 बिह्ञार  के  किसने  जिलों  में  ग्रामीण  क्षेत्रौं
 मे ंमहिला  तथा  बाल  विकास  योजनाएं  शुरू  की  गई

 इन  जिलों  में  पिछले  वर्ष  के  दौरान  किए  गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  और
 /

 सरकार  द्वारा  बिहार  के  किन-किन  जिलों  में  ये  योजनाएं  शुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  संत्री  उत्तम  भाई  एच०  :
 बिहार  के  23  जिलों  में  ग्रामीण  महिला  एवं  शिशु  विकास  योजना  शुरू  की  गई

 1991-92  के  दौरान  468  समूह  बनाए  गए  हैं  और  लाभान्वित  सदस्यों  की  संख्या  8694

 बिहार  में  बर्द  1992-93  के  दौरान  दुमका  और  पूर्वी  लिहृभूम  जिलों  में  ग्रामीण  महिला  एवं
 शिशु  विकास  योजना  शुरू  को  गई  है  ।

 आधारभूत  सुविधाओं  के  बिकास  को  प्राथमिकता

 261.  श्री  रोमटहल  चौधरी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  के  औद्योगिक  विकास  हेतु  आधारभूत  सुविधाओं  के  धिकात्त  को
 ब्रोथमिकता  दे  रही

 बदि  तो  इस  संबंध  में  विशेष  रूप  से  बिहार  फे  संबंध  में  सरकार  ने  कया  कदम  उठाए

 विहार  में  विभिम्न  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  क ेलिए  अब  तक  कितनी  अवनराशि  मिफ्त  की

 मई  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  कितनी  धनराशि  मंजूर  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उच्योष  मंभालव  विकास  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  :  सरकार

 भाधारभूत  सुविधाओं  के  सूजन  द्वारा  उद्योगों  के  संवर्धना्  एक  केन्द्रਂ  योजना  चला  रही  इस
 योजना  के  अधीन  वेशबर  में  70  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  प्रस्ताव  है|

 बिहार  को  6  विकास  केन्द्र  आवदित  किए  गए

 और  30  करोड़  रुपए  प्रति  विकास  केस्द्र  की  परियोजना  लागत  में  केरद्र  सरकार  का

 हिस्सा  10  करोड़  रुपए  यह  राशि  विकास  केन्द्रों  कसी  ब्योरेबार  परियोखता  रिपोर्टो  का  मूल्यांकन  भर

 .  अनुमोदन  हो  जाने  के  बाद  ही  किस्तों  में  दी  जाती  चूंकि  परियोजना  रिप्रो्टों  का  मूल्यांकन  नहीं  दो  पाया

 है  अभी  बिहार  को  घन  नहीं  दिया  गया
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 गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  लिए  नई  भूमिका

 262.  भी  घिजय  एन०  पाटील  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  बिए्व  के  परिदृश्य  में  तीच्र  परिवर्तन  होने  के  कारण  गुटनिरपेक्ष  संगठन  को  एक  बई

 भूमिका  निभानी

 t

 (ar)  यदि  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  भारत  ने  हाल  के  जकार्ता  सम्मेलन  में  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  लिए  नई  भूमिका  का

 प्रस्ताव  रखा

 यदि  तो  उस  पर  अन्य  सदस्य  बेशों  की  क्या  प्रतिक्षिया  बोर

 (©)  भारत  ने  विएब  के  बबले  हुए  परिदृश्य  में  युट़मिरपेक्ष  आंदोलन  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्‍या

 भूमिका  निभाने  का  प्रस्ताव  रखा  था  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  और  जकार्ता  में  हाल  ही  में

 सम्पस्न  दसवें  गुट-निरपेक्ष  शिक्षर  सम्मेशब  में  इस  बात  पर  बल  दिया  फ्या  कि  भरुढ-निरपेक्ष  आंदोलन

 की  प्रासंगिकता  बरकरार  इस  बात  पर  सहमति  हुई  भी  कि  गुट  लिरपेक्ष  आंदोलन  को  चाहिए  कि  बह

 अपती  शेष  कायंसूची  क्रियान्वित  करे  और  अस्तर्राष्ट्रीय  कार्यसूची  के  नए  मसलों  जैसे  संग्रुक्त  राष्ट्र  के
 बठय  तथा  उसे  पुनः  सक्तिय  पर्यावरण  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  को  सुलझाने  के

 क्षाघ-साथ  सामान्‍य  तथा  पूर्ण  नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  तथा  छ्लेष  बचे  उपनिवेशवाद  के  उन्पुलत
 जैसे  मस्तसों  पर  भी  ध्यान  दे  ।

 जकारता  झिछार  सम्मेलन  में  सारत  ने  यह  सुशाव  दिया  था  कि  यह  जरूरी  है  कि  वह  आंदोलन

 में  फूट  डात्रने  वाले  सस्लों  की  ्षपेक्षा  ठत  मखलीं  पर  ध्यान  केन्द्रित  करें  जो  आंदोलन  को  संगठित  करते

 हों  और  साथ  ही  इसे  अपनी  शेर  कार्थकूजी  को  क्रियास्वित  करना  चाहिए  तथा  अस्तर्शस्ट्रीय  कार्यपूची  की

 नई  तथा  उदयीमान  प्राथमिकताओं  पर  ही  ध्यान  देता  चाहिए  ।

 इस  सुझाव  का  अन्य  सदस्य  देशों  ने  समयंत  किया  था  ।

 भारत  बक्ले  हुए  विश्व  परिदृश्य  में  गृट-निस्‍्येक्षे  जादोलन  को  ओर  मजबूत  करने  के  लिए

 रचनात्मक  भूमिका  निभाता

 स्याधातीमों  के  लिए  आचार

 263.  डा०  राजगोपालन  श्रीधरन  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ब्रच्च  न्यायाखय  के  स्थाय्ाक्तीशों  के  लिए  किसी  आयार  संकेता  की  ब्रांच  कर

 रही
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यहू  इस  समय  किस  स्थिति  में

 क्या  हस  संबंध  में  वकील  संधों  और  अन्य  सार्वजनिक  संगठनों  से  परामर्श  किया  गया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ब्याह  ?

 स्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मस्त्ालय  में  राज्य  मन्‍्तरी  एच०  आार०  :

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिजिल  सेवा  अधिकारियों  के  दिरद्ध  भ्रष्टादार  के  आरोप

 264.  भी  ललित  उरांज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  भारतीय  विदेश  भारतीय  वन  सेवा

 और  भारतीय  लेखा  तथा  लेखा  परीक्षा  सेबा  के  कितने  अधिकारियों  फे  विरुद्ध  जनवरी  1991  से  अब  तक

 अष्टाचार  के  आरोप  लगाये  गए  और

 विहार  संवर्ग  क ेउन  अधिकारियों  के  नाम  तथा  पदमाम  क्या  हैं  जितके  विरुद्ध  ऐसे  आरोप

 लगाए  गए  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  और

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  तथा  विभिन्‍न  केन्द्रीय  सेवाओं  का  नियन्त्रण  अलग-अलग  संवर्भ  नियस्त्रक

 प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  इन  सेवाओं  के  बारे  अनुशासनिक  कार्रवाई  का  प्राधिकार  भी

 संबंधित  संवर्ग  नियन्त्रक  प्राधिकारी  के  पास  ही  रहता  इससे  भखिल  भारतीय  सेवाओं  के

 मामले  विद्यमान  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  दोनों  ही  अनुशानिक
 प्राप्िकारियों  के  रूप  में  उन  अवधियों  के  लिए  कार्य  करती  हैं  जबकि  अधिकारी  इन  सरकारों  से  सम्बन्धित

 कार्यों  पर  कार्य रत  चूंकि  यह  सूचना  भारत  सरकार  द्वारा  केग्द्रीकृत  रूप  में  मानीटर  नहीं  की  जाती  है
 इसलिए  हनके  अ्यौरे  तत्काल  देना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 पासीण  विकास  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  राज्यों  को  धनराशि

 265-  को  धर्मलिक्षम  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  बर्ष  1992-93  के

 दोरात  झल्रीन  सिकास  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  के लिए  राज्यवार  ओर  काम  क्रम-बार  कितनी-कितनी

 धनराशि  नियत  की  गई  ?

 गासीण  जिकास  मंत्रालय  विकास  में  राश्य  मंत्री  उत्तमभाई  एलज०  :

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रमुख  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रमों  अर्थात  समस्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
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 जवाहुर  रोजगार  योजना  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 क्रम  ओर  केस्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्य क्रम  ०आर  ०एस  के
 राज्यवार  और  कार्यक्रम-बार  आवंटनों  का  ब्यौरा  संजग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 विवरण

 रुपये

 राज्य|तंघ  शासित  क्षेत्र  समम्वित  जवाहर  स्वरित  केरद्रीय

 प्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  प्रामीण

 विकास  योजना  जल  सप्लाई  स्वच्छता

 कार्य  क्रम  कार्य  क्रम  कार्य  क्रम

 2  322.51  4  5

 3.  आंध्र  प्रदेश  4880  4988.36  2547  037

 2.  अदृणचल  प्रदेश  9778  37517.48  462  005

 3.  असम  86  4988.36  055  037

 4.  बिहार  9778  05  2999  050

 5.  गोआ  86  348.46  055  005

 6.  गुजरात  172  1107.26
 630

 050

 7.  हरियाणा  480  1571.74  559  020

 8.  हिमाचल  प्रदेश  3054  11762.09  630  082

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  240  6238.34  1191  020

 12.  कर्साठेक  3054  25750.93  2342  082

 13.  केरल  5228  6238.34  3990  074

 14,  मध्य  प्रदेश  6472  25750.93  308  005

 15.  महाराष्ट्र  5228  483.68  3390  005

 16.  मणिपुर  38  203.75  308  005

 मेघालय  483.68  420  005

 मिजो रम
 203.75  005
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 1  2.  3  4  5

 17.  नागालैंड  182  518.46  422  005

 ह

 18.  उड़ीसा  3198  12771.76  1335  063

 19.  पंजाब  406  1634.30  424  018

 20.  राजस्थान  3118  12489.26  2791  067

 21.  सिक्किम  34  188.76  372  004

 22.  तमिलनाडु  4382  16798.61  2019  111

 23.  त्रिपुरा  136  536.90  350  008

 24.  रात्तर  प्रदेश  13062  49832.36  4724  221

 25.  पश्चिम  बंगाल  5460  21249.26  1824  109

 26.  अंडमान  व  निको०  43  152.70  040  005

 दीप  समूह

 27.  चंडीगढ़  —  0.00  005

 28.  वादरा  ब  नगर  हकेली  9  82.89  013  005

 29.  दमन  व  द्वीव  17  48.83  022  005

 30.  दिशली  न  0.00  014  006

 31.  लक्षद्वीप  े॒  76.5:  010  .  005

 32.  पांडिचेरी  35  149.47  026  005

 मध्य  प्रदेश  को  आवश्यक  वस्तुओं  को  आपूर्ति

 266.  डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  प्रधान  सभ्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंध्य  प्रदेश  में  साव॑जनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  विभिम्न  खाद्य  तेलों

 और  खिह॒टी  तेल  की  आपूर्ति  राज्य  की  श्रनसख्या  को  ध्यान  में  रखकर  नहीं  की  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 मध्य  प्रदेश  के
 औद्योगिक  क्षेत्र  हेतु  मिटूटी  लेल  का  कोटा  नियत  नहीं  किए  जानें  के  क्यों  कारण
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 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालटीन
 से  सा्वेजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  के  आबंटन  आमतौर  पर  केन्द्रीय  पूल  में

 भण्डार  की  मोसभंज॑न्ध  बलों  सैंजां  रार्तों/संध  शाजंय  लीं  की  परस्पर  अंरूंश्तों  की  में  रखते

 हुए  माह  दर  माह  आधार  पर  किए  जाते  हैं|  सावंजनिक  वितरज्र  प्रणाली  के  भाबंटत  अनुपूरक  स्वरूप  के

 होते  हैं  और  उनको  उद्देश्ये  किसी  राज्य/संच  रांज्यं  क्षेत्र  कौ  संमूच्ी  मांग  को  पूरा  करना  नहीं  लेगी
 लीनी  के  मामले  को  छोड़कर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  वंस्तुओं  के  आबंटन  जनसंख्या  आधार  पर

 नड्ढीं  किए  जाते  हैं  ।  लेवी  चीनी  के  मामले  में  ये  आमंढन  स्राप्ताध्यत्तमा  1-10-1986  को  असुभानित
 संख्या  के  लिए  प्रति  ऋत्ति  प्रधिमाह  825  ग्राम  माभा  उपसक्ध  काने  के  एक  अरात  मावदण्श  के  बाहर

 पर  किए  जाते  हैं  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशानों  को  राज्य  में  उपभोक्ताओं  कै  श्रीत्र  विश्तण  हेदु  मिडटी  के  तेख
 का  आवंटन  थोक  में  किया  जाता  राज्य  सरकारों  क्षारा  भ्ौद्योगिक  प्रमोग  के  लिए  मिदृढ़ी  के  केख  का
 आवंटन  उन्हें  भावंदित  किए  गए  कौटे  में  से किया  जाता  है  ।

 कुछ  ओऔषध  कंपनियों  हारा  अधिक  मूल्य  लिया  जाना

 267.  डा०  असोस  बाला  :

 श्री  रूप  चन्द  बाल  :

 प्रों०  शुशांत  चकंबर्ती  :

 श्री  ओहन  सबसे  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  कुछ  ओषध  कंपनियों  द्वारा  अधिक  मूल्य  लिए  जाने  के  बारे  में  22
 1992  के  अतारांकिल्ञ  प्रश्त  संड्या  2104  04  के  उत्त  र.के  सम्जन्ध  में  यह  कताले  की  कृपा  कहेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बोच  अन्य  औषध  निर्माता  कंपनियों  द्वारा  औषधों  का  अधिक  मूक  लिए  आने  के
 सामलों  कौ  जॉच  कर  लौ  गई

 यदि  तो  तत्स॑म्बन्धी  ब्वी रा  क्यो

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 बढ  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसांधनਂ  ओर  उर्वरक  मरज।खप  में  रोज्य  सर्री
 चिन्ता

 :
 (4)  से  सरकार

 जानकारी  में  जो  अधिक  मूल्य  वसूली  के  माेले  अंए  उनकी  जंचें  की  जा  रही

 हरियाणा  में  उ्ेरक  दिक्रो  एशेत्रियां

 268.  भो  धर्म  पाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  प्रधान  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हरियाणा  में  रमायमों  मोर  उर्वरकों  की  बिक्री  में  कितनी  एजेंसियां  कार्यरत

 सहकारी  समितियों  के  अम्तगंत  कितनी  एजेंश्ियां  काये रत  भर

 रसायनों  और  उबंरकों  के  वितरण  को  कृषकों  की  सुविधा  हेतु  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए

 शुरू  किए  गए  कायंक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायम  ओर  उर्थरक  मम्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  चिन्ता  :  और  हरियाणा
 में  उबरकों  की  बिक्री  करने  वाली  6082  एजेंसियां  जिनमें  से  2329  सहकारी  क्षेत्र  में  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  राज्य  के  प्रत्येक  भाग  में  बिक्री  केन्द्र  पर्याप्त

 संख्या  में  हों  चाहे  वे  निजी  क्षेत्र  में  हों  या  सहकारो  क्षेत्र  में  । इस  समय  5  कि०मी०  के  क्षेत्र  मे ंबम  से  कम

 एक  बिक्री  केरद्र  उपलब्ध  है  ।  जो  उ्वंरकों  की  बिक्री  करने  के  दृच्छुक  हैं  उन्हें  पंजीकरण  प्रमाणत्रप

 उदारता  से  स्वीकृत  किए  जाते  हैं  और  किसी  बिक्री  केन्द्र  द्वारा  ।0  टन  _  तक  की  मात्रा  के  लिए  कोई
 करण  प्रमाणपत्र  अपेक्षित  नहीं

 ]

 प्रौद्योगिकियों  का  कार्यान्वयन

 269.  कुमारी  पुष्पा  बेवो  :  क्‍या  प्रधान  मम्त्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 सी  क्या  प्रयोगशालाओं  में  अपनाई  जाने  वाली  जंव-श्ौद्योगिकियों  तथा  उनके  कार्यान्वयन  में

 भारी  अन्तर

 यवि  तो  इस  अध्तरें  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 व्यवहार  में  उन  प्रौद्योगिकियों  के  खेतों  में  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 संसदीय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  समत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मस्त्रामय  तथा

 सहासागर  बि/ास  में  राज्य  सस्ती  रंगराजन  कुमार  :

 आदिप्ररूप  तैयार  करने  के  लिए  प्रायोगिक  स्‍तर  पर  परीक्षण  करके  प्रयोगशाला  प्रौद्योगिकियों
 की  अभिपुष्टि  की  जाती  आशाजनक  मामलों  में  क्षत्रीय  प्रदर्शन  आरम्भ  किए  जाते  प्रौद्योगिकी

 हस्तांतरण  के  लिए  विभाग  उद्योग  तथा  अम्य  संगठनों  जेसे  बायोटेक  कंस्तोशियम  इंडिया  लिमिटेड

 सी०  आई०  एल  ०)  को  भी  शामिल  करने  का  प्रयत्न  करता

 विकसित  प्रौद्योगिकियों  के  सम्भावित  हस्तांतरण  के  लिए  विभाग  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  तथा

 बोन्सी>आई०एल०  को  शामिल  करता  जहां  कहीं  भी  उद्योग  प्रौद्योगिकी  के  विकास  में  आरम्भ  से

 शामिल  होते  में  रुचि  दिखाते  उन्हें  उपयुक्त  शर्तों  पर  संस्थाओं।प्रयोगशालाओं  से  सम्बद्ध  कर  दिया

 जाता
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 1  2  3

 1990.91  5000  मी०  टन
 ह

 3653  मी०  टन

 1991-92  6000  मी०  2  1630  मी०  टन

 तन  epee

 रबेच्छिक  अभि*रणों  के  माध्यम  से  सूक्ष्म  स्तरीय

 योजना  पर  व्यय

 270.  श्री  सयद  झाहाबुद्दीन  :  क्या  योजना  धौर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  सन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  अपने  आप  ही  स्वेल्छिक  अभिकरणों  के  माहपम  से  सुक्ष्म  स्तरीब
 योजना  हेतु  भारी  धनराणि  व्यय  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  वर्ष  1992-93  के  लिए  इस  कार्य  हेतु  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 इस  व्यय  का  उद्देश्य  और  प्रयोजन

 चयन  किये  गए  स्वैच्छिक  अभिकरणों  के  राज्यवार  नाम  क्या-तया  हैं  और  प्रत्येक  को
 क्या  कार्य  सौंपे  गए

 क्‍या  पहले  भी  इस  प्रकार  का  ब्यय  किया  और

 यदि  तो  विछते  तीन  वर्षों  में  कितनी  धनराशि  वर्षवार  ब्यय  की  गई  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यात्वयन  सम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  अपा्ंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  सन्‍्त्रालय
 में  राज्य  मस्त्री  :  से  बर्ष  1962  से  योजना  अपमीय  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण
 कार्य  के  लिए  शैक्षिक  अनुसंधान  निकायों  तथा  स्वमंसेवी  एजेंसियों  को  विश्ीय  सहयोग  दे  रहा

 संस्था  विकास  तथा  आयोजना  तन्त्र  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  भी  1972  से  कुछ  सहायता  प्रदान  कौ

 गई  आठवीं  योजना  के  दौरान  विकेन्द्रीकृत  आयोजना  के  लिए  स्क्रीम  को  पुनर्गंठित  करने  तथा
 आयोजना  के  प्रमुख  क्षेत्रकों  में  स्वयंसेवी  एजेंसियोंको  शामिल  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है-ताकि
 योजना  कार्यासवयन  को  भागीदारी  किस्म  का  बनाया  जा  सके  ।  इस  सन्दर्भ  में  तोन  स्कीमें  तैयार  की  गई  हैं
 तथा  प्रक्रिया  में  हैं  ।

 से  अब  तक  कोई  स्वमंसेवी  एजेन्सी  को  नहीं  भूना  गया  है  ।  जँसाकि  ऊपर  बताया  गया
 योजना  आयोग  संस्था  निर्माण  तथा  बिकेन्द्रीकृत  आयोजना  के  उद्देश्यों  के  लिए

 वित्तीय  सहयोग  दे  रहा  विगत  तीन  वर्षों  क ेलिए  वर्ष-वार  ब्यय  नीचे  सारणी  में  दर्शाया  गया

 स्य
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 अनियेश  पर  कृष्ण|मृति  समिति  का  प्रतिबेवन

 271.  भी  मृत्युंजय  नायक  :  कया  प्रधान  मस्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 के

 शेयरों
 के

 अनिवेश  के  सम्बन्ध  में  कृष्णामूर्ति

 समिति  का  अस्तिम  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  क्री  जा  रही  है  श्रथव्रा  करने  का

 भ्रश्ताव  है  ।

 उद्योग  ससतालय  उच्योग  विभाग  एड  सार्वजनिक  उच्चम  में  राज्य  मरत्री  पी०

 कै०  :  अन्तिम  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  खाद्य  तेलों  की आवश्यकता

 272.  भी  सूर्य  जारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 बिहार  में  कुल  कितने  खाद्य  तेल  की  आवश्यकता

 पिछले  तीन  वर्षों  में  बिहार  को  इश  तेखों  का  कुल  किशता  वास्तविक  क्ौठा  दिया

 कया  स्ररकार  का  बिचार  बिद्दार  के  लिए  क्ाय  तेशों  का  कोटा  बढ़ाते  क|  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बर्प्ती  स्मौरा  क्या  है  ?

 मायरिक  उपभोक्ता  भासले  और  सार्वशतिके  घितरण  मंत्रालय  मैं  रस  मंत्री  व  भालुहीन
 ।  विहार  सरकार  में  वर्ष  1992  के  दौरान  खाद  तेल  कोई  भाँग  नहीं  की  पिछलौ

 बांग  1991  में  की  भई  थी  ।

 गत  तीन  तेल  बषों  ते  के  बौरात  ब्रिह्वर  को  लांवंहिल  उसके  हारा

 छठाई  भरे  क्षास्र  तेलों  की  साधा  विम्गवत़  है  :--

 2  3

 नशा  तत>_>हत॥ंीुवता-े््त>+त  तन  eye teeta  -->

 1989-90  10700  मी  ठन  6882  मी०  दन

 फट
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 सारणी  :  संस्था  निर्माण  तथा  विकेस्द्रीक्त  आयोजना  पर  व्यय

 ९०)

 1989-90  1990-91  1991-92

 3.09  2.36  1.62
 क्न्स््््््ल्ि-_त_ततततततहकष++  —

 और  राज्य  स्मापार  तिगम  के  प्रदत्ना  ह्थित  ड़िपो  में  अभी  क्री  700  मी०  टन  ज्राद
 तेल  रखा  हुआ  है  जिसे  उठाने  के  लिए  तिद्वार  सरकार  से  बार-बार  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 ]

 ईशान  से  मन्त्रीस्तरोय  शिष्टमण्डल  की  यात्रा

 273.  थी  चसा  श  पटेल  :  क्या  प्रधान  नण्ती  भंती  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  ईरान  से  मन्त्री  स्तर  के  किसी  शिक्ट  अषाल  ने  भारत  कौ  पात्र  की और

 भारतीय  नेताओं  से  बर्ता

 यदि  तो  शिष्ट  मण्डल  की  भारतीय  मेताओं  से  किन  द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  मुद्दों  पर

 बातचीत  हुई  और  उनका  कया  निष्कर्ष

 क्‍या  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  सभलझौता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  एडुआहों  :  हां  ।

 मिवेश  मल्ती  विलायती  के  नेतृत्व  कें  ईसन  के  शिव्टप्रफकस  ते  ध्ारतीब  नेतामों  के  साथ

 र्पाध्क  द्विपक्षीय  सुद्दों  पर  विच्ञारों  का  अआदस-जदान  किया  ज़ितमें  आविक्  ओर  सांस्कृतिक  तथा  क्ोंसली

 मामलों  पर  विचार  विनिमय  शामिल  दोनों  पक्षों  ने  क्षेत्रीत्र  और  ख्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  की  समीक्षा  भी

 की  दोनों  पक्ष  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  द्वोनों  प्रकार  के  मंचों  पर  सहुयोग  बढ़ाने  के लिए  सहमत

 हुए

 हां

 प्तरत-ईरात  संयुक्त  ब्राप्नोम  के  उद़े  अपिवेशन  के  ब्राद  हस्ताक्षरित  ब्रमनश्नोता  शापन  में

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  जिनमें  प्रस्थिहृत  ओर  हंस्कृति  शामिल  द्विपक्षीय  सहयोग  तेज

 करने  के  लिए  दोनों  पक्षों  द्वारा  जिए  तए  निर्णय  सम्ादिष्क्र  हैं  ।

 शमहंत्र  को  लकड़ी  का  लिग्राति

 274.  भी  गृरदासे  कांमत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपो  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकाल  का  विभिन्न  देशों  को  चन्दत  की  लकड़ी  का  निर्यात  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्+न्धी  ब्यौरा  क्या  और

 चन्दन  की  लकड़ी  का  निर्यात  किन  देशों  को  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बालिज्य  सम्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सलंसान  :  से  मौजूदा  निर्यात-आयात

 1992-97  के  अनुसार  कुन्दों  एवं  चूर्ण  एवं  पत्तरों  के  रूप  में  चन्दन  की

 लकड़ी  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  एक्निम  1992-97  की  निर्यात  की  निषेधात्मक  सूची

 भाग  5  के  क्रमांक  21  (1)  तथा  (2)  के  तहत  चन्दन  की  लकड़ी  से  बनी  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  तथा

 मशीन  से  त॑य।र  चन्दन  की  लकड़ी  की  वस्तुओं  के  निर्यात  की  अनुभति  क्यों  ये  मूल्यवर्धित  मर्दे

 जैसाकि  ऊपर  बताया  गया  चन्दन  की  लकड़ी  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  अतः

 सरकार  का  किसी  भी  देश  को  चन्दन  की  लकड़ी  के  निर्यात  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 परती  भूणि  विकास

 275.  औ  रामकृष्ण  कुसमश्या  :

 क्षीमती  भावना  चिखलिया  :

 करी  देयी  अक्स  सिंह  :

 कया  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  ब्रोर्ड  को  पौधे  लगाने  नसेरियों  क ेविकास  और  वन  रोपण॑  के
 मामले  में  अभी  तक  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1991  के  दौरान  बन  रोपण  और  पोधे  लगाने  हेतु  क्या
 लक्ष्य  रखे  गए  थे  और  उनकी  प्राप्ति  कितनी  और

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोड़ें  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  गुजरात  और
 उत्तर  प्रदेश  को  प्रत्येक  वर्ष  प्रदान  की  गई  सहायंता  और  इस  प्रयोजन  हेतु  आठवीं  पंचवर्षीय  यौजना  के  लिए
 आबंटित  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 °

 ग्रामीण  बिफास  संत्रालय  भूमि  विफास  में  राज्य  मंत्री  राम  :

 1991-92  तक  10.643  मिलियन  हैक्टेथर  क्षेत्र  में  पौधरोपण/वनरोपण  करने  तथा  265.50  करोड़
 पौंधों  के  वितरण  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 न्‍

 वर्ष  199  1-92  के  लिए  1.05  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  बन रोपण  करने  तथा  150  करोड़
 दौधों  के  वितरण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  इसमें  से  मार्च  1992  तक  1.004  मिलियन

 हैबटेयर  क्षेत्र  में  बनरोपण  किया  गया  तथा  138.46  करोड़  पौधों  का  वितरण  किया  गया  ।

 पिछले  तीन  1989-90  ले  1991-92  के  दौरान  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड
 द्वारा  गुजरात  तथा  उत्तर  प्रदेश  को  उपलब्ध  कराई  गई  निष्चियों  सद्दित.बनरोपण  तथा  ब॒क्षरोपण

 -  70
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 जनिजनड:अआसअइ इन  et ता  ला  5

 की  गतिविधियों  पर  निधियों  के  आबंटन  का  विवरण  तीचे  दिया  गया  है  :--

 राण्य  आंबंटन

 रुपए

 मुज  रात
 ना  12682.69  2.69

 मध्य  प्रदेश  न+  14851.07

 उत्तर  प्रदेश  -+  20678.16

 1992  से  बंजर  भूमि  विभाग  की  स्थापना  से  रष्ट्रीय  बंजर  भूमि  बोर्ड  का  पुनर्गठन
 किया  गया  है  तथा  इसे  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  हाल  ही  में  सृजित  बंजर  भूमि  विकास  विभाग  के  अधीन

 श्खा  गया  चालू  वर्ष  के  दोरान  पुनर्गठित  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  के  लिए  26.40  करोड़  रुपए
 का  परिव्यय  रखा  गया  है  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  1993-94  से  आरम्भ  होने  वाली  शेष  अवधि

 के  लिए  बंजर  भूमि  विवास  विभाग  के  योजना  प्रस्तावों  को योजना  आयोग  को  भेजा  गया

 ]

 ओऔषध  लाइलेंस  नीति

 276.  झी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  प्रधान  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृर्पा  करेंगे

 क्या  औषध  लाइसेंस  नीति  के  कारण  ओऔषधों  की  आपूर्ति  कम  पढ़  गई  है  ओर  खत  रनाक

 करौषधों  से  देश  में  निर्दोष  लोग  तबाह  हो  रहे

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रसायन  और  उवबरक  मंत्र'लय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  जिस्ता  :  लाइसेंसिंग  रुकावटों
 के  औषधों  की  कमी  या  अवैध  औषधों  का  कोई  भी  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सौर  ऊर्जा

 277.  श्री  श्रंयण  कुमार  पटेल  :
 -

 कुमारी  फ़िडा  लोपनों  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  चालू  वर्ष  के  दौरान  विशभिम्न  राज्यों  तथा  संध  राज्य  क्षेत्रों  से सौर  ताय

 एवं  फोटो  वाल्टेपिक  दोनों  प्रणालियों  से  सौर  ऊर्जा  प्राप्त  करने  के  लिए  नई  योजन।ओं  के  संबंध  में  विभिन्‍न
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इन  योजनाओं  की  राज्य-वार  मुख्य  बातें  कया

 बालू  योजना  के  दो  बर्ष-वार  कूल  कितनी  सौर  कर्जा  प्राप्त  करते  का  प्रस्ताव
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 इसका  किस  प्रकार  उवयोग  किया

 सचकार  ते  और  अधिक  सौर  ऊर्जा  प्राप्त  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  हैं/डठाने  का  विचार

 किया

 कया  क्रकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  सौर  कछर्जा  को  बढ़ावा  देने  की  संभाक्नेशों  का  पता  लगाया

 और

 महिं  ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मोशता  एव  कार्यक्रम  कार्यासथयन  मंत्राजय  के  रा़्य  संजी  तथा  अपारम्परिक  कऊर्शा  झोल  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्रो  सुझ्  :  भौर  सरकाह  देश  में  सौर  ऊर्जा  के  प्रदर्शन  और  उप्सोय  के

 लिए  सौर  तापीय  और  प्रकाशवोल्टीय  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  कर  रही  क्रे्लीय  आर्थिक  श्रह्ग्रता
 से  बिस्तार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उपभ्रोगतांओं  को  कमर  ग्रेड  की  ख्तौर  ताप्रीय  युक्सियों  भौर  झ्ौर  कुकर
 उपलब्ध  कराए  जा  रहे  प्रव्शत  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बिना  बिजली  वाले  ओर दुर"दराज  के  यांबों  में

 प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियां  स्थापित  की  जा  रही  इन  कारयेक्रमों  का  कार्यान्वयन  संबंधित  राज्यों  में  राज्य

 नोडल  एजेंसियों  और/अथवा  विद्य॒त  बोर्डों  के माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  |

 सौर  तापीय  विस्तार  कार्यक्रम  और  सौर  कुकर  कार्यक्रम  वाषिक  आधार  पर  बनाए  जाते  हैं

 जिनमें  आधिक  सहायता  हेतु  राज्य  मोडल  एजेंसियों  को  वास्तविक  लक्ष्म  नियत  किए  जाते  वर्ष

 1992-93  के  लिए  इन  कायंत्रमों  हेतु  राज्यवार  लक्ष्य  सलग्न  और  व  में  दिए  गए  हैं  ।

 राज्य  एशेंसियों  हांरा  स्थापित  की  आने  कली  प्रकाशवोस्टीय  ऋ्रणालियों  के  लिए  प्रकाशबील्टीय  माड्यूलों
 की  लागत  राशि  सरत्रा  रद्वारा  दी  जाती  है  |  प्रकाशवोल्टीय  अंगॉशी  की  स्थांपना  के  लिए  1365  किं०

 या०  के  प्रकाशवोल्टीय  माडयूल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  शब्रालू  वर्ष  में  राज्यों  से  एक  अनुरोध  त्राप्त  हुआ
 इन  अनुरोधों  से  संबंधित  एक  संलग्न

 आलू  योजना  अवधि  के  दौरान  कम  ग्रेड  की  सौर  ज्ापीय  के  अन्तर्गत  2,75,009

 बर्ग  मीटर  के  संग्र।हक  क्षेत्र  और  3,00,000  सौर  कुकर  बेचे  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसी  अवधि  के  दौरान

 लगभग  2.7  मे०वा०  की  कुल  क्षमता  के  लिए  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियों  की  स्थापना  किए  जानें  का  प्रस्ताव

 है  ।  प्रत्येक  वर्ष  क ेलिए  इन  प्रणालियों  हेतु  लक्ष्य  उस  कर्ष  के  लिए  वाधिक  योजना  के  अन्तर्गत  नियत  की

 गई  घनराशि  के  आधार  पर  तय  किए  जाते  हैं  ।

 सौर  तापीय  युक्‍्तियों  का  इस्तेमाल  खाना  पकाने  के  प्रयोजतों  श्क्ित  शाप  ऊर्जा  आवश्यकताओं

 की  पूर्ति  क ेलिए  किया  जाता  है  जबकि  प्रकाशवोल्टीज  प्रणालियां  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मुख्यतया  जल

 संचार  और  सच  विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  इस्तैमाल  कीं  जा  रही  है  ।

 नई  सौर  प्रौद्योगिकियों  और  युक्‍्तियों  क ेविकास  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि

 भविष्य  में  वर्तमान  कार्यक्रमों  को ंजारी  रखने  के  अलावा  तकनीकौ-आंथिक  रूप  से  सिद्ध  प्रौद्योगिकियों  और

 युक्तियों  के  लिए  प्रदर्शन  और  उपयोग  कार्येक्रम  शुरू  किए  जा

 और  सौर  तापीय  और  प्रकाशवोल्टौय  दोनों  हौ  कार्यक्रम  उड़ीसा  राज्य  में  कार्यान्वित

 किए  जा  रेहें  इन  कार्मक  मी  के  अभ्तर्गतਂ  राम्य  की  शक्‍लॉमायो  विधरणं]रै  और  ९  मैं  दी  गईं

 42
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 जन

 '.  सौर  तापीय  विस्तार  कार्यक्रम  1992-93  के  अन्तर्थत  राब्यवार  अनसन्तिम
 कि  वित्तीय  और  वास्तविक  लक्ष्य

 '

 शौर्द  :  ख०  2(1)  (4)  इस  शौर्ष  के  अन्तंत  सौर  तापीय  प्रभाग  को  झआाषंटित  ही  यई

 616  लाख  सपए

 ऋ०  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  वर्ष  1992-93  के  लिए  वास्तहिंक  लक्ष्य

 सं०  ।  नियतव  रुपए  क्षेत्र
 A  a -  4

 1.  2  ु  3  4

 2.  धो  प्रदेश  े  20  1830

 2.  बिहार
 10

 20  915

 3.  चंडीगढ़  क्र

 4.  दिल्‍ली
 है

 28  2569

 5.  गुजरात  78  1465

 6.  हरियाणा
 16  146$

 7.  हिमाचल  प्रदेश  13  1195

 9.  अम्मू  एवं  कश्मीर  36  3265

 9.  कंनौटक  36  3265

 11  केरल  16 ,  6950

 12.  मध्य  प्रदेश  78  65959

 13.  महाराष्ट्र  78  हव३

 14.  मेघालय  7  हव३

 15.  उद़ीगा  7  ५  €6445

 16.  फंजाब  35  3200

 17.  पांडिचेरी  *  7  645

 राजश्थान  3200

 73
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 1  2  3  4

 18.  तमिलनाडु  32  2925

 19.  उत्तर  प्रवेश  78  7135

 20.  अन्य  12  1090

 कुल  :  616  56355

 74  -

 कीर्ष  के  अम्तर्गत  राज्यवार  नियतन  इस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  की  गई  कुल

 33.0  लाख  रुपये

 .  असम 1  4  365

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4  365

 3.  गोबा  4  365

 4.  मणिपुर  4  365

 5.  मिजोश्म  3  275

 6.  नागालौंड  2  180

 7.  सिक्किम  5.  275

 8.  भिपुरा  .  2  180

 9.  पश्चिम  बंगाल  640

 कुल  :  33  3010

 2(4)

 शीर्ष  2(4)  के  अन्तगंत  संध  राज्य  क्ष  त्रवार  नियतन  इस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  कुल  उपलब्ध

 घनसशि  7.0  साख

 1.  अंडमान  एवं  निकोबार  द्ीपसमृह  3  275

 2.  दादर एवं
 तगर  हवेली  2  180

 3.  लक्षद्वीप  2  180

 कुल  :  635
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 जिधरण  2

 बे  1992-93  के  लिए  नियतन

 झं०  nn  वित्तीय  ९७७५3  काा॥०

 वास्तविक  विर्सीय

 असम  2  3  4
 ।

 आंध्र  प्रदेश  पारिवारिक  200  30,000
 सौर  कुकर

 2.  असम  50  7,500
 कोआपरेटिव

 माकिटिंग  फेडरेशन  लि०  )

 3.  बिहार  200  30,000
 आर०ई०डी०ए०  )

 4.  दिल्‍ली  मर  2000  3,00,000

 5.  गुज  रात  छः  4000  6,00,000
 6.  हिमाचल  प्रदेश  तन  3000  4,50,000

 7.  हरियाणा  न  ३000  4,50,000

 8.  जम्मू  एवं  कश्मीर  श्  700  82,500

 ०.  केरल  |  550  82,500

 कर्माटक  के  550  82,500
 ०)  ।

 मध्य  प्रदेश  ढं  8000  5,25,000

 एम  ०पी  ०यू०  वी  ०एन०  )

 महाराष्ट्र  छः  3300  5,25,000

 )

 उड़ीसा  हि  400  60,000
 न

 ।
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 44.  पंजाब
 )  सौर  कुकर

 17.  राजस्थान

 लाई०सी०  )

 तमिलनाडु
 |  [  टी०ई०डी०  ए०  )

 उत्तर  प्रदेश

 (  एमन०  ई०डी०  ए०  )

 पश्चिमी  बंगाल

 मणिपुर

 20.  मेघालय

 नागालैंड

 22.  त्रिपुरा

 23.  अंडममान  एवं  विकोशार

 24.  अरुणाचल  प्रदेश

 25.  दादर  तगर  हवेसी

 26,  गोओआ

 लआार०डी  ढ्ए्‌०  ।

 27.  चंडीगढ़

 ०)

 28.  लक्ष्यदीप

 29.  पांडिचेरी

 30.  मिजो रम

 जे  ह

 .  सिक्किम

 कुल  :

 +ल्वह

 पारिवारिक

 25  1992

 3  4

 3000  4:50,000

 3500  5,25,000

 1000  1,50,000

 4000  6,00,000

 700  1,05,000

 50  7१,500

 100  15,000

 50  7,500

 50  7१,500

 50  7,500

 50  7,500

 50  7,500

 200  30,000

 $0  7,500

 50  1,500

 50  7,500

 50  7,500

 $0  4,500

 40,000  _:60,00,000
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 लिखित  उत्तर  25  भषम्ब  1992

 क्रप्ता  ऋण
 ee  kos

 स्पा

 1.  भ्रौद्योगिक  ओर  जलतापन  प्रणावियां  97

 ओ

 2...  सौर  वायु  तापन  प्रणालियाँ  “2  2

 3.  सौर  भभके  399

 4.  सौर  कुकर  रे  769

 ज््ज्क्स््चक्न्का

 सौर  प्रकाशवोल्टीय  के  क्षेत्र  में  उड़ीसा  राज्य  की  उपलब्धियां

 1.  गांवों  में  सड़क  रोशनी  .  '  950

 |

 2.  सौर  जल  पंपन  प्रणांसखियां  50

 3.  सामुदायिक  सौर  रोशनी  प्रणालियां  40

 4.  घरेलू  रोशनी  प्रणालियां

 ह

 100

 5.  सामुदायिक  टेलीविजन  28

 6.  गाँव  स्तर  के  लघु  विद्य त  संयंत्र  5  क्षमता  33.6

 चालू  बर्ष  के  दौशन  विभिश्त  प्रकाशबोल्टीथ  प्रणालियों  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  को  लगभग  20
 कि०्वा०  की  कुल  क्षमता  के  खाथ  शौर  प्रकाशवोल्टीय  माइयूल  उपलब्ध  कराए  था  रहे

 मेर  कृथिं  क्षत्र  में  रोजगोर  के  अवसर  बढ़ाने  हेतु  विकास  केला

 278.  भ्री  आार०  सुरेद्र  रेंह्टी  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रामीथ  क्षत्रों
 बे  गेर-कृषि  क्ष

 त्र  में  रोजगार  के  अनुपात  में  धीमी  धृद्धि  के
 स्वरूप  अरफ  इंडियन  चेम्जर्स  आफ  कामर्स  एंड  इंडस्ट्री

 '
 ने  सरकार  से  गर-कृषि  क्षेत्र  में  रोजगार

 के  अवसर  बढ़ाने  हेतु  विकास  केन्द्र  शुरू  करने  के  कार्य  में  तेजी  लाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  क्‍या  सुझाव  प्राप्त  हुए  और

 सरकार  द्वारा  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है|की  जा  रही

 उद्योन्  मस्त्रालय  जिकास  में  राज्यभस्त्री  कृष्णा  :  से

 स  रूसस  प्रोसंपेरिटीਂ  शीर्षक  एके  पत्र|दस्ताविम  मैं  ऑफ  इंडिक्स  चैंवर्स  आफ  कामस  एंड
 इंडस्ट्रीने  विकास  केन्द्र  की  अवधारणा  को  बढ़ाबा  देकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गैर-कृषि  क्ष  त्र  में  विकास  शंबंधी
 कार्य-कलापों  को  सहायता-देने  की  अ।वश्यकता  का  उल्लेख  किछा  शशकार  ने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श
 करके  65  विकास  केन्द्रों  का  चयन  पहले  ही  कर  लिया  28  केन्द्रों  के  संबंध  में  परियोजना  रिपोर्टों  के

 ६0
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 ee  ऋ  इउक्‍उइक्‍इक्‍अइअस  लत  त_्_ख6तततनत  5:  कस  ं  )ीतहेततततऋ>3ं3त3ंतत  तन

 कार्यान्वयन  को  पहले  ही  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  अनुमोदित  केन्द्रों  को  44.00  करोड़  दपए  की  राशि

 दे  दी  गई

 परतो  जभि  जिकास

 279.  भी  जाजं  फर्नाण्डीज  :

 झो  ममौर॑जन  भरत  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  परत्नी  भूमि  के  ब्िए  राज्य  स्तरों  पर  सशक्त  केस्द्रीय  एजेंसियां  बनाने
 पर  बल  देने  का

 क्‍या  गर  सरकारी  ओर  स्वयंसेवी  संगठन  परती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  को  सफ़ल  बनाने
 में  कोई  भूमिका  निभा  रहै

 यदि  तो  क्या  शरंके!र ने  हसे  संगठती  को  कोई  सहायतों  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  भूसि  विकास  में  राज्य  भत्जी  राम  :
 से  हां  ।

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  गैर-सरकारी  तथा  स्वयंसेवी  संगठनों  को  उपलब्ध  कराई  गई
 केश्ट्रीय  शहँधिता  का  ध्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 वर्ष
 रिलीज  की  बह  बैग  राशि

 रुपये

 1989-90  295.95

 1990-91  $39.19
 '

 521.304

 कक  जन  Omen ८कमकाक

 कुल

 ]

 सीषाल  के  गेस  पोड़ितों  के  लिए  की  गई  निधि  की  अध्य
 कर्मों  पर  कर्ज  ररणा

 280.  भो  लेलन  राम  जांगड़े  :
 क्या  प्रेज्ञात  मन्‍्तरो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्तर
 न

 25  1992

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  भोपाल  के  गैस  पीड़ितों  को  राहुत  प्रदान  करने  के  लिए  मिली
 निधि  अन्य  कार्यों  पर  खं  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  और  उबरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  भर  प्राप्त  रिपोर्टों
 के  अनुसार  भोपाल  गेस  पीड़ितों  को  सहायता  ओर  पुनर्वास  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार
 द्वारा  प्राप्त  निधि  अन्य  कार्यों  पर  व्यय  नहीं  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  पेपलल  मिदान

 28  भो  छोतृभाई  गामीत  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गुज रात  में  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  योजना  लागू  की

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उक्त  मिशन  के  अन्तगंत  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  था  और  उसमें  से  कितना  प्राप्स  किया  गया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 गत  वर्ष  के  दौरान  साधन  के  अभाव  में  छोड़  गए  गांवों  को  भी  इस  योजना  में  शामिल  करते
 के  लिए  राज्य  को  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  है  ?

 ग्रामोण  विकास  सरजालय  विकास  में  राज्य  सन्च्री  उत्तमसमाई  एच०  :

 जी  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अन्तगगंत  गुजरात  में  जामनगर  के  मिनी

 मिशन  जिलों  ओर  धर्मपुर  तालुका  में  पेयजल  सप्लाई  हेतु  योजनाएं  तथा  पानी  से  क्‍्लोराइड  को  दूर  करने

 और  खारापन  समाप्त  करने  तथा  जल  सकत्रीकरण  ढांचों  के  निर्माण  की  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्धारित  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  के  ब्यौरेਂ  संलग्त  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  समस्त  ग्रामीण  जनसंख्या  को  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधाएं  मुहैया  कराना  4.

 (2)  सभी  जल  वाली  बस्तियों  और  बसावटों  में  पेपजल  सुविधाएं  मुहैया  कराना  ।

 (3)  आंशिक  रूप  से  कबर  किए  गए  गांवों  में  पानी  की  सप्लाई  के  स्तर  को  बढ़ाना  ।

 (  4)  अधिक  फ्लोराइड  को  दूर  खारेपन  पर  नियन्त्रण  पाने  और  जल  जल

 बत्ता  की  निगरानी  हेतु  योजनाएं  ।

 जल  स्रोत  वाले  गांवों  को  कवर  करने  के  साथ-साथ  आंशिक  रूप  से  कअर  किए  गए
 गांवों  में  पानी  की  सप्लाई  के  स्तर  को  बढ़ाने  क ेलिए  1989-90  से  1991-92  तक  गत  तोन  वर्षों  के

 दोरान  राज्य  को  51.17  करोड़  रुपए  की  राशि  आवंटित  की  गई  थी  ।

 -
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 जिजरण

 योजना  का  ताम  कबर  किए  जाने  वाले  गत  तीन  बर्षों  के  दोरान

 गांवों  की  संख्या  कबर  किए  गए  गांवों की

 हे  संख्या

 1.  मिनी  सिशत

 डांग  254  57

 जामनगर  205  156

 क्ज्छ  98  हा  85

 धर्मेपुर  237  St

 2.  उप  सिद्दान

 अनुमोदित  संयंत्रों  अभी  तक  शुरू  किए  बए
 की  संझ्या  संयंत्रों  की  संख्या

 फ्लोराइड  हूर  करने  के  4

 संयंत्र

 खारापन  दूर  करने  के  12  11

 संयंत्र

 स्वीकृति  राशि  जभ्ं  की  गई  राशि

 क्षपये  रुपए

 जले  धकजीकरण  ढांचे  3.16  2.69

 भहिलाओं  के  लिए  सरकारी  नौकरी  में  प्रवेश  हेतु  आय  सोमा

 282.  भौ  के०  बौ०  संग्काबाले :  क्या  प्रशांत  सस्त्री  बह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वंया  संरकार  ने  महिलाओं  के  लिए  सरकारी  नौकरी  में  प्रवेश  हेतु  आयु  की  उच्च  सीमा  में

 छूट  35  वर्ष  तक  करने  का  निर्णय
 ले  लिया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यों  और

 यदि  तो  इस  मामले  की  वर्तमान  स्थिति  दया  है  ?

 लोक  शिकायत  तया  पेंशाम  अंजभोलथ  में  शांज्य  मंत्री  मारप्र ठ  :

 बडे

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 झओीलंका  के  शाष्ट्रप्षि  की  भारत  यात्रा

 283.  भी  पी०  एस०  सईद  :

 भरी  दरद

 भी  राजन  कुमार  शर्मा  :

 क्या  प्रधान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  हाल  ही  में  भारत  आए

 पंदि  तो  भारतीय  नेताओं  के  सांथ  उनैकी  बातचीत  में  कित-किन  मुद्दों  पर  विचा  र-किमर्श
 हुमा  और  इंसके  क्‍या  परिणाम

 क्‍या  उनकी  यात्रा  के  दौरान  देशों  के आपसी  हि्ती  के  किसी  भुंहँ  १५२  विभार

 विमर्श  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  मिकले  और

 (8)  आगामी  शिखर  सम्मेलन  के  लिए  कार्यसूची  बया  है  और  यह  कहा  तथा  कब  तक
 आयोजित  किया  जायेगा  ?

 बिदेश  भख्जलिय  में  राज्य  मरत्री  एड  प्रॉर्डी  :  और  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति
 महाबान्य  श्री  रणसिंघे  प्रेमदास  ते  साक॑  के  छठे  शिखर  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  |  से  3  अक्तूबर
 1992  तक  भौर॑ंत  की  राजकीय  यात्रा  की  |  यात्री  से  क्षेत्रीय  और  द्विपक्षीय  मसलों  पर

 विचा  र-विमशे  के  लिए  उपयोगी  अवसेर  तक  ठिपक्षीय  बातचींस  का  सब्दन्ध  श्रीलंका  के
 जातीय  भारत  से  श्रीलंका  के  शरणार्थियों  के  प्रत्यावतंन  और  दोनों  देशों  के  मछेरों  की  व्यावहारिक
 समस्याओं  तथा  साथ  ही  संस्कृति  इत्यादि  में  द्विपक्षीय  सहयोग  जैसे  मसलों  १२९  बातचीत

 हुई  ।

 /  आह

 ।  राष्ट्रपति  प्रेमदांस  की  यात्रा  के  दौरान  साक॑  देशों  के  सामान्य  हित-चिन्ता  से  संबद्ध
 मसलों  जैसे  गरीबी  शोक  अंधिभानी  व्यापार  अंतैकवाद  के  दर्भस  के  लिए  सहयोग
 इत्यादि  पर  विचा  र-जिमश  किया  मश्रा  ।

 उन्मूलनਂ  के  बारे  जिसके  लिए  शार्क  के  अन्तगंत  एक  क्षेत्रीय  आमीग  की  स्थांषना
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 की  गई  प्रधानभन्त्री  ने  वायदा  किया  कि  वे  आयोग  की  अन्सरिम  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करेंगे  और  उस
 पर  अपनी  प्रतिक्रिया  यथासमय  सूचित  कर  साक॑  अधिमानी  ध्यापार  व्यवस्था  के  बारे  जिस  पर

 एक  देश  को  आपक्तियां  प्रधानमस्त्री  ने कहा  कि  भारत  स्बसम्मत्ति  के  पक्ष  में  जहाँ  तैके  अ।तंकवाद

 का  संबंध  है  राष्ट्रपति  प्रेमदास  ने  इस  बात  की  सराहना  कि  1988  में  सभी  सदस्य  राज्यों  द्वारा
 समर्थित  साक॑  अभिसमय  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  भारत  अपनी  संधद  के  वर्तमान  शीतकालीन  सन्न  में

 समर्थका  री  कानून  पारित  करने  का  प्रयास  दोनों  नेठाओं  ने  इस  बात  पर  सहमति  व्यक्ष  की  कि

 यह  महत्वपूर्ण  है  कि  जब  भी  ब्यवहाये  हू  साक॑  के  राज्याक्ष्यक्षों/शासनाध्यक्षों  की  बिना  किखी  नियत

 सूची  के  अनौपचारिक  बैठकों  को  प्रोत्साहित  किया

 साके  का  सातवां  शिखर  सम्मेलन  ढाका  में  12  से  14  1992  तक  होगा  ।

 उम्मीद  है  कि  इसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सार्क  शिखर  बैहुको  के  प्रति  अपेक्षाकृत  अध्विक  व्यावहारिक
 तथा  कार्यात्मक  दुष्टिकोण  अपनाने  से  सम्बद्ध  सिफारिशों  पर  बिच्चार  करने  के  अलाबा  1993  को  सार्क

 विकलांग  वर्ष  के  रूप  में  मात  सें  सम्बद्ध  कार्ययोजना  पर  भी  विधार  किया

 ]

 तम्बाक्‌  का  उत्पादन  ओर  निर्यात

 28  5.  भरी  देथो  अक्स  सिह  :

 करी  र।म  कृष्ण  कुसमरिया  :

 शीमतो  भावजगा  चिललिया  :

 ली  एस०  बो०  यो०  एस०  मूल  ;

 क्या  प्रधान  अन्‍्त्री  पह  बताने  कौ  छपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दोरान  देश  में  राज्यवार  कितगी  तम्बाकू  का  उत्पादन  किया  गया  और  इस

 श्रमर  इसका  कितना  भण्डार

 1991-92  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलतों  में  कितने  मूल्य  की  तम्बाकू का
 निर्यात

 किया  और

 इसका  किन-किन  देशों  को  निर्यात  क्‍्यक

 धंर्शणज्य  कजालब  में  मंत्र  सलमान  वर्ष  1991-92  के  लिए  तम्बाक्‌

 उत्पादन  के  राज्यवार  आंकड़े  केवल  कुछ  र|ज्यों  के  ही  ऊंपरुण्ध  हैँ  को  नीचे  दिए  मए

 राज्य  1991-92

 अर्भशतम  शिलियंभ  कि०

 2

 प्रदेश  )
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 1  2

 कर्नाटक  46.0

 गुजरात  हि  200.0

 तमिलनाडु  8.6

 पश्चिभ  बंगाल  9.0
 a

 :  तम्बाक्‌

 भौजूदा  स्टाक  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 वर्ष  1991-92  के  निर्यात  किए  गए  तम्बाक्‌  का  मूल्य  342.69  करोड़  रुपए

 (145.25  मिलियन  अमरीकी  है  जबकि  लक्ष्य  325.18  करोड़  का  (138.49  भिलियन  अम  रीकी

 रखा  गया  ।

 देशों  के  नाम  हैं  :--

 आइरिश  आर०  ई०  स्थिटजरलैंड

 सउदी

 दक्षिण

 उत्त  री
 संयुक्त  राज्य  पपुआ  न्यू  गोनिय्रा  और  निकारागुजा  जादि  ।

 अफयानिस्तान  में  भाश्तोय

 286.  भरी  अर्जुन  चरण  सेटी  :

 ही  डो०  बेंकडेश्थर  राव  :

 क्री  सेयद  शाहाबुहदीन  :

 कया  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 अफगानिस्तान  में  हाल  में  भाश्तीयों  पर  हमसों  के  पश्चात  से  भोौरत  भागे  बोले  भारतीय

 मूल  के  अफगान  मागरिकों  की  संख्या  कितनी

 उनके  कल्याण  के  लिए  सरकर  द्वारा  प्रदत्त  राजसहायता  कां  ब्यौरा  क्या

 अफगानिस्सान  को  उनकी  सुरक्षित  बापसी  के  लिए  सरकार  मे  क्या  कदम  उढाए  हैं/उडानें

 का  जिदयार  किया

 क्या  सरकार  ने  उस  देश  को  उनकी  वापसी  तंथां  अफगानिस्तान  से  भारत  की  ओर  आने

 बाले  इन  लोगों  के  प्रवाह  को  नियमित  करने  के  प्रश्न  को  अफगानिस्तान  के  साथ  उठाया
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 (४)  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ।  1991,  |  1992  और  1  1992,  को  अफगानिस्तान  में  कितने
 भारतीय  नागरिक  निवास  कर  रहे  हैं  ?

 ॥

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एडआड्ों  :  जून  से  25  1992  तक

 15,568  अफगान  राष्ट्रिक  भारत  आए  |

 सरकार  भारतीय  मूल  के  अफगान  राष्ट्रिकों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  है
 और  जरूरत  होने  पर  आवश्यक  समझी  जाने  बाली  सभी  प्रकार  की  सहायता  देगी  ।

 से  सरकार  उम्मीद  करती  है  कि  ये  अफगान  जिम्होंने  अस्थायी  तौर  पर

 भारत  में  शरण  ली  हुई  स्थिति  के  ठीक  होते  ही  जल्दी  से  जल्दी  वापस  लौट  जाएंगे  ।  इस  संबंध  में  भारत

 सरकार  अफगान  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए  अफगान  प्राधिकारियों  ने  भारतीय  मूल  के

 अफगान  राष्ट्रिकों  की  सम्पत्ति  और  जीवन  रक्षा  के  लिए  सम्भव  कदम  उठाने  में  तत्परता  व्यक्त  की
 |

 हमारे  राजदूतावास से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  अफगान  में  रहने  वाले  भारतीय  र।ष्ट्रिकों  की

 संख्या  |  1991,  1  1992  और  ।  1992  के  अनुसार  125,  118

 और  21  थी  ।

 वृर्थोसर  राज्यों  में  शोमेंट  कारलाने

 287  क्री  राम  बदन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  कुछ  सीमेंट  कारखाने  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  कया  इन  का  रखानों  की  स्थापना  के  एश्ानों  का  चयन  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या  और

 प्रश्येक  कारखाने  में  होने  वाले  निवेश  तथा  इसकी  उत्पादन  क्षमता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  बिकास  में  राज्य  मंत्रों  कृष्णा  असम

 में  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  की  बोकाजन  सीमेंट  फैक्टरी  की  क्षमता  बढ़ाकर  2  लाख  मी०  टन

 प्रति  वर्ष  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  मिजो रम  तथा  अदृणा बल  भ्रदेश  के  स्पिलिट  ग्राइंडिग  एक्क
 शामिल  हैं  ।

 (a)  त्रिपुरा  तथा  मिजोरम  में  ग्राइंडिंग  एकक  हेतु  स्थान  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।
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 ना  जजल

 त्रिपुरा  में  ग्राइंडिग  एकक  कुमा  नाम  घिपुरा  में  स्थापित  किए  जाने  क्षा  प्रस्ताव

 है  और  मिजोरम  में  बे  जिला  आइजोल  में  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 81.80  करोड़  ₹०  91)  की  परियोजना  लागत  में  से  त्रिपुरा  में

 8.47  करोड़  रु०  मिजोरम  में  8.24  करीड़  fo  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  में  7.77  करोड़  रु  का

 पूंजी-निवेश  किया  बकाया  राशि  बोकाजन  में  निभेश  की  प्रत्वेके  ग्राइडिਂ

 एकक  की  उत्पादन  क्षश्तता  0.5  लाख  मी ०  खत  प्रत्रि  वह  बकाया  राशि  कोकाजन  में  ही  लगाई
 मं

 ]

 विज्ञान  और  अनुसंघान  के  लिए  धनराशि  का  भायंटन

 288,  भी  शश्सि  वरण  तोषबार  :

 की  जनर्वंम  सिल  :

 डा०  असौीस  जाला  :

 श्री  एम०  थो०  चअम्प्रशेखर  मृ्ति  :

 श्रीमती  भावता  चिललिया  :

 भरी  के०  प्रधानी  :

 मी  थी०  शीनिवास  प्रसाद  :

 डा०  सुधोर  राय  :

 श्री  सेयद  मसूदल  हुसंन  :

 डा०  रमेश  चम्द  तोमर  :

 भी  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :

 थी  परसशम  भारवाज  :

 भरी  देवो  अक्स  सिह  :

 ओ  शंकर  सिह  बाधेला  :

 भौ  अरवित्व  जियेदी  :

 क्या  प्रधान  भल्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  तें  आठवीं  पंचनर्षीय  योजना  में  विज्ञांत  और  अमुर्सधांत  संबंधी  गतिविधियों  के

 लिए  अनराणशि  का  जाब्ंदन  कम  कर  दिल्मा

 यदि  तो  तत्सम्क्ची  अ्यौरी  क्‍या

 क्‍या  धन  की  कमी  के  कारण  कुछ  परियोजनाएँ  छोड़  देने  कां  विचार

 यदि  वो  वत्वम्बाधी  ब्यौरा  कया  ओड
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 क्‍या  इन  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  इस  काये  हेतु  और

 अधिक  धनराशि  के  ऑरपेंटन  करने का  दिचारे  कै

 संसदीय  कार्य  मंत्राटय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और  प्रौद्योगिको  संत्रालय  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  से  विशान
 प्रौद्योगिकी  के  लिए  योजना  आवंटन  में  बंढीतेरी  का  रख  आठवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  यिज्ञान

 rs
 अ

 प्रौद्योगिकी  के  लिए  योज॑मां  आयथंटन  लगभग  9180  करोड़  रुपए  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  दौराम

 तत्सम्बद्ध  आवंटन  4063  करोड़  रुपए  ।

 परियोजनाओं  को  समय  पर  प्रा  करने  पर  हमेशा  बल  दिया  यया  मई  परियोजनाओं  की  उन
 को  प्राथभिकता  के  आधार  पर  शुरू  किय  जाता  ;

 ओर  यें  प्रश्म  नहीं  उठते  ।

 पिहार  को  बिकास  दर

 289.  भो  लाल  बाबू  राय  :  क्‍या  योजता  और  कार्येफ्रस  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 टू
 करेंगे  कि

 है
 बिंहो

 र
 *ि

 hee  te
 राज्यों

 ः
 क्या  बिहार  की  विकास  दर  अंम्य  राज्यों  को  विकास  दर  को  तुलना  में  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ्  थे  गै

 गत  हीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  राज्यवार  समेकित  विकास  दर  क्‍या  भो  र

 बिहार  की  विकास  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्गा  हशेल  -  अंचल थ
 में  राज्य  मंत्री  सुख  से  वर्ष  1987-88  से  1990-91  के  लिए  स्प्रिर  कीमतों  बर
 निवल  राज्य  घरेल  उसल्पाद  तथा  अखिल  भारतीय  निवल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  राज्यवार  वाधिक
 विकीर्लस  देरों  कोदर्शातें  हुएं  एक  विवरण  सैलरन  है  ।.  विभिनने  क्षेत्रों  मे ंआधारभूत  तेथा
 उद्यमशीलता  के  ऐतिहासिक  असभान  विकास  तथा  एवं  उत्त  रवर्ती  सूखा  तथा  बाढ़  में  हर  साल
 पिन्तताओं  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से  राज्यों  में  विकास  दरें  अलग-अलग  होती  हैं  ।

 विहार  सरकार  विकास  दर  बढ़ाने
 के  लिए  विकास  योजनाएं  क्रियान्बित  रही  है  |  इन

 योजनाओं  में  आधारभूत  सं  प्रामीण  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  भादि  के

 विकीस  के  लिए  निवेश  शमिल  इसके  अलावा  गरीबी  के  लिए  सीधे  रोजगार  तथा  आय  सृजेन  कैरने

 के  लिए  कुछ  कार्यक्रम  भी  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  ऐसे  विकासात्मक  कार्य  क्रम  भररदी  पंच  बर्कीय
 योजना  (1992-97)  के  दौरान  पुनः  लागू  किए
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 ..

 विछले वर्ष  के  पदचात  स्थिर  कोभतों  पर  निथल  राज्य  घरेलू  उत्पांद  में

 प्रतिद्ात  परिथर्तन

 क्रम  राज्य|संध  रा०  क्षेत्र  1987-88 |  1988-89...  1989-90  :  '
 1990-91

 1  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  9.19  17.25...  2.91  3.16

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  5.52  11.47  2.35  9.66

 3.  असम  5.50  2.02  6.32  7.53

 4.  बिहार  --6.03  --0.53  11.05

 5,  गोमा  6.45  “21.60  2.62  0.37

 6.  गुजरात  8  43.16  1.70  3,56

 7.  हरियाणा  --2.07  24.34  0.72  38.53

 8
 हिमाचल  प्रदेश

 कट  8.50  10.81
 3.36  3.36

 9  जम्मू  व  कश्मीर  15.24  —

 10.  कर्ताटक
 '

 7.40  7.94  5.85  --0.94

 1.  केरल  * 3.94  8.95  5.23  7.25

 12.  मध्य  प्रदेश*  15,90  9.34  0.99  412.78

 13.  महाराष्ट्र  6.91  10.22  13.75  4.67

 14,  मणिपुर  5.98  5.25  0.20  7.18

 15.  मेधालव  9.05  4.21  '.  8.00  4.12

 16.  नागालैंड  10.77  9.72  9.76  9.63

 17.  जड़ीसा  14.95  7.53  0.14

 18.  पंजाब  5.05  5.15  7170 +  4.20

 19.  राजस्थान  --6.93  38.57...  --3.10..  -:  15.61
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 1  2  3  4  5  6  ||

 20.  सिष्किम  20.63  .  6.78.  न+
 --

 21.  तमिलनाडु  :  6.27  -  4.15  7.18  .

 22.  त्रिपुरा
 '  12.01,  9.27  .  6.25  न+

 253.  उत्तर  प्रदेश  3.78  .  10.47  |  2.86  4.87

 24.  पश्चिमी  बंगाल  7.43.  5.48  4.72  ३.69

 25.  अध्डमानल  व  मिको०  दीप  :  6.36  9.12  0.13

 26.  दिल्‍ली  8.96  8.75  8.60  —

 27:  पॉंडिचेरी  4.74  0.70  2.04  3.49

 अखिल  भारत  3.76  11.01  6.03  5.85

 राष्ट्रीय
 ह  ्््ि

 जन  सीन

 --  श्म्बस्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  ।

 टिप्पणी  :  मध्य  प्रवेश  के  अलावा  सभी  राज्यों  के लिए  स्थिर  कीमतों  पर  (1980-81)  निबल
 राश्य  घरेलू  उत्पाद  के  अनुमानों  से  विकास  दरें  तय  की  जाती  जो  स्थिर  (1970-

 71)  की  कीमतों  पर  मध्य  प्रदेश  के  अनुमान  अम्य  राज्यों  ले  तुलनीय  नहीं
 मिजोरम  स्थिर  कीमतों  पर  निबलृ  राज्य  घरेलू  उत्पाद  के  आंकड़े  तैयार  नहीं  करता  है
 और  इसीलिए  उसे  उपयु  कत  तुलना  में  छोड़  दिया  गया

 खरोत  :  राज्य  अनुमानों  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के आ्थिक  एवं  सांडियकी  निदेशालय
 अखिल  भारत  आय  ज़ागत  पर  निवल  राष्ट्रीय  के  लिए  केंद्रीय  सांख्यिक्षे
 सनमठन  ।

 ओर  प्रौद्योगिको  में  सहयोग

 290.  श्ोमती  भालिनो  भट्टाचाय्य  :  क्या  प्रधान  संभो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  वेनेज़्युपुला  के  बीच  विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  में  सहयोग  के  लिए  कोईं
 समझौता  किया  थया  और

 :  यदि  तो  तत्सम्धन्धी  ब्योरा  क्‍या  है
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  विशञान  और  प्रोश्योगिकों  ससत्रालय  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  हां  ।  भारत  गणराज्य

 की  सरकार  और  वेनेज्युएला  गणर'ज्य  की  सरकार  के  बीच  वैज्ञानिक  सहयोग  सम्बन्धी  एक  समझौता

 शापन  पर  कराकस  में  3  1987  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 इस  समझौता  ज्ञापन  में  निम्नलिखित  की  व्यवस्था  है  :--

 तकतीकी  और  वैज्ञानिक  मामलों

 —  संगठनात्मक  अवैर  प्रबन्ध  मामलों

 -+  कोतों  देशों  में  बिल्वमान  भुत्रिधाओं  सम्बन्धी  सूचना  कई  अाद्ालनप्रदात  ।

 विशिष्ट  परियोशनाओं  और  कार्यक्रमों  में  विशेषज्ञों  बरेशामिक

 शोधकर्ताओं  और  प्रोफेसरों  का  क्रादान-प्रदान  ।

 सहमति  के  क्षेत्रों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्मिकों  के  लिप  प्रशिक्षण की
 व्यवस्था  और  अनुसंघान  फेलोशिप  प्रदान

 अनुसंधान  काये  करना  और

 दोनों  सरकारों  क ेबीच  सहमत  अन्य  प्रकार  का  तकनीकी  और  वैज्ञानिक

 सहयोग  ।

 कप  का  किर्साद

 ः  291.  भी  मदन  लाल  खुराना  :
 )  भी  बिलांसराब  नागनाथराव  गूंडेवार  :

 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  1991-92  की  दुल्कता  में  1192-93  के  दोरात  काम  के  हिफंक में  कमी  हुई

 1991-92  तथा  1992-93  के  दौरान  आज  तक  कितनी  चाय  का  निर्यात  किया  गया  तथा

 निर्यात  की  गई  चाय  का  मूल्य  कितना  और  ।

 सरका र  द्वारा  चाय  के  नियाँत  में  हुई  कृम्नी  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वाणिम्य  मंत्रालम  में  उप  मंत्रो  सलसान  :  हो  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  अप्रैल  से  1992  तक  381.81  करोड़  र०  मूल्य  की

 68.52  जि०  कि०  भ्रा०  चाय  का  निर्यात  किया  गया  था  जबकि  इसकी  धुलना में  वर्ष  1991-92  की  इसी

 अवधि  के  दौरान  570.32  करोड़  रुपए  मूल्य  की  102.87  मि०  कि०  ग्राम  चाय  का  निर्यात  किया  गया

 92



 4  1914  लिखित  उत्तर

 सरकार  विभिन्‍न  देशों  को  ्रद्मोग  प्रतिनिप्िम्रण्डल  भेजकर  चाय  निर्यात  के  बाजाड़ों  के
 विविधीकरण  को  प्रोत्साहत  दे  रही  रूस  सहित  सी०  भ्राई०  एस०  के  छुफ  देशों  के  ध्यासर  संसेश्
 भी  किए  गए  हैं  ।  अपत्नी  चाय  को

 ग्रुणवत्ता  और  प्रत्रियोगिदा  क्षुतता  का  उल्लेख  करते  हुए  अल्प  देशों  सो
 भी  बड़ी  सात्रा  में  ध्लारतीय  चाय  खरीदने  के  लिए  राद्धी  किया  जा  रहा  है  ।

 ]

 राज्यों  को  आवश्यक  धेस्तु  का  कोटा

 293.  भरी  प्रकाश  बी०  पाटिल

 क्रो  के०  थी०  तंगकाबालू
 झो  एन०  जे०  राठवा
 भरी  अशोक  आनन्द  राव  देशमुल  :

 थ्रो  प्री०  सो०  चासस  :

 को  अवण  कुमार  पटेल

 श्रीमल्री  सुर्यंकांता  पाठिस
 श्री  एस०  एन०  बेफारिया

 शिवराज  सिह  चौहान

 क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  अब  तक  प्रत्येक  राज्य  को  खाद्य  तेल  और  मिट्टी  के  तेल  क्री

 किसनी  मात्रा  का  आबंटन  किया  गया  है

 वर्ष  1992-93  2-93  के  दो  रान  उक्त  वस्तुओं  की  कितनी  मात्रा  का  आवंटन  किया

 क्या  केम्द्र  सरकार  को  उक्त  वस्तुओं  में  और  बृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 (&)  कया  सरकार  का  विचार  उक्त  वस्तुओं  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  प्रत्येक  मंद  में  कितनी  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  माज़त़े  और  सार्वज्ञक्िकत  वितरण  मंत्र|श्रय  में  राज्य  मंत्री

 .  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  1992  में  लेबी  खाद्य

 लैलों  तथा  मिंट्ठी  के  तैल॑  की  आवंटित  मात्रा  का  विवरण  संलग्त  में  दिया  गया
 का

 राज्यों  को  1992-93  के  9  महीनों  92)  में
 लागय

 तेर

 विड्ली  चीनी  और  मिट्टी  के  तेल  की  आवंटित  मात्रा  का  खिन्ररण  सलग्तः  में  दिया  गया  है  ।

 से  सार्वजनिक क्त  रण  प्रणाली  की  वस्तुओं  में  छदद्यास्य  के  भागंठन  के  लिए-#ंड़ी  हुई
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 मांगें  राज्यों(केस्द्र  शासित  क्षेत्रों  से समय-समय  पर  प्राप्त  होती  रहती  केन्द्रीय  भण्डार  में  सभी

 राज्यों|संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  पारस्परिक  जरूरतों  और  मौसमी

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को आवंटन  किया  जाता  सावेजनिक  वितरण

 प्रणाली  की  वस्तुएं  तो  कमी  पूरी  करने  के  लिए  होती  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  कौ  समस्त  मांग  पूरा
 करने  का  उद्देश्य  नहीं  होता  ।

 ॥  आंकड़े  हजार  मी०  टनों में
 '

 राज्य[संघ  राज्य  क्षेत्र  चावल
 लेबी  ,...  आयातित

 ह

 चीनी
 खाद्य  तेल

 प्रदेश
 2

 3  4  5.

 आंध्र  प्रदेश  8.4  104.0  4.1  0.3

 अरुणाचल  प्रदेश  8.4  466.2  124.1  0.3

 असम  275.0  466.2  431.7  0.7

 बिहार  597.4  55.4  6.5  4.5

 गोबा  ,  38.9...  55.4  208.9
 7.2

 गुजरात  780.3  330.4  208.9  7.2

 हरियाणा  ,..  120.0  354  82.4
 2.0

 हिमाचल  प्रदेश  238.0  76.7  26.0  2.0

 अम्मू  ब  कश्मीर  238.0
 428.0

 37.3
 8.4

 कर्नाटक  326.0
 1780.0  229.2

 8.4

 केरक  ...  501.0  423.4  322.9
 5.0

 मध्य  प्रदेश  1215.0  423.4  322.9  10.0

 महाराष्ट्र  33.7  780.0  3862...
 ad

 0.0

 मणिपुर
 33.7  88.7  90...

 0.9

 मेघालय  24.3  100.5
 8.4  0.9

 सिजोरम
 258  903  3.4  0.9

 नामालैंड  25.8...  90.3  5.5...

 ह

 मिट्टी  का
 ह

 तेल

 6  च

 “66

 9.3

 246.7 469.3 27.6 777.8 37.6 456.7 265.0 20.7 5 6:6
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 ]  2  |  4  5  6

 उड़ीसा  257.5  391.3  159.9  4.5  158.5

 पंजाब  132.5  17.7  102.5  2.1  319.3

 राजस्थान  1083.0  46.2  218.2  2.6  265.1

 -  सिक्किम  7.1  54.0  2.1  0.5  7.4

 तमिलनाडु  287.0  828.8  290.9  1.5  656.3

 भिपुरा  24.3  222.9  12.9  0  20.8

 उत्तर  प्रदेश  713.8  414.8  682.8  4.5  909.2

 पश्चिम  1001.0  899.1  334.0  3.0  733.8

 अंडमान  व  लिकोबार  8.4  20.5  3.2  0.5  4.1

 हीप  समृह

 सण्डीगढ़  21.4  3.7  4.8  0.3  20.9

 दादरा  व  नगर  हवेली  2.4  5.9  07.  0.2  3.1

 दमण  ब  दीव  1.7  5.9  0.5  0.4...  2.9
 ॥  ५

 दिल्ली  856.8  236.0  112.2  5.1  238.5

 लक्षद्वीप  0.2  6.3  0.9  0.3  09

 पांडियेरी  9.0  23.6  5.1  1.0
 '

 14.8

 योग  9281.1...  10759.8  4296.7  86.5  8362.6

 आंकड़े  हुआार  मी०  टन  में

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  गेहूं  चावल  लेबी  भायातित  मिट्टी  का

 चीनी  खाद्य  तेल  तेल

 2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  109.1  1324.3  246.5  4.1  439.1

 अरुणाचल  प्रदेश  6.3  76.0  3.1  0.2  7.0



 2

 असंम  190.0

 बिह्ांर  455.1

 गोवा  28.7

 शुजरात  580.0

 हरियाणा  91.8

 हिंभाचल  प्रदेश  90.0

 शषम्मू  व  कश्मीर  180.0

 कैेटिक  225.0

 कैरेल  22570

 मध्य  प्रदेश  399.5

 महाराष्ट्र  874.0

 मणिपुर  26.0

 मेघालय  18.0

 क्षज़ोरम
 10.0

 नागालैंड
 11.8

 उड़ीसा  185.0

 पंजाब
 ह

 60.0

 राजस्थान  860.5

 सिक्किम  5.4.

 तमिलमाड
 200.0

 त्रिहुह्ा
 18.0

 उत्तर  प्रदेश  .
 509.8

 पश्चिम  बंगाल  740.0

 मेंडेसान  व  निकोर्यार  6.3

 अंण्हीगढ़
 16.2

 96

 व

 360.9

 202.1

 40.9.

 246-4

 26.4

 57.2

 323.2

 593.5

 340.4

 523.0

 67.7

 85.5.

 77.5

 63.0.  ,

 35.2

 40.5

 326.8

 2.6'

 *
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 2  3  4

 दादरा  व  नगर  हवेली  1.8  0.5

 स्मरण  व  दीष  1.3  4.4  0.4

 दित्ली  648  0  176.0  84.7

 लक्षद्वीप  ०0.2  65.5  0.7

 पांशियिरी  6.8  17.6  3.9

 घोग  6779.6  .  8181.2  3247.7

 पाल  गंस  चौड़ितों  को  अ्षतिर्पुति

 5

 0.1

 0.2

 2.1

 0.1

 0.4

 40.6

 294.  श्री  शरद  यावव  ?  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बसा  भोपाल  बैस  पीड़ितों  को  क्षतिपूर्ति  की  धनराशि  के  वितरण  की  श्रक्रिया  प्राश्ब्भ  हो

 आुकी

 यदि  तो  अथ  तक  कितली  धनराशि  वित्तरित  की  जा  चुकी

 यदि  तो  इसमें  देरी  के  क्या  कारण  भौर

 इसके  कथ  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  हैं  ?

 175.1

 0.7

 10.9

 6218.1

 रसायन  और  उर्थरक  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  लिम्ता  :  से  कश्प्राज्  भादुक्त
 द्वारा  कुल  514  मामलों  का  निर्णय  किया  गया  ।  कल्याण  युक्त  द्वारा  तैयार  की  बई  प्रक्रिया  के  अशुसार
 खंब्रितरण  करने  से  पहले  60  दिनों  की  अद्ृष्ति  बीव  जानी  दी  यई  क्षत्रिपू्ति  की  सशि  ३०  2.18
 करोड़  रुपए  है  ।

 स्वच्छ  ऊर्जा  का  उत्पादन

 295.  डा०  आर०  मह्त्र  :  कया  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन्होंने  हाल  ही  में  स्वच्छ  ऊर्जा  के  छत्पादन  के  लिए  आह्वान  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  स्वच्छ  ऊर्जा  के  उत्पाकम  हेहु  किए  गए  रुपाव/किए  जाने  थाले  उपायों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  पेट्रोल  में  अल्कोहुल  का  प्रयोग  करने  हेतु  सरकार  की  संसद  सदस्यों  की  ओर  से  अनेक
 पत्र/आवेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए
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 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यात्वयन  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  अपारम्परिक  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  अक्षय  एवं  पारम्परिक  कर्जा  स्रोत  जेसे  पवन  तथा  लघु  अल

 विद्युत  प्रदूषणकारी  नहीं  इनसे  उत्पन्त  ऊर्जा  को  स्वच्छ  ऊर्जा  का  उत्पादन  कहा  सकता  है  |  नयी

 दिश्ली  में  दिनाक  29-10-92  को  अंपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्रियों  के  दूसरे  सम्मेलन  का  उद्धाटन  करते

 हुए  प्रधानमंत्री  ने  अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  को  काम  में  लाने  पर  बल  दिया  ताकि  प्रदूषण  को  बढ़ाए  बिना
 ऊर्जा  की  आवश्यकता  को  अधिकतम  संभाव्य  सीमा  तक  पूर्ण  किया  जा  सके  ।

 सरकार  ने  देश  के  विभिस्त  भागों  में  ऊर्जा  स्रोतों  को  काम  में  लाने  के  लिए
 कई  कदम  उठाए  भक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  एवं  सुविधाओं  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  उन्हें  उपयोग  करने

 के  लिए  कई  राज्य  सरकारों  ने  स्वतंत्र  नोडल  ऊर्जा  एजेंसियां  स्थापित  की  हैं  ।  इन  ऊर्जा  एजेंसियों  तथा  नए
 भौर  अक्षय  ऊर्जा  खोत  कार्यक्रमों  में  कार्यरत  भन्य  संस्थाओं  द्वारा  अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  क्षेत्र  में

 प्रदर्शन  एवं  प्रसार  गतिविधियां  आरंश  की  जा  रही  अक्षय  ऊर्जा  स्रोतों  के  संबंध  में

 निर्माताओं  एवं  प्रयोगकर्ताओं  को  वित्तीय  सुविधाएं  जैसे  आर्थिक  आसान  शर्तों  पर  ऋण  तथा

 मूल्यह्ास  भत्ता  एवं  बिक्री  उत्पाद  शुल्क  व  शीमा  शुल्क  में  छूट  के  रूप  में  राजवित्तीय  सुविधाएं
 प्रदात  की  जाती  हैं  ।  इसके  प्रचार  एवं  जागरूकता  सम्बन्धी  अभियान  भी  चलाए  जा  रहे

 एक  संसद  सदस्य  ने  प्रधानमन्त्री  महोदय  को  परिवद्वन  क्षेत्र  हेतु  इयनाल  के  अधिक  प्रयोग

 का  सुझाव  दिया  जिससे  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  पर  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  के
 अलाबा  चीनी  उद्योग  की  अर्थव्यवस्था  में  भी  सुधार  हो  सकेगा  ।

 का  रों/जीपों  में  प्रयोग  के  लिए  90%  पेट्रोल  में  10%  निर्जज्  परिवर्तित  इधनाथ  मिलाकर
 प्रदर्शन  के  रूप  में  उपयोग  करने  के  लिए  आजकल  आटोमोबाइल  बेड़ों  के  प्रबोधन  में  अल्कोहल  ईइंघन  का

 स्थानापन्त  प्रदर्शन  परीक्षण  नामक  एक  परियोजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  प्रयोग  एवं
 प्रदर्शन  को  सुविधा  से  चलाने  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासत्र  एवं  इण्डिपन  आयल  कारपोरेशन  भारतीय  ...
 मिक्की  संस्थान  आई०  के  साथ  सहयोग  कर  रहे  परिवर्तित  इथनाल  में  पेट्रोल  मिलाने

 एवं  भण्डारण  के  लिए  दिल्‍ली  पर  दिल्ली  प्रशासन  के  पेट्रोल  पम्प  पर  मूलभूत  अवसंरचना  का

 निर्माण  किया  जा  चुका  फील्ड  परीक्षण  शीघ्र  ही  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ।  पेट्रोलियम  मंत्रालय  के
 अधीन  तेल  समन्‍्यम  समिति  फिलहाल  3%  मैथानाल  मिलें  पेट्रोल  के  प्रयोग  पर  रिपोर्ट  तैयार  कर  रही  है  ।

 अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मनत्रालय  भूतल  परिवहन  हेतु  स्थानापसन  इंधन  पर  अपने  कार्यक्रम  के

 तहत  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  डीजल  बसों  में  हथनाल  और  मेथानाल  के  प्रयोग  पर  पहले  ही  दो  परीक्षण
 प्रचालन  तथा  प्रदर्शन  कर  चुका  जिनमें  लगभग  14%  डीजल  का  प्रतिस्थापन  तथा  लगभग  30%
 धुएं  के  निकलने  में  कमी  लाने  में  सफलता  प्राप्त  हुई

 पासपोर्ट  जारी  करना

 296.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पढेल  :

 शो  थो०  धमंक्षय  कुसार  :

 हा०  असीम  ब्राला  :

 श्री  सुक्षेस्दु  सां

 करी  चस्ह  भाई  देशमुख  :

 कया  प्रधान  मंत्री  महू  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 न

 ।  1992  से  अब  पासपोर्ट  कार्यालय-बार  पासपोर्ट  के  लिए  कितने  आवेदन-पत्र

 प्राप्त  हुए  तथा  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए

 क्या  सरकार  ने  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  हाल  में  नए  दिशानिर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  कोई  गया  पासपोर्ट  कार्यालय  कोलने  का  विचार  और

 (३)  यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एश्आए  सदन  की  मेज  पर  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 और  सरकार  आवश्यकतानुसार  समय-समय  पर  नए  मार्गेनिर्देश  जारी  करने  के  लिए
 प्रक्रियाओं  का  निरन्‍्तर  पुनरीक्षण  कंरती  हाल  ही  में  जारी  मार्शनिदेशों  में  नामजद  डाकच रों  के  जरिए
 पासपोर्ट  आवेदन  पत्रों  की  सभी  देशों  के  लिए  पासपोर्टों  को  वैध  बनाना  और  विविध  सेबाओं  तथा

 इप्लीकेट  पासपोर्टों  की  कार्याविधि  को  सुब्यवस्थित  बनाना  शामिल

 और  (8)  सरकार  पासपोर्ट  सेवाओं  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  पासपोर्ट  कार्यालयों  की  समीक्षा
 कर  रही  है  ।  इस  समीक्षा  में  निम्नलिखित  बातों  पर  विचार  किया  जाएगा  अतिरिक्त  पासपोर्ट  कार्यालय
 खोलने  की  उन्हें  अग्रता  क ेआधार  पर  किस  स्थान  पर  खोला  आए  तथा  आवश्यक  अतिरिक्त
 वित्तीय  तथा  भ्रम  संसाधनों  की  उपलब्धता  ।

 विवरण

 1  जुलाई  से  6  1992  तक  प्राप्त  पासपोर्ट  आवेदनों  को  कुल  संल्या
 भौर  !  जलाई  से  6  1992  तक  जारो

 पासपोर्टों  की  कुल  संध्या

 प्राप्त  आवेदन  जारी  किए  गए

 ।)  2  3  4

 1.  अहमदाबाद  39,374  41,056

 2.  बंगलौर  31,860  44,556

 3.  बरेली  25,958  27,040

 4.  भोपाल  9,063  10,652

 5,  भुवनेश्यर  3,817  2,731

 हि  87,350
 :
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 1  2

 ह
 3  4

 7.  कलकत्ता  20,988  15,072

 8.  चंडीगढ़  27,565  24,063

 9.  कोचीन  54,809  1,08,482

 10.  दिल्‍ली  48,063  39,397

 11.  गोवा  6,808  6,901

 12.  गुवाहाटी  2,921  2,283

 13.  हैदराबाद  63,378  .  96,324

 84.  जयपुर  30,623  40,752

 15.  जालंधर  29,480  26,099

 16.  कोजीकोड  81,090  60,714

 17.  लखनऊ  45,339  33,642

 18.  मद्रास  44,414  42,979

 19.  नागपुर  5,114  5,127

 20,  घटना  21,052  12,370

 21.  63,987  44,929

 22.  जिवेस्द्रम  48,655  31,681
 4

 भहाराष्यू  में  लोई  आधारित  अलबारोी  कागज  एकक

 298.  थी  धर्मण्या  सोंडस्या  साबदुल  :  क्या  प्रधान  भरत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  क्रि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के शोलापुर-जिला  स्थित  तीमगांव  में  खछोई  आधारित  अक्षवारी  कागज  एकक
 की  स्थापना  के  लिए  1990  में  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  थे  किन्तु  उन्‍हें  भथ  तक  स्थापित  नहीं
 किया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 (4)  बहू  एकक  कंब  तक  शंयापित  कर  लिया

 रथोध  संत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  इृण्जीं  :  से
 मै०  बैह्टर्स  महा  राष्ट्र विकास  निगम  को  तहसील  जिला  अद्वाए्मष्ट्र  में  कच्चे
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 माल  के  रूप  में  छोई  के  अयोप  पर  भ्रान्नारित  1.15  लक्ष्य  मी०  उस  की  क्षमता  के  लिए  एक  नई  अखबारी
 कागज  यूनिट  लगाने  के  लिए  1990  में  एक  आशय  पत्र  दिया  गया  राज्य  सरकार  ने  अब  मे ं०
 ओरियन्ट  पेयर  इम्डस्ट्रोज  लि०  के  साथ  सहयोग  करके  सहायता  प्राप्त  क्षेत्र  में  १रियोजसा  को  क्रार्यान्बित
 करने  का  निर्णय  किया  है  और  महाराष्ट्र  राज्य  औद्योगिक  तथा  निवेश  मै०  दैस्‍्टने  महाराष्ट्र
 विकास  निगम  और  मे०  भोरियस्ट  पेडर  इस्बस्ट्रीज  लि०  के  बील  28  1992  को  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर  किए  गए  अखबारी  कागज  ओर  लिखने  एवं  छपाई  दोनों  कागज  के  निर्माण  के  लिए  प्रतिवर्ष
 1.3  लाख  मी०  टन  की  एक  उच्चतर  क्षमता  हेतु  परियोजना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकाਂ

 ने  सूलित  किया  है  कि  इस  परियोजना  के  शीघ्र  चालू  होने  की  आशा  है  ।

 सायंजनिक  क्षेत्र  के उपकसों  के  पोयर

 299.  डा०  सुधीर  राय  :  ब्क्षा  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्तमों  को  बेचने  की  प्रक्रिया  कया

 इन  शेयरों  को  बेचने  में  द्खालों  तथा  विचोतियों की  भूमिका  क्‍या  थओोर

 निहित  स्वार्थी  तत्यों  द्वारा  शेयर  हथियाने  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  हेतु  क्या  छाबधानियां  बरती

 गई

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  विभाग  एथं  सार्यजनिक  उसम  में  राज्य  मंत्री  ऐो०

 क े०  :  1992-93  खरकारो  क्षेत्र  के  उच्ममों  के  श्लेपरों  के  अनिवेश  के  प्रथम  चरण  के  लिए

 खुली  निविदा  की  प्रणाली  अपनाई  न  केबल  संस्थानों  बल्कि  व्यक्तियों  से  निविदा  आमन्त्रित  करने  से

 सम्बन्धित  सुचना  हिन्दी  व  अंग्रेड़ी  के  प्रमुख  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  की  गई  थी  जिसमें  मोहरबन्द

 आमंत्रित  की  गईं  उन  बैध  सफल  बोली  लगाने  बालों  को  शब्षेयर  बेचे  गए  थे  जिनका

 बित  मूल्य  संदर्भ  मूल्य  स ेअधिक  था  ।

 और  में  उम्लिल्निस  अपताई  गई  प्रकरिमा  को  मदेगजर  रखते  हुए  प्रश्न  ह्वी  तड्ठी

 बठता  .।

 फेपरोलेक्टम  का  उत्पादन

 300.  प्रो०  के०  थामस  :

 थी  पी०  सो०  थामस  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !  ॥॒

 देश  में  कैप  रोलेक्टम  का  कुल  उत्पादन  कितना  है  और  इसकी  क्लपत  किततो

 केपरोलैक्टम  का  कितनी  मात्रा  में  आयांस  किया  ..  ..

 .  क्या  कीपरोलेक्टर  पर  आयश्य  शुक्क  में
 कसी

 की  गई ।

 यदि  तो  तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या
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 हि  >-  +++-  oan  ee war  न  कमी

 कया  कंपरोलेक्टम  पर  आयात  शुल्क  में  कमी  से  फरटिलाइज  केमिकल्स  ट्रावनकोर
 केरख  पूरी  तरह  प्रभावित  हुआ

 फश्लाइजस  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  के  गोंदामों  में  कितना  कैप  रोलैक्टम  पड़ा  और

 इस  सम्बस्ध  में  क्या  कवम  उठाए  जाते  का  प्रस्ताव

 रसायन  और  उर्वरक  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चिम्ता  :  और  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  देश  में  कैप  रोलक्टम  का  खपत  और  आयात  निम्नानुसार  है  :--

 बषं  उत्पादन  खपत  गायात

 1990-91  26,300  १4,200  49,400

 1991-92  46,400  77,400  14,800

 1992-93  30,200  45,200  21,400

 से  अबसू०

 और  !992-93  के  बजट  में  कप  रोलैक्टम  पर  आयात  शुल्क  80%  से  घटाकर  50%
 गया  था  |

 (2)  से  सीमा  शुल्क  में  फमी  तथा  कैप  रोलैक्टम  के  अत्तर्राष्ट्रीप  मूल्य  में  क्रमिक  गिराबट  के
 कारण  फैक्ट  को  अपने  कैपरोल॑क्टम  का  विपणन  करने  में  अभी  हाल  में  कठिनाई  का  सामसा  करना  पढ़

 रहा  बहुत  कम  मूल्य  पर  उपलब्ध  आयातित  केपरोलक्टम  से  तेज  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  फैक्ट  हसे  इस
 के  लाभकारी  मूह्य  से  कम  पर  बेचने  को  बाध्य  31-10-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  फैक्ट  के  पास

 7880  बन  कैपरोलैक्टम  का  संचित  भण्डार  आयातित  कैपरोलैक्टम  और  उसके  निर्माण  में  प्रयुक्त
 कजझ्ये  माल  पर  लगाए  जाने  योग्य  शुल्क  की  समीक्षा  करने  के  लिए  फैक्ट  मे  श्वरकार  को  अभ्यावेदन  दिख

 ]

 भध्य  प्रदेश  में  छोटे/बड़े/सशझोले  उच्योग

 301.  भी  फूल  चन्द

 हरी  थी०  एल०  शर्मा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  इस  सभब  सरकारी  क्षेत्र  के  बढ़े  और  मझोंले  उद्योगों  का  ध्यौरां
 क्या
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 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  उद्योगों  के लिए  रियायती  दरों  पर  बिजली  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  केर्द्र  सरकार  से  कोई  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 उच्योग  सत्ालय  उद्योग  विभाग  एवं  सार्मअतिक  उछम  में  राज्य  मंत्री  पी०

 के०  :  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  के  पांच  उद्यमों  के  पंजीकृत  कार्यालय  मध्य  प्रदेश  में  ये  उद्यम

 निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  नेपा  लिमिटेड

 2.  नादेने  कोलफील्डस  लि०

 3.  एम०  पी०  अशोक  होटल  निगम  लि०

 4.  एन०  टी०  सी०  लि०

 5.  साउथ  ईस्टन  कोलफील्ड्स  लि०

 और  जातका री  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पठल  पर  रख  दी

 कृथि  उत्पादों  का  निर्वात

 302.  और  मरेश  कुमार  बालियान  :

 डा०  लक्सी  नारत्यण  पाण्डप  :

 प्रो०  रीता  वर्मा  :

 कया  प्रधान  संत्री  यह  बलासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  हारा  कृषि  तथा  प्रसंस्कृत  खाह्य  पदायों  के  निर्यात  को  प्रोश्साहत  वेसे  देतु  कैसा

 कंदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  का  विय्ार  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  कोई  नीति  पत्र  प्रकाशित  करने  का
 और

 .  यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाजिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  से  संरंकार  वंह्तुओं  के
 निर्यात  को  बढ़ाने  की  इच्छुक  सरकार  की  नीति  इस  प्रकार  से  ऐसा  करने  की  है  कि  आम
 उपभोक्ता  वाली  वस्तुओं  की  आंतरिक  उपलब्धता  प्रभाविम  व  सरकार  ने  मिर्यात  नीति  में  सुधार
 करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  ओकि  एक  निरम्तर  प्रक्रिया  है।इम  उंपादों  को  |  1992  से
 पांच  बर्षों  क ेलिए  लागू  हुई  आयात-निर्यात  नीति  के  द्वारा  और  सुदृढ़  किया  गया  कृषि  बस्तुओं  के
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 नी-नजलतत+त+ह+ैंहंन्‍न्‍ततततत+तत  त ्ततत तन  लत  ++  नीयत  तन

 (i)  अल्पाबधि  उपाय  :

 बाजार  विकास  के  लिए  उत्पाद  गुणवत्ता  पैकेजिंग  में  प्रतियोगी

 कीमतों  का  थे  और  अंवस्वीपता  के  बाधाओं  की  हैटाँसी  तथा  क्रिंयाविधियों

 का  सरेली कै  रंण  ।

 (ii)  दीर्धबिधि  उपाय

 उत्पादन  तथा  उत्पादकता  नए  बाजारों  में  उत्पाद  निर्यातोन्मुख  संसाधन

 उद्योगों  का  भारतीय  खाद्य  उत्पादों  की  विश्वसनीयता  और  छवि  में  सुधार  करंना  ।

 आया

 शम्दी  बस्तियों  के  निवासियों  को  स्थायी  रादान  का  देगा

 303.  श्री  जनादंन  मिश्र  :

 को  अरविन्द  जियेदी  :

 क्या  प्रधाल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  गम्दी  वस्तिजी  के  सभी  लिजासिथों  को  स्थायी  राशन  कार्ड  दिए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन्हें  स्थायी  रॉशं्॑  कार्ड  अंविलंम्व  देने  क ेलिए  कोई  ठो  स
 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 सागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  सार्वजलिंक  थिंतरण  मंज्ालय  में  राज्य  धंत्री  कमालुहीन
 :  से  दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  को  स्थायी  राशन  कार्ड  जारी  किए  जा  रहे

 झुग्गी  वासियों  को  जारी  किए  जा  रहे  कार्डी  का  रंग  अलग  है  इसके  विनिदिष्ट  ख्ाथ  पदार्थों
 की  हकदारी  ओर  इन  कार्डों  की  वेधता  अवधि  में  कोई  अन्तर  नहीं  झुग्गी  झोपड़ी  वासियों  को  कार्ड

 जारी  करना  अब  एक  निरम्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया

 महाराष्ट्र  में  सार्मजमिक  क्षेत्र  में  चर्मशोधन  शालाएं

 304.  करी  बिलासराब  नागताबराज  गूंडेवार  :  क्या  प्रधान  मंस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 महराष्ट्र  की  सार्थ  जनिक  क्षेत्र  की  चमंशोघन  शालांओं  का  ब्यौरा  कया  है  और  ये  कह्ां-कहां

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  चमंशोश्वन  शालाओं  को  अपने  विह्तार  और  विकास  करने  के

 लिए  इस्हें  अधिग्रहण  करने  का  और
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 यदि  हां  तो  तत्सम्बल्दी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अन्न  न  लनज  जन  जलन  ++५०«-->+---  ०-००...  -

 जच्योग  मंन्त्रालय  उच्चोग  विभाग  एवं  सार्थजमिक  उद्यम  में  राज्य  सस्जो  बी»

 के०  :  महाराष्ट्र  राज्य  में  चपह  की  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  संसरत  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का

 कोई  भी  उपभ्षम  नहीं  है  |

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 |

 सरफारो  कर्मचारियों  को  मिलले  था  ते  कतिपय  साभों  पर  प्रतिबन्ध

 305.  भरी  शंकर  सिह  वाधेला  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कायस्वयल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे

 कया  रा/'ट्रीय  विकास  परिषद  ने  1992  में  आयोजित  अपनी  बैठक  में  केसद्र  सरकार
 के  कर्मघारियों  को  मिलने  वाले  कतिपय  वित्तीय  लाभों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  एथं  का  पक्रम  का  यग्वियस  संजालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  ल्रोत  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  :  से  रास्ट्रीस  विकास  परिषद  की  बेठक  1992  में  नहीं
 हुई  ।  फिर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  मितश्ययता  सम्बन्धी  समिति  ने  मितब्ययता  से  सम्बन्धित  कुछ
 सिफारिश  की  तिहिता्थों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  उपयुक्त  फोरम  में  निर्णय  के  बाद  ब्यौरे
 उपलब्ध  कराये  जाएंगे  ।

 वर्मसिधम  में  तिरंगे  झंडे  का  अपमान

 306.  श्री  हरि  शिशौर  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  धताने  की  करेंगे  कि  :

 बया  खालिस्तान  समर्थेक  दर्लो  ने  प्विटेन  में  बर्मिथम  में  स्वतन्त्रता  दिवस  के  अवसर  पर
 आरतीय  सहायक  राध्यायुक्‍त  के  निवास  पर  तिरंगे  झंडे  का  अपमान  किया  और

 यदि  तो  त्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  सरकार  ते  इस  शम्मन्ध  में  क्या  कदम  उठाये

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंजो  एडुमआहों  :  हाँ  ।

 बब्चर  शालसा  और  खालिस्तान  समर्थक  अध्य  गुटों  के  30  से  अधिक  सिखों  के  एक  वल  मे
 बमिधम  में  भारत  के  सहायक  हाई  कमिएनर  के  आवास  पर  आयोजित  सह्वतम्त्रता  दिवस  समारोह  में
 हुकाबट  राष्ट्रीय  झंडे  को  गांधी  जो  और  मेहरू  के  चित्रों  को  तोड़ा  और  भारत
 खालिस्तान  के  पक्ष  में  तथा  पाकिस्तान  के  पक्ष  में  नारे  लगाए  ।  बाद  में  बरसिधम  पुल्िक्ष  ते  इनमें  से  दो  को
 पकड़
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 जलन  प++

 सरकार  ने  ब्रिटेन  के  प्राधिकाश्यों  के  साथ  यह  मामणा  उठाया  है  जिन्हींने  दोषियों  को  पकड़ने  में

 सहयोग  का  आश्वासन  दिया  है  और  साथ  ही  हमें  पर्याप्त  सुरक्षा  व्यवस्था  का  भी  वचन  दिया  है  ताकि

 भअविध्य  में  एसी  बारदातें  न  हों  ।

 राष्ट्रीय  गुणबला  परिषद

 307.  भी  दत्ताजेयव  बंडारू  :

 झीसती  दीपिका  एच०  टोपीवाला  :

 क्या  प्रधान  संभी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्पाद  मानकों  के  आवश्यक  गुणवत्ता
 बता  परीक्षण  प्रयोग  गालाओं  और  प्रत्यायन  निकायों  का  नियन्त्रण  करने  के  लिए  सर्वोच्च  संस्था  के  ूप  में

 एक  गुणवत्ता  परिषदਂ  का  गठन  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 इस  परिषद  का  गठन  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 नाभरिक  उपभोक्ता  सासले  ओर  सावजनिक  वितरण  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  कमालहोन
 :  से  एक  राष्ट्रोय  गुणवत्ता  परिषद  की  स्थापना  करने  का  मामला  सरकार  के

 भधीत

 पारादी१  फास्फेट  लिसिटेड

 308.  डा०  कारतिकेददर  पात्र  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍ज्रो  मह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पारादीप  फास्फेट  लिमिटेड  को  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इसे  अधंक्षम  एकक  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/डठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उ्रक  संत्रःलय  में  राज्य  मरत्री  लिम्ता  :  और
 31-3-1991  तक  गारादीप  फास्फेट  लि०  की  संचित  हानि  125.02  करोड़  रुपए  हो  गई  थी  |  हालांकि
 इसने  1991-92  [-92  के  दोरान  13.21  करोड़  रुपए  का  शुद्ध  लाभ  दर्ज  किया  ये  हानियां
 मुख्यतः  फास्फो रिक  एसिड  तथा  अमोनिया  की  अर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  निम्न  क्षमता  उपयोग  तथा
 ओऔद्योगिक  संबंधों  की  समस्या  के  कारण  हुई  ।

 कच्चे  माल  की  बेहतर  उपलब्धेता  एवं  उक्ष्य  क्षमता  उपयोग  प्राप्त  करके  माउ्यशबवित  के

 सुधष्यवस्थीक  आधिक  उपायों  तथा  पूंजीगत  पुतरंचना  की  सहायता  से  कम्पनी  को  एक  ब्यबहायं  इकाई
 बनाया  जा  सकता  है  ।

 हल्दिया  एकक  का  पुलर्थापत  कार्यकम

 309.  भरी  सत्यगोपाल  सिश्व  :  क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  सरकार  ने  औद्योगिक  वित्त  तथा  पु]न्निर्माण  ब्यूरो  को  हिन्दुस्तात  फटिलाइजर्स

 रेशन  लिमिटेड  के  हल्दिया  एकक  के  पुनर्स्थापन  भ्म्बरधी  कार्यक्रम  भेजा

 यदि  दो  इसक  क्या  कारण  ओर

 उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 रसायन  और  उ्वरफ  सन्‍्वालय  में  राज्य  मस्ती  सिन्‍्ता  से  सरकार  ने

 हल्दिया  परियोजना  के  पुनर्वाप  का  कोई  कार्यक्रम  औद्योगिक  और  विलीय  पुनर्वास  बोर्ड

 को  नहीं  भेजा  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  ०)  के  प्रबंधकों

 ने  कम्पमी  के  सम्बन्ध  में  घी०अाई०एफ०आर०  को  लिखा  बी०भाई०एफ०आर०  ने  12-11-1992

 को  अपनी  पुनवाई  में  एच  ०ए५०सी०  को  रुग्ण  कम्पनी  घोधित  किया

 भोपाल  गंस  पो  ड़ितों  के  लिए  दाया  स्वाय/लय

 310.  भ्रो  यादव  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गैस  पोष्टितों  हेतु  कितने  दादा  भ्यायालय  स्थापित  बिए  जाने  का  प्रस्ताष

 कितने  न्यायालयों  ने  वास्तव  में  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  है  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  न्‍्थायालय

 द्वारा  निपटाए  गए  दावों  की  संझया  कितनी  और

 बाकी  न्यायालय  स्थापित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  व्यायालय  कब  तक

 स्थापित  कर  दिए  जाएंगे  ?

 मर  ,  श्सायम  और  उर्बरफ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से  भोपाल  गैस

 रिसाव  जारादी  से  प्रभावित  लोगों  के  लिए  40  दावा  संयायालय  स्थापित  करने  का  न्यायालयों  में  प्रस्ताव
 16  स्यायालयों  से  पहले  ही  कार्य  करना  प्र।रम्भ  कर  दिया  है  और  अभी  तक  उनके  द्वारा  514  मामलों

 का  निर्णय  किया  गया  अपेक्षित  संख्या  में  न्यायिक  अधिकारियों  की  सशक्त  के  रूप  में  नियुक्ति  की

 जानी  है  जिसे  मध्य  प्र:श  के  उच्च  न्यायालय  द्वारा  अभी  जारी  नहीं  किया  गया  है  यदि  उच्च  न्यायाजय

 अपेक्षित  सथ्या  में  न्‍्यायिक  अधिकारियों  को  उपलब्ध  कराने  में  असमर्थ  हो  तो  कल्पाण  आयुक्त  को  सेवा

 सिवुत  व्यक्तियों  बसे  तियुक्त  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  .

 ज्यथार  संतुलय  तथा  भुगतात  संतुलन  के  मथोनतम  आंकड़े

 3:1.  भी  निर्मल  बलि  खटजों  :  व्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1991-92  के

 दौरान  तशा  1992  तढ  व्यापार  संतुलन  हथा  भुगतान  संतुलन  के  मवीमतम

 आंकड़े  क्‍या  हैं  ?

 बालिज्य  मस्तालय  में  उप  भन्‍्त्री  सलमान  :  आयात  तथा  व्यापार  भुगतान
 के  वाणिज्यिक  जानकारी  भौर  झ्ांख्यिकी  महानिदेशालय  द्वारा  मासिक  संचदी  आधार  पर  एकत्ित

 किए  जाते  हैं  और  1992  की  अवधि  तक  के  उपलब्ध  भारत  रिजर्ब  बैंक  द्वारा  वित

 विस्तीय  वर्ष  के  आधार  पर  भुगतान  सतुलन  के  अकिड़े  एकॉत्रित  दिए  जाते  हैं  तथा  1991-92  तक  की

 अवधि  तःः  उपलब्य  है  ।
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 विश्तीय  बर्ष  1991-92  तथा  अप्रैल-मगस्त  1992  के  दौरान  के  व्यापार  संतुलन
 तथा  भुगतान  संतुलन  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं

 :
 करोड़  रु०

 en  न

 199  1-92  1992-93
 निज  चने  en  तन  कल  नीयत

 92)

 (1)  निर्यात  43978  19985

 (2)  आयात  47813  26562

 (3)  व्यापार  संतुलन  --3835

 (4)  भालू  श्लाता  धाटा  जा
 नाता  कक  >>  नमन  ++-3>ननन-न"  8 >कन>-3+>कविनानन-4 «५  mead

 अ्रहासागरीय  संसाधमों  का  दोहून

 312.  श्री  अगंतराव  वेशमुज  :

 भी  शरत  चसा  परनायक  :

 गया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ते  विभिन्‍न  महासागरीय  संसाधनों  का  दोहन  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बयां  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  प्रयोजन  हेतु  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  समझौता  किया  गया  है  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  तंथां  बिशान  और  प्रौद्योगिको  मजालव  तथा

 अहासागर  विकास  में  राज्य  संत्रो  रंगराजत  :  जी  भीमान  ।  सरकार  ने

 अरब  सागर  और  बंगाल  की  क्षाड़ी  के  भिम्न-भिम्त  भागों  में  सम्भावित  सजीव  और  निर्जीव  संसाधनों  का

 पोजनाबद्ध  अन्वेषण  और  मूल्यांकन  आरम्भ  कर  दिया  है  |  मध्य  हिन्द  महासागर  के  गहरे  समुद्र
 संस्तर  की  बहुधारिवक  पिण्डिकाओं  के  वितरण  का  प्रथम  क्रम  सर्वेक्षण  भी  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 विलयणत  के  लिए  प्रौद्योगिकी  तरंग  ऊर्जा  सेभावित  मत्स्य  क्षेत्रों  का  निर्धारण  भोर  समुद्र
 से  ओषधशियों  और  रसायनों  की  पहुचान  सम्बस्धी  काये  भी  आरम्भ  किए  गए

 सर्वेक्षण  के  बहुधत्विक  पिण्थिकाओं  के  आगामी  अम्वेषण  और  विदोहन  के

 लए  भारत  को  मध्य  ट्विन्द  मद्दा  सागर  में  1,50,000  वगगगं  किलोमीटर  का  एक  खान  स्थल  आवबंठित  किया
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 गया  पश्चिम  तट  पर  और  तथा  पूर्व  तट  आर्क्र  प्रदेश  ओर

 के  पास  तट-क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  महत्व  के  भूमि  निक्षेपों  का  पता  लगाया  गया  1991

 विप्चिजम  में  बन्दरगाहु  पर  150  किलोवॉट  के  एक  तरंग  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  की  गई  विलवणन
 के  लिए  सुदूर  संवेदन  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  के लिए  एक  गोजना  भी  कलाई  जा  रही

 बतेबान  में  प्रोद्योगिकी  को  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 जिदव  बे  ह  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  में  पेपलल  योजना

 313.  भी  राजेस  अग्निहोजी  :  क्‍या  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वियार  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  नई  पेयजल  आपूर्ति
 योजना  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  नई  योजना  के  अन्तर्गत  किलने  क्षेत्र  को  लाने  का  विचार  है  ?

 प्रामोण  विकास  संत्रालय  बिकास  में  रा््य  मंत्री  उत्तम  भाई  एच०  :

 ग्रामीण  जल  सप्लाई  व  पर्यावरण  स्वच्छता  जिसमें  पौर  फल्‍्स  शौद्यालयों  जलमल
 निकासी  हेतु  कूडदानों  आदि  का  निर्माण  करना  तथा  स्वास्थ्य  एवं  स्वच्छता  सामुदायिक

 प्रशिक्षण  आदि  शामिल  वाली  परियोजना  एक  समम्बित  परियोजना  है  जो  अभी  भी

 मूल्यांकन  चरण  में  है  जिसकी  मूल  लागत  251.79  करोड़  रुपए  आंकी  गई

 इस  परियोजना  के  अस्तर्गत  राज्य  में  28  जिलों  के  332]  गांवों  को  शामिल  किया

 जाएगा  ।

 सोेंट  को  कोमटों  में  बूंद

 314.  भीम॑ती  कष्णेम्रं  कौर  :

 श्रो०  प्रभ॑  धूमल  :

 क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  एसोसिएंटिड  सीमेंट  कम्पनीज  लि०  ने  उत्पादन  लैगत  में  बिना  किसी

 संगत  वृद्धि  के  सीमेंढ  की  कोमतों  में  अनुचित  वृद्धि  कर  दी '  सर  ।  te  रा
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 (७)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  मे  इस  सम्बन्ध  में  किसी  जांच  के  आदेश  दिए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  साही

 चालू  वर्ष  के  बाजार  निविष्टि  उत्पाद  इत्यादि  के  कारण  सीमेंट  के  मृल्यों  में

 उत्तार-चढ़ाव  आया  है  ।  हाल  के  महीनों  में  मूल्यों  मे ंगिरावट  देखने  में  आई  एक  अर्ध-स्यायिक  निकाय

 एकाधिकार  और  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  व्यवहार  आयोग  ने  एम०भार०टी०पी०  अधिनियम  की  धारा

 10  और  घारा  31  के  अधोन  ए०्सी०सी०लि०  के  विरुद्ध  जांच  शुरू  की  है  ताकि  इस  बात  का  पता

 लगाया  जा  सके  कि  क्या  गम्पनी  ने  सीमेंट  के  मूल्यों  में  अनुचित  बृद्धि  की  है  ।

 ग्रासोण  विशाप  के  सम्बन्ध  में  मुख्यमत्रियों  का  सम्मेलन

 315.  श्री  रद  दिश्वे  :

 श्री  राजमा  कुमार  शर्मा  :

 श्री  एस०  घी ०  थोशात  :

 श्री  आर०  जीवररमभ  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अधिकतम  सीमा  से  फ'लत्‌  जमीन  के  भूमि  रिकार्डों  का  रख-रखाव  तंथा

 ग्रामीण  विकास  के  विभिन्‍त  पहलुओं  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  1992  के  दौरान  प्रामीण
 विकास  के  सम्बन्ध  में  मुख्यमंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था

 यदि  तो  इसमें  किन-कित  विषयों  पर  चर्चा  की  और

 इस  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने
 का  विचार  फिया  गया  है  ?

 ग़रःसोण  विकास  मंत्रालय  घिकास  में  राज्य  मंत्रो  उत्तममाई  एच०
 हां  ।  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  भूमि  रिकार्डों  के  रअ-रखाव  और  ग्रामीण

 विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  ग्रामीण  विकास  के  बारे  में  मुख्यमत्रियों
 का  एक  गम्मेलन  9  1992  को  हुआ  छ्

 (aw)  सम्मेलन  में  विचारा्भ  विषयों  में  निम्नलिखित  शामिल  थे  :---

 1)  ग्रामीण  गरीडी  और  गरीबी  उन्मूलन

 2)  भूमि  सुधार  और  भूमि

 3)  प्रामीण  रोजगा  र-जवाहूर  रोजगार
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 4)  समस्वित  ब्राम्ीण  विकास

 5)  ग्रामीण  नत  सप्लाई

 6)  ग्रामीण

 7)  ग्रामीण

 8)  सुआ्रस्त  क्षेत्र  कार्य कम  और  मश्भूमि  विकास  कार्य

 9)  बंजर  भूमि  का  विकास  ।

 मुझयमं।तरयों  ने  ँभ्रामीण  के  लिए  आवंटन  को  सातवीं  योजना  में  10,000  करोड़  रुपए
 से  बढ़ाकर  आठवीं  योजता  में  30,000  करोड़  रुपये  करने  के  सरकार  के  निर्णय  का  स्वागत  किया  और

 सराहुता  की  ।  अधिकतम  सीसा  से  फालतू  भूमि  और  भूमि  रिकार्डों  के  अन्य  मामलों  के  बारे  में  मुख्य  मंत्रियों
 को  यह  राय  थी  कि  अधिकतम  सीमा  से  फालत्‌  भूमि  का  अधिकांश  भाग  न्यायालयों  में  मुकद्मेंबाजी  में  फंसा

 हुआ  है  और  उन्होंने  जाहा  कि  स्थाधालयों  से  इन  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  किए
 जाने  चाहिएं  ताकि  भूमि  ग्रामीण  गरीबों  में  वितरित  की  जा  सके  ।  सम्मेलन  में  इस  बात  के  जिए  अमुयर्ती
 कार्रवाई  करमे  की  आवश्यकता  पर  भी  बल  दिया  गया  कि  कास्तकारों  को  वितरित  की  गई  भूमि  का  सही
 इस्तेमाल  हो  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  सहायता  दी  आए  ।  मुख्यमत्रियों  को  यह  परामर्श
 दिया  गया  था  कि  वे  भूमि  वितरण  से  सम्बन्धित  सभी  मुकदमें  बाजी  के  मामलों  को  निपटाने  में  विशेष  रुचि

 लें  और  पहल  करें  ताकि  उनके  सफल  परिणाम  निकल  सकें  ।

 राज्य  सरकारें  सम्मेलत  में  कि  एगए  निर्णपों  को  कार्पाम्वित  करने  के  लि  ए  उचित  कदम  उठा  रही हे

 दिल्‍लो  में  उलित  दर  को  दुकानों  तथा  सिट॒टी  तेल  के  डिपुओं  का  आवंटन

 316.  श्री  गोषिम्द  चलता  मुंडा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  दिल्‍ली  प्रशासन  में  उचित  दर  की  दुकातों  और  मिट्टी
 तेल  के  डिवुओं  के  आवबटन  से  सम्बन्धित  कितने  मामले  31  1992  से  लम्ित  पड़े  और

 इन्हें  कब  दिप्िटाएं  जाने  की  सभाग्रना  है  ?

 सागशिक  उपभोपता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुईस
 :  और  दिल्‍लो  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  23-11-1992  को  उच्चित  दर

 दुकानों
 से  संबंधित  28  मामले  ओर  मिट्टी  के  तेल  के  डिपुओं  से  संबंधित  10  मामले  लम्बित  पड़े  उन्होंने

 सूचित  किया  है  हि  आदंटन  को  शीघ्र  अस्तिस  रूप  देने  के  प्रथास  किए  जाते  हैं  ।  लेकिम  कृछ  मामलों  में

 आवेदकों  सथा  उपभोक्ताओं  से  मिलने  वाले  अभ्यावेदनों  तथा  प्रति-अभ्यावेदनों  के कारण  वे  ऐस  मामली  के

 निपटान  के  लिए  एक  निश्चित  समय  सीमा  नहीं  बता  सकते  ।

 फ्रांसीतों  मेताओं  को  प्रधान  तभ्ती  का  लिसस्त्रण

 317.  भरी  राजक  कुमार  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृय्ा  करेंगे  कि  :

 री  ।
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 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  फ्रांस  की  अपनी  हाल  की  थाजा  के  दौरान  वहां  के  राष्ट्रपति  और  प्रधान

 मस्जी  को  भारत  की  यात्रा  पर  आने  का  निमम्त्रण  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  फ्रांस  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  हां  ।

 ये  निमन्त्रण  सिद्धांत  रूप  मैं  स्वीकार  कर  लिए  गए

 बिहार  में  कुप्ों  को  खुदाई  के  लिए  धनराशि

 318.  भरी  राम  लखन  सिंह  यादव  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  गत  दो  वर्षों

 के  दौरान  बिहार  में  कुआं  योजनाਂ  के  अन्तगंत  जिलावार  कितने  कुएं  खोदे  गए  और  जवाहर
 गार  योजना  निधि  से  इस  कार्य  पर  कितनी  धनराशि  क्षर्ण  की  गईं  ?

 प्राभीण  बिकास  सम्जालय  विकास  में  राज्य  अन्ज्री  जो०  :

 दस  लाख  कुओं  की  योजना  जो  कि  जवाहर  रोजमार  योजना  की  एक  उप-योजना  के  अन्तर्गत  जिलाबार

 ज्ोदे  गए  कुओं  की  संख्या  की  निगरानी  केन्द्रीय  स्तर  पर  नहीं  रखी  जाती  गत  दो  वर्षों  के

 दौरान  बिहार  में  खोदे  गए  कुओं  की  संक्या  तथा  उन  पर  छर्च  की  गई  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 रुपये
 0...  en  ललित  ८

 वर्ष  खोदे  गए  बुओं  की  संख्या  खर्च  की  गई  राशि

 1990-91  17884  6878.67

 1991-92  50836  7764.30
 eee  5४5४5

 सिचनी  में  विकास  केस

 319.  कमारो  घिमला  वर्मा  :  क्या  प्रधान  अस्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकार  अथवा  मध्य  प्रदेश  के  जन  प्रतिनिधियों  की  ओर

 से  सिवनी  ५१०)  में  भोद्योगिक  विकास  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या  और

 केस  सरकार  मे  उस  पर  क्या  कार्यवाद्वी  की  है  ?

 जद्यौग  संत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  संसव

 की  जिन  माननीय  सदस्या  ने  यह  प्रश्न  उठाया  है  उन्हीं  की  ओर  से  एक  प्रस्ताव  मिला  था  जिसमें  उभ्होंने

 मध्य  प्रवेश  के  सिवनी  जिले  में  एक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  को  कहा  था  ।

 (a)  प्रस्ताव  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  बताया  गया  था  कि  सिवनी  जिसा  उस  राष्ट्रीय
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 मार्ग  पर  स्थित  है  जो  जबलपुर  से  नागपुर  की  ओर  जाता  है  तथा  यह  वन  और  कृषि  संसाधनों  की  दृष्टि
 से  भी  समद

 सुनि्धॉरित  मानदण्डों  के  आधार  पर  मध्य  प्रदेश  को  बहाँ  की  राज्य  सरकार  के  परशररर्श  से

 छह  विकास  केरद्र  पहले  ही  आवंटित  किए  जा  चुके  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बताया  गया  था

 कि  अब  उक्त  राज्य  को  और  कोई  अतिरिक्त  विकास  केन्द्र  आवंटित  करना  संभव  नहीं

 घमनराशि  के  उपयोग  हेतु  सिगरासनो  कक्ष

 320.  भ्री  कृष्ण  दत्त  सुस्तागपुरी  :  क्या  खोजना  और  कार्यक्रम  कार्याष्ययन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ,

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  नियत  की  गई  घनराशि  के

 उपयोग  पर  निगरानी  और  नियम्त्रण  रखने  के  लिए  बनाए  गए  कक्ष  की  संरचना  का  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विज्ञार  योजनाओं  के  बेहतर  कार्यास्वयम  हेतु  ग्राम  पंचायतों  को शामिल

 करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योड्सा  एवं  कार्य क्रम  कार्याग्वपन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारम्परिक  ऊर्जा  ल्ोत  मंभालय

 में  राज्य  मंत्री  सुश्ष  :  से  राज्य  योजनाओं  की  प्रगति  का  प्रबोधन  आयोग  के  सम्बद्ध

 विशेषज्ञता  प्राप्त  प्रभागों  तथा  राज्य  योजना  प्रभाग  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 स्कीमों  के  विशेषकर  ग्रामीण  विकास  से  सम्बन्धित  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  में  प्राम

 पंचायतें  पहले  से  शामिल  जवाहुर  रोजगार  योजना  इसका  एक  उदाहरण  इसके  अतिरिक्त  यह

 राज्य  सरकारों  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  विकास  गतिविधियों  में  प्राम  पंचायतों  को  अधिक  से  अधिक

 सम्मिलित  करें  ।

 ओद्योगिश  उत्पावन  में  विरावट

 321.  भो  शिथ  सोरेग  :

 की  डो०  बेंकटेइबर  राय  :

 क्या  प्रधान  लंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  उत्पादन  के  सामाष्य  सुचकांक  में  मत  वर्ष  को  तुलना  में  1,9  प्रतिशत  कौ
 शिरावष्ट  अ!ई

 यदि  तो  औद्योगिक  उत्पादन  में  गिर।वद  के  सुर्य  कारण  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कया  उपचशात्मंक  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाये  जाते  का  विचार  है  ?

 उठोग  सअम्त्रीज्प  विकास  में  राज्य  मग्ती  झष्णा  ग
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 केन्द्रीय  सांडियक्रीय  संगठन  द्वारा  एकत्र  केए  गए  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  के

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  1992  तक  के  लिए  उपलब्ध  नवीनतम  आंकड़ों  से  अप्रैल  से  1992

 के  दौरान  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  (+)  की  औसत  ओऔद्योगिक  विकास  दर  का

 पता  लगता  91  से  92  तक  की  12  माह  की  अवधि  के  आंकड़ों  से  भी  पिछले  बल

 की  इसी  अधधि  की  तुलता  में  (-+)  1.49%  की  औसत  औद्योगिक  विकास  दर  का  पता  लगता

 और  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 ]

 मितथ्ययिता  उपायों  सम्बन्धी  उप-समिति  की  सिफारिशों

 322.  भी  मुम्तेमबार  :  क्या  योअना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  मितव्ययिता  उपायों  सम्बन्धी  उप-समिति  ने  हाल  ही  में

 अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  इस  उप-समिति  की  प्रमुख  सिफारिशें  क्‍या  और

 इन  सिफारिशों  को  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  तथा  हसके  परिणामस्वरूप  बजट  घाटा
 कितना  कम  हो  जाएगा  ?

 योजना  ओर  कायक्रम  कार्यारबयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  ्रोत  मंत्रालय
 में  राज्य  मत्त्री  सुख  :  हां  ।

 और  निदहिता्थों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  उपयुक्त  फोरम  में  एक  बार  निर्णय

 aਂ  शेने
 के  बाद  ही  कार्यास्वयन  का  प्रश्न

 अभिवासी  भारतोय/बहुराष्ट्री  कम्पनियों  द्वारा  पूंजो  निवेश

 323.  डा०  जो०  एल०  कनोजिया  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  औद्योगिक  नीति  लागू  किए  जाने  के  बाद  भारत  में  अशिवासी  भारतीयों  तथा  अन्य
 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  कुल  कितना  पूंजी  निवेश  और

 उन  औद्योगिक  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  उन्होंने  पूंजी  निवेश  किया

 ०:  उच्चोग  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  नयी
 ओद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  बाद  किये  गये  विदेशी  सहयोग  के  अनुमोदनों  में  विदेशी  कम्पनियों  और
 अनिबासी  भारतीयों  द्वारा  प्रस्तावित  प्रत्यक्ष  विदेशी  पूंजी  निवेश  की  कुल  राशि  30  1992  तक
 336885  5  लाख  रपए

 संखग्त  विवरण  में  उनके  द्वारा  जिन  क्षेत्रों  में  उक्स  पूंजी  निवेश  का  प्रस्ताव  किया  गया  है
 उनका  ब्यौरा  दिया  गया
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 विवरण

 गयी  नीति  के  जद  को  अवधि  में  क्षेत्रवार  विवेशी  सहयोग  के

 अनुभोवनों  के  घिबरण

 मिलियन

 अगस्त  “91  से  सितम्बरਂ  92

 ऋण०सं०  उद्योग  का  नाम  तकनीकी  वित्तीय  राशि

 1  2  5  4  5  6

 1...  घातुकर्मी  उद्योग  हि  71  52  19  396.2

 2.  इंधन

 बिजली
 ना  2  850.6

 तेज  शोघक  ब  न+  4  12802.5

 अस्य  .  21  17  4  55.0

 3.  बॉयलर  तथा  माप  जनित्रण  संयंत्र  11  9  2  8.4

 4.  प्राइम  मूवर्स  जनित्रण  के
 --  न

 ~-  ->

 5.  विद्युत  उपकरण  313  197  116  2717.9

 6.  दूर-संचार  44  28  16  1306.9

 7.  परिवहन  91  66  25  1477.2

 8.  औद्योगिक  मशीनरी  263  194  69  1127.9
 9.  मशीनी  ओजार  29  19  10  36.8

 10.  कृषि  मशीनरी  9  7  2  28.3

 11.  मिट्टी  हटाने  की  मशीनरी  9  6  2.0

 12.  विविध  यांत्रिक  तथा  इंजीनिय री  उद्योग  76  51  25  223.5

 13.  कार्यालय  तथ्ग  घरेलू  उपस्कर  _  17  12  596.9

 14.  चिकित्सा  तथा  शल्य  उपकरण  9  3  6  ३4.2

 15.  औद्योभिक  उपक  रण  45  30  15  47.0
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 1  2  3

 16.  बैज्ञानिक  उपकरण  14

 17.  सर्वेक्षण  और  डॉइंग  न

 उपकरण

 18.  ऊर्थ रक  4

 19.  रसायन  रकों  को  छोड़कर )  262

 20.  फोटोग्राफिक  रॉ  फिल्‍म  तथा  पेपर  3

 21.  रंजक

 22.  औषध  तथा  भेषज  20

 23.  मुद्रित  अथवा  अस्यथा  38
 प्रक्रियागत  वस्त्रों  को

 24.  कागज  तथा  लुगदी-कागज  उत्पाद  22

 सहित

 25.  चीनी  --

 26.  फर्मेन्टेशन  उद्योग  6

 27.  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  72

 28.  बनस्पति  तेल  तथा  वनस्पति  7

 29.  कॉस्मेटिक  तथा  टॉयलेट  |
 प्रिपरेशन

 30.  रबड़  की  वस्तुएं  19

 31.  चमड़ा  तथा  चमड़े  का  सामान  व  13
 परिष्कारक

 2.  ग्लू  तथा  जिलेटिन  न

 33.  33.  कांच  12

 34.  सरेमिक्स  32

 35.  सीमेंट  तथा  जिप्सम  उत्पाद  12

 36.  टिम्बर  उत्पाद  1

 25  1992
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 बनी  ऑनय-+->+

 2  3  4  5  6

 37.  सुरक्षा  उद्योग  1 1  --

 38.  सिगरेट्स  1  न  1  120.0

 39.  परामर्शदाबी  सेवा  उशोग  47  20  27  155.0

 40.  विविध  उद्योग  134  42  92.  3490.7

 योग  :  हि  1736  1077  659  33688.5

 इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  का  निर्यात

 325.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  से  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  की  भारी  संभावनाएं

 यदि  तो  अब  तक  किन-किन  संभावनाओं  का  पता  लगाया  गय्या

 निर्यात  हेतु  कौन-कौन  से  नए  इलेक्ट्रामिक  उत्पादों  की  पहचान  की  गई  भोर

 आठनीं  योजना  के  लिए  क्‍या  योजनाएं  बनाई  यई

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  सम्त्री  रंगरालन  :  से  हां  ।  निर्यात
 बाजार  का  पता  लगाने  के  मुख्य  प्रयासों  इलेक्ट्रोनिकी  उद्योग  द्वारा  विशिष्ट  अल्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार  मेलों

 में  भाग  भारतीय  इलेक्ट्रोनिकी  उद्योग  के  बारे  में  अधिक  सेअधिक  जागशकता  पंदा  करने  के  लिए

 संगोष्ठियां/सम्मेलन  आयोजित  करना  और  संभावित  खरीदार  देशों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने  के

 लिए  संवर्धनकारी  निकायों  द्वारा  प्रायोजित  सम्पर्क  कार्यक्रमों  का आयोजन  करना  शामिल

 निर्वात  की  संभावना  वाली  इलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 (a)  साफ्टवेयर  के  निर्यात  को  बढ़ावा  वेने  के  उद्ृंश्य  शत्र  प्रतिशत  निर्यातोन्मुक्दी  इकाइयों

 के  रूप  में  देश  के  विभिन्न  भागों  में  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पाक्रों  टी०  की  स्थापना  की  गई

 जहां  तक  इलेक्ट्रानिक  हार्डवेयर  के  निर्यात  का  सम्बस्ध  भारत  बाणिज्य  मन्त्राक्य  ने

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  अपनी  दिनांक  [4-9-92  की  अधिसूचना  संदया  42.  8)/92-97
 के  जरिए  देश  में  सगकम  इलेक्ट्रोनिकी  उद्योग  की  स्थापना  करने  के  लिए  इलेबट्रानिकी  हार्डवेयर

 प्रौद्योगिकी  पार्क  ((०  एच०  टी०  योजना  को  अधिसूजित  किया  जिसका  लक्ष्य  अपनी  निर्यात  की

 क्षमता  को  बढ़ाना  ओर  एक  कार्यक्षम  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  का  विकास  करना  होगा  ।

 है

 8 %॥
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 विवरण

 निर्यात  की  संभावता  बालो  इलेक्ट्रानिक  बस्तुएं

 कम्प्यूटर  उपांत  उपस्कर  तथा  सम्बद्ध  बस्तुएं

 --  वैयक्तिक  कम्प्यूटर्स  पी०सी०/एक्स०टी०,

 --  मुद्रक

 --  फ्लापी  डिस्क  ड्राइव

 --  मानीहर  *

 --  कंजी  पटल

 -  मदर  मेमोरी  माड्यूल्स

 संघटक  पुर्जे  तथा  सामप्रियां

 --  कैपेसिटर

 --  रेजिस्टर

 --  सैमी-कंडक्टर  युक्तियां

 -  एक्वर्णा  पिक्चर  ट्यूबें  का  आकार  36  सें०मी०  तथा  51

 --  रंगीन  टी०बी०  पिक्चर  ट्यूब

 --  विक्षेपक  संघटक  पुर्जे  तथा  रंगीन  टी  ०वी०  के  अनुप्रयोगों  के
 --  टी०बी०  ट्यूनर

 --  मुद्रित  परिपण  बोर्ड

 बुम्बकीय  टेप  (श्रव्य/दुश्य)

 --  फ्लापी  डिस्केट

 --  अब्य|दृश्य  टेप  हाउसिंग

 --  स्वियें

 --  अब्य  टेप  डेक  मेकेनिज्ल

 --  फेराइट

 --  श्थाई  चुम्बक

 --  ट्रांसफार्मर
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 ——-—  +++-+तत

 --  टेलीस्कोपिक  एरियल

 --  कापर  क्लेडिलमिनेट
 --  संकर  सूध्म  परिपण

 --  रजतित  अश्रक  प्लेटें

 --  कलेक्टर

 संचार  तथा  प्रसारण  बस्तुएं

 “--  एन्टीना

 --  उपग्रह  संचार  उपस्कर

 ---  टेलीफोन  उपकरण

 --  इलेक्ट्रानिक  निजी  स्वचालित  शाखा  एक्सचेंज  प्रयालियां

 --  आर०ए०एक्स०  स्वचालित

 --  ?  एम०बी०  प्राइमेट्री  पी०सी  ०एम०

 --  हुतरफा  संचार  उपस्कर

 --  टी०वी०  प्रसारण  उपस्कर

 उपभोक्ता  बस्तुएं

 --  एक्वर्णा  तथा  रंगीन  टी०बी०  सेट

 --  श्रव्य  प्रणालियां/श्रब्य  कैसेट  श्कार्डर

 --  सार्वजनिक  संबोधन  प्रभालियां

 --  रेडियो  (एफ०एम०/ए०एम०)  तथा  इसके  संयोजक

 --  बड़िया/दीवार  घंड़ियां/।इनके  माहयूल
 --  प्रूर्व  रिका्डित  श्रव्य/दृश्य  केसेट

 (3)  कम्प्यूटर  सापटवेयर  तथा  परामर्श  सेवाएं

 इलेक्ट्रतिक  उपकरण

 --  अबाधित  विद्युत  आपूर्ति
 --  दुग्ध  विश्लेषक

 ह

 --  दोलनदर्शी

 “-  इदैलेक्ट्री-चिकित्सीय  उपस्कर

 ---  कार्यालय  उपस्कर

 119



 लिखित  उत्तर  25  1992

 ह

 ष्ट्रीय  प्रव्यायत  बोई

 326.  श्री  राम  कापते  :  क्या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  एक  राष्ट्रीय  प्रत्यायन  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  विभार

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रस्तावित  बोर्ड  के  कृत्य  क्‍या  होंगे  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सार्वजनिक  घितरण  संत्र/लय  में  राज्य  मंत्रो  +मालुद्दोत
 :  से  एक  राष्ट्रीय  प्रत्यायन  बोर  की  स्थापना  करने  का  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ।

 उधगंडलम  में  सिलेसा  का  रंगीन  पाजीटिव  फिल्म  एकक

 377.  शा०  श्रीमती  के०  एस०  सौसाभ  :  क्‍या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेन्‍्द्रीय  सरकार  को  तमिलनाडु  के  उधगमंडलम  में  सिनेमा  का  रंगीन  पाजीटिव  फिल्म

 बनाने  बाला  एकक  स्थापित  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बनन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कारंवाई  की

 उच्चोग  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 ह  ।

 और  मै०  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  ने  208.29  करोड़  ०  की  कुल  अनुमानित  ढागत
 से  बेल्जियम  की  में०  एगफागवे्ट  के  तकनीकी  सहयोग  से  80  लाख  वर्ग  मौटर  और  20  लाख

 यर्ग  मीटर  वाषिक  क्षमता  से  सिनेमा  की  रंगीन  किल्‍म  तथा  रंगीन  कागज  बनाने  के  लिए  एक  परियोजना
 स्थापित  करने  हेतु  1983  में  एक  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  संसाधन  संबंधी  बाधाओं  के

 कारण  इस  को  मजूरी  नहीं  दी  गई

 कलर  पिक्चर  ट्यूबों  का आपात  और  इसका  लिर्माण  करने  बालो  कम्पणियां

 328.  शा०  परशुराम  गंगवार  :  क्या  प्रधान  ससत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इस  समय  कलर  पिक्चर  ट्यूबो  का  आयात  किया  जा  रहे

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  इन  ट्यूबों  के  आयात  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  जो  निर्यात  के  लिए  ऐसी  कश्षर  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण

 करती
 न
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 संसदीय  क्षाय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिषो  संभालय  तथा

 सहासागर  बिकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  और  इस  समय
 पिक्चर  ट्यूबों  की  मांग  स्वदेशी  उत्तादन  से  ही  पूरी  की  जा  रही  फिर  बदि  किन्‍्हीं  अप्रत्याशित

 परिस्थितियों  कारण  स्वदेशी  उत्पाद  में  कोई  कमी  आती  है  तो  सरकार  मांग  तथा  पूर्ति  के  बीच  के  अतरान

 को  पूरा  करने  के  लिए  पिक्चर  ट्यूबों  क ेआयात  की  अनुमति  देने  की  संभावना  पर  विचार  कर  सकती

 रंगीन  टी०बी०  सेटों/रंगीन  पिक्चर  ट्यवों  के  उत्पादन/निर्यात  के  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  बर्य

 1991-92  के  दौशन  लगभग  50,000  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  किया

 रंगीन  टी०वी०  पिक्चर  ट्यूओं  का  बिनिर्माण  एवं  निर्यात  करने  बाली  स्थदेशी  कम्पनियों  के
 नाम  नीचे  विए  गए  हैं  :--

 1.  मैसर्स  जे०सी  ०टी  ०  इलेक्ट्रानिक्स  लि०

 2.  मेसस  अप्ट्रान  कलर  पिक्चर  ट्यूब्स  लि०

 3.  मैसर्स  सेमटेल  कलर  लि०

 ]  े

 आवश्यक  बल्तु  1955  की  अवधि  बड़ीना

 १329.  शी  अक्षोह  अनस्तराब  देशभुल्ल  :

 ली  जोशो  :

 क्या  प्रधाम  मम्जौ  यह  धताने  कौ  क्ृपो  करेंगे  कि  :

 *  आवश्यक  वस्तु  1955  की  अवधि  समाप्ति  की  तिथि  के  पश्चात  इसे  आगे  लागू
 करने  हेतु  ध्यापारियों  मे  कौम  सी  मार्गे  प्रस्तुत  की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तपा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वभमिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुहीन
 :  और  व्यापार  संगठनों  ने  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  था  कि  आवश्यक  बह्त

 1981  की  वैधता  3  को  इसकी  अवधि  खमाप्त  होने  पर
 झागे  न  बढ़ाया  जाए  ।  विशेष  उपबन्धों  को  जारी  रखते  के  विदद्ध  दिए  तकोँ  के  रूप  में  रसे  यए
 प्रमुख  बिन्दु  निम्नलिखित  हैं  :--

 अपराधों  के  ग ेर-जमानती  स्वरूप  का  होने  से  परेशानी  की  स्थिति  पैदा  द्वोती  है  ।

 (@)  कम  से  कम  3  माह  की  अनियायं  सजा  कठोर  है  ।

 जब्ती  के  आदेश  के  विदद्ध  स्थाधिक  प्राधिकरण  के  स्थान  पर  राज्य  शरकार  को  अपील
 करना  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 विशेत  अदालतों  में  क्षप्त  विधा रण  करना  ।
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 अब  आपूर्ति  और  उत्पादन  की  परिस्थितियां  बदल  गई  हैं  ।

 जिन  वस्तुतं  के  मामले  में  अधिनियम  का  उल्लंघन  हुआ  केवल  उनके  बजाए  सभी  बस्तुओं
 को  जब्त  करना  |

 सभी  पहुलुओं  और  दृष्टिकोणों  पर  विचार  करने  के  बाद  27-8-92  को  राष्ट्रपति  द्वारा
 आवश्यक  बस्तु  1981  की  बैधता  को  1-9-92  से  आगे  और  5  वर्ण  की

 अवधि  के  लिए  बढ़ाने  हेतु  एक  अध्यादेश  प्राउ्यापित  किया  यह  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक
 संशोधन  किया  गया  कि  किसी  थाने  के  प्रभारी  अधिकारी  अथवा  उसके  द्वारा  इस  प्रयोजनाथं  लिखित  में

 प्राधिकृत  किसी  अन्य  पुलिस  अधिकारी  के  पद  से  तीचे  का  कोई  अधिकारी  आवश्यक  वस्तु
 1955  के  तहत  वण्डनीय  किसी  अपराध  के  अभियुक्त  किसी  भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं

 भूमि  स्वासित्वाधिकार  निगम

 330.  श्री  जापनल  अवेदिन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  द्वारा  नियुक्त  बाधवा  समिति  ने  स्वामिस्वाधिकार  निगमਂ  बनाने

 का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए

 ग्रामोण  विकास  संत्रासय  बजिकास  में  राज्य  मंत्री  जी०  :

 और  योजना  आयोग  की  वाघवा  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  राज्य  वित्तीय  बोझ  अथवा
 सनिक  क।रणों  की  वजह  से  भूमि  स्वामित्वाधिकार  की  गारम्टी  देने  की  जिम्मेदारी  लेने  को  अनिच्छुक
 तो  स्वामित्वाधिकार  निगमਂ  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 देश  में  राज्य  ढ्वारा  भूमि  स्वामित्वाधिकार  की  मारम्टी  देने  की  प्रभाली  शुरू  करने  के  समूचे  मुद्दे
 की  इस  समय  इस  मंत्रालय  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 हुल्दिया  उ्थरक  संयंत्र

 332.  भरी  बसुदेव  आधार्य  :

 भऔ  सुधीर

 ,  भी  सुलेखु  वां  :

 बया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (ws)  क्‍या  हल्दिया  ठवं रक  संयंत्र  के  संधों  ने  इस  एंकक  को  अर्थक्षम  बनेनि  के  लिए  कौई  प्रस्ताव
 भेजे

 यदवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यो  जौरਂ

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 रसायन  ओर  उर्वरक  सरत्रालय  में  राज्य  भन्‍्जी  (ato  चिंम्तां  में  (५)  हां
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 कामगारों  के  प्रतिनिधियों  के साथ  इन  प्रस्त।वों  पर  विधार-विमश  किया  गया  तथापि  अन्तिम  परिणाम

 प्रस्तावित  निवेशों  की  तकनीकी  और  वित्तीय  व्यवहायंता  तथा  बजटीय  स्रोतों  के  माध्यम  से  निधिय  की

 उपलब्धता  पर  निर्भर

 बेडयी  पन-बिजलो  परियोजना

 333.  थोषमतदों  चन्द्र  प्रभा  उसे  :  गया  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यासथिं-ब  सरत्ी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  योजना  आयोग  की  स्वीडूति  हेतु  संशोधित  बेडयी  पन-बिजली
 परियोजना  भेजी

 यदि  तो  क्या  इस  १रियोजना  को  स्वीकृति  मिल  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  भौर  उसे  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जाएगी  ?

 योजना  एबं  क्षार्पक्रम  कार्यास्थयन  मन्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अप।रम्परिक  उर्जा  खोत  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सुख  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 क्यूबा  को  घावल  का  निर्यात

 334.  थी  जय  स्‌  कोपाध्याय  :  क्‍या  प्रधान  मल्‍्जोी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  क्या  सरकार  ने  इस  बीच  क्यूबा  को  चावल  का  निर्यात  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्योरा  बया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 एम०्टी०  चावल  के  निर्यात  के  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  इम्प्रेसा  क्यूबाना  इम्पोरटाडोरा  डी०

 एलीमेंटोय  अलइम्पोर्ट  क्यूबा  के  बीच  दिनांक  30-9-92  को  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 गए  ।  अब  तक  एम०  टी०  चावल  का  निर्यात  किया  जा  चुका

 चंजोकरण

 335,  श्री  संतीय  कसार  गंगधार  :  क्या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  ईपा  करेंगे  कि

 क्या  बेम्ट्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  पंजीकरण  के

 अनुच्छेद  30(2)  को  सम।प्त  करने  तथा  धारा  28  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा
 ओर
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  ऐसा  कब  तक  कर
 दिया  जाएगा  ?

 लनीननकत मनन  नगननन  ते  नन्‍  मनन  नाननओन  जप  अजजन  अ>ौजन  ete ete ०-००»

 स्थाय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 हां  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  अम्तर्राज्यीय  परिषद  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा  है  और  इस
 विषय  में  समयक  अनुक्रम  में  विनिश्चय  किया  जाएगा  ।

 ]

 नई  ओऔषध  मीति

 336.  श्री  शोभनाद्रीवबर  राव  वाह  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शीघ्र  ही  नई  औषध  नीति  लागू  करने  का

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  चिन्ता  :  से  औधष

 1986  में  किए  जा  रहे  परिवतेनों  पर  माननीय  सदस्यों  के  विभारा्  और  उनके  विचार/सुझ्नावों
 को  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  पृष्ठभूमि  नोट  12-8-1992  को  संसद  के  दोशों  सदनों  के सभा  पटल  पर  रखा

 गया

 उर्वरक  संयंत्रों  को  प्राकृतिक  गेंस  का  आबंटन

 337.  भरी  उम्मारेष्टि  बेंकटेशबरल  :  क्‍या  प्र  घानभसत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  उबं रक  संयंत्रों  को  प्राकृतिक  गैस  के  आबंटन  को  कम  करने

 का

 यदि  तो  तल्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समय  कौन-कौन  से  उर्वरक  संयंत्र  तथा  कितनी-कितनी  मात्रा  में  प्राकृतिक  गँस  का

 उपयोग  कर  रहे  और

 विद्यमान  उर्वरक  संयंत्रों  पर  इस  कटौती  का  क्या  प्रभाव  पड़े

 रसायन  और  उ्ेरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (sto  खिम्ता  :  और  (a)  उर्वरक  संयंत्रों

 को  संविदात्मक  दायित्वों  के  अनुसार  आपूर्ति  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  बशतें  कि  भंडारों  से  जैसा  कि

 अमुमानित  गैस  उपलब्ध  हो  ।

 ब्यौरे  संलम्न  विवरण  पत्र  में  दिए  गए
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 fa  a  «०५-०५.
 लिबित  उत्तर

 (a)  भाग  और  के  सामने  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्व  नहीं

 532  ऑिलीजओन  कम्पनी

 क्रम  कम्पनी  का  नाम

 ननननननीनान  न्‍ना+-+ जन  ++  »धध  ee  --

 कक

 .  कृषक  भारती  कोआपरेटिव  लि०

 नेशनल  फटिलाइजसे  लिमिटेड

 )

 ,  इंडियन  फार्मसे  फटिलाइजर्स  कोआपरेटिव

 लि०

 .  इण्डो  गल्फ  फटिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल्स

 कार्पोरेशन  लि०

 .  गुजरात  स्टेट  फटिलाइजर  कं०  लिमिटेड

 )

 ,  दीपक  फटिलाइजर  एर्ड  पेट्रो-केमिकल्स
 कार्पोरेशन  लिमिटेड

 ,  राष्ट्रीय  केनिकल्स  एश्ड  फटिलाइजर्स
 लिमिटेड

 .  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स
 लिमिटेड

 .  इंडियन  फार्म्स  फटिलाइजर्स  कोआपरेटिव
 खि०

 आवंटन  बर्तेमान
 मिलियन  मानक  .  उपयोग

 क्यूबिक  ०सी  ०

 दिन

 ०एम  ०एस०सी ०
 एम०्डी०  )

 ६]  4

 3.000  3.900

 1.800  1.650

 1.800  1.650

 1.800  1.650

 0.350  0.350

 0.600  0.300

 रक  के

 3.000  3.700

 1.800  1.800

 0.840  0.840
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 10.  गुजरात  नमंदा  बली  फटिलाइजर  कं०  0.250  0.250
 लि०

 11.  नागार्जुना  फटिलाइजसं  एंड  केमिकल्स  1.300  1.300
 लिमिटेड

 12.  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरिणन  लि०  1.760  1.760

 से  नामरूप

 13.  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  0.450  0.450

 से  नामरूप

 फाल  बेक

 14.  गुजरात  स्टेट  फटिलाइजर  कं०  लि०  0.450  0.450

 |

 तम्बाक  का  उत्पादन  तथा  नए  बाजार

 338.  श्री  रतिलाल  बर्ना  :

 डा०  रमेश  चन्द्र  तोमर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  में  तम्बाकू  उत्पादन  का  सरकार  ने  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 कया  चालू  ब  में  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  किए  जाने  की  संभावना

 (  धरकार  न  तम्बाझू  के  निर्यात  के  लिए  गए  बाजारों  का  पता  लगा  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्घी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 धाणिण्य  सें  उप  संत्री  सलमान  :  उत्पादन  लक्ष्य  केवल  फ्लू  क्यूरड
 बजिनिया  तम्बाकू  के  लिए  ही  निर्धारित  किया  जाता  बषं  1992  के  लिए  एफ०सी०बी०  तम्बाक्‌  के
 उत्पादन  का  लक्ष्य  124  एम०  कि०ग्राम  निर्धारित  किया  गया

 हां  ।

 हां  ।

 एफ०सी  ०बी
 ०  तम्बाकू  के  लिए  दी्धाबिधि  योजना  संबेधी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  (1990)

 मैं  अन्य  बातों  के साथ-साथ  निम्नलिखित  देशों  की  सम्भावित  नए  बाजार  के  रूप  में  पहचान  की

 ट्यूनी  इण्डोनेशिया  और  फिलीपीन्स  ।

 इसके  अलावा  वियतनाम  और  जापान  भी  संभावित  बाजार  हो  सकते
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 धाटे  में  चल  रहे  भारो  उच्चोग

 339.  श्री  बारे  लाल  जाटब  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारी  उद्योग  विभाग  के  अधिकांश  ओद्योगिक  एकक  धाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  घाटे  में  चल  रहे  एककों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठा  रही

 उद्योग  मंत्रालय  उच्योग  विभाग  एवं  साथ  मविक  उद्यम  में  राज्य  संत्री  पी०
 के०  :  ओर  भारी  उद्योग  विभाग  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  की  49  प्रचथलनात्मक  इकाइयों
 में  26  एकाइयां  घाटे  में  चल  रही  इन  इकाहयों  की  एक  सूची  संलग्त  है  ।

 इन  इकाइयों  के  कार्य  सिष्णदन  की  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जा  रही
 ताकि  जनणक्ति  के  व्धित  फालतू  देनदारियों  तथा  बस्‍्तु  सूची  में  कमी  और

 संतुलित  निवेशों  के  माध्यम  जहां  कहीं  संभव  सुविधाओं  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  इनके  कार्य

 निष्पादन  में  सुधार  किया  जा  सके  ।  सूची  के  अनूसार  19  रुणण  इकाइयों  को  रुग्ण  कम्पनी  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  औद्योगिक  और  वित्ताय  पुनर्गठन  बोर्ड  को  प्रेषित  किया  गया

 विवरण

 1...  हुगली  प्रिंटिंग  लिमिटेड

 2.  बर्न  स्टैंड  कम्पनी  लिमिटेड

 3.  भारत  भ्रे  कस  एण्ड  बाल््स  लिमिटेडर*

 4.  रैरोल  बने  लिमिटेड

 5,  जैसप  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 ब्रे  थबेट  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेडਂ

 बेब  लिमिटेड

 भारत  पम्पस  एण्ड  कम्प्रेससं  लिमिटेड

 10.  रिचर्डसन  एण्ड  क्रंडास  (1972)  लिमिटेडਂ

 6

 7.  भारत  प्रोतेज  एण्ड  मैके०  इंजी०  लिमिटेडਂ

 8

 9
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 1  ल्‍्क

 ae नत++  वज  ता  पं  5  5  ःण

 11...  त्रिवेणी  स्टक्च  रस  लिमिटेड

 12.  साइकिल  का  रपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड*

 13.  हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लि[मिटेड

 14.  माइनिंग  एण्ड  अलाइड  मशीसरी  कारपो०  शि०*

 15.  नेशनल  बाइसिकिल  कारपो०  आफ  इण्डिया  लिसिटेडश

 16.  नेशनल  इस्स्ट्र  मेंड्स  लि०*

 17,  स्कूटसें  इण्डिया  लिमिटेड*

 18.  भारत  आपप्थेल्मिक  ग्लास  लिमिटेड*

 19...  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लि०

 20.  माँडया  नेशनल  पेपर  मिलल्‍्स  लि०*

 21.  नागालैंड  पलल्‍्प  एण्ड  पेपर  कारपो०  लि०*

 22.  रिहेबिलिटेशन  एण्डस्ट्रीज  कारपो०  लि०*

 23.  टेनरी  एण्ड  फुटबीयर  कारपो०  जाफ  इण्डिया  लि०*

 24.  टायर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिवा  लि०*

 25.  भारत  लेदर  कारपोरेशन  लि०

 26...  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड
 खिल  लनन  +  जन ++  ०  3५००९-०)५-०३०७-५०३७५५५)७७३४-३०७७३५  |  २०३8७००५-०

 *  बी०आई०एफ०आर०  को  प्रेषित  19)

 पाकछिश्तान  के  प्रधान  सश्तौ  द्वारां  सिस्जण

 340.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पाकिस्तान  के  प्रधानमस्ज्ी  से  भारत  के  प्रधानमभस्त्री  को  विभिन्न  शम्बित  मुद्दों  पर

 द्विपक्षीय  वार्ता  करने  हेतु  निमर्ज्रित  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 ली  लत  नी  नल  नी  नननीननगतगनगए02ग कि नि  ते  न

 विदेदा  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एशुआड़ों  और  प्रधान  मस्त्री  को

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  से  निमन्‍्तरण  सिला  था  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कॉफी  कर  समर्थन  म्लये  जोर  निर्यात  शुल्क  को  उनगाहों

 341.  श्री  वी०  धनंजय  कुमार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कॉफी  का  समर्थन  सूल्य  निर्धारित  करने  का

 क्या  मूल्यों  में  गिरावट  की  भरपाई  करने  देतु  काफी  उत्पादकों  को  राज-सहायता  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जाणिश्य  मंत्रालय  में  उप  मसत्री  सलसान  :  नहीं  ।

 और  का  हो  1942  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कॉफी  बोर्ड  को  सामान्य  बेशी

 पूल  में  उपजकर्ताओं  द्वारा  डिलिवर  की  गई  काफी  का  घरेलू  तथा  प्रयोजनी  के  लिए  अलग-अलग
 नीलामियों  में  विषणत  करना  पड़ता  है  और  उपजकर्ताओं  में  वसूल  की  गई  रकम  का  वितरण  सबंधित
 उपजकर्ताओं  द्वारा  डिलिवर  की  गई  काफी  की  मात्रा  तथा  क्वालिटी  के  अनुपात  में  कश्ना  होता

 अन्तर्राष्ट्रीय  कॉफी  करार  के  तहत  1989  में  काटा  स्थगन  के  बाद  से  कौमतों  में  गिरावट  आई
 है  |  इसकी  प्रतिपूति  करने  के  लिए  तथा  उपजकर्ताओं  कौ  राहत  देनें  कें  लिए  सरकार  ने  1990  में  काफी
 पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  105  रु०  प्रति  शिवेटल  से  कम  करके  50  रु०  प्रति  क्विटल  कर  दिया
 काफी  बोड़े  द्वारा  1989-90  के  दौरान  मन्जूर  किए  गए  फसल  ऋरणणों  के  पुनर्भुगतान  का  कार्यक्रम
 तैयार  किया  गया  इसके  अलावा  काफी  की  न्यूनतम  रिलीज  प्रति  वर्ष  संशीधित  की  जा  रही
 है  ।  इस  प्रकार  काफी  उपजकर्ताओं  को  मुआवजा  देने  के  लिए  इरा  स  भय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 केकड़े  से  हरा  रक्त

 342,  श्रो  एम०  आर०  कादस्यूर  जनादनत  :  क्‍या  प्रधान  ससत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  महासाधर  विज्ञांन  संस्थान  द्वारा  केकड़े  से  हरा  रक्त  निकालने  की  कोई
 योजना  तैयार  की  गई  जेसाकि  ]  1992  के  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रतिवेदित  हुआ
 और

 !

 यदि  तो  परियोजना  को  ब्यौरा  क्या है
 और  इसके  लिए  क्या  लद्ष्य  रखा  गया

 संसदीय  कार्य  मनन्‍्त्रासय  में  राज्य  स्त्री  तथा  विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मश्तरालय  तथा
 सहासायर  विकास  में  राम्य  मस्जी  रंग  रालम  :  (#)  इस  सम्यः  ५  में  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  कुछ  प्रारम्भिक  विचार-जिमर्श  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 स्टार  हाउसों  के  लिए  पथक  प्रकोष्ठ

 343.  श्री  शरत  चन्द्र  पटनायक  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्टार  हाउसों  के  लिए  कोई  अलग  से  प्रकोष्ठ  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  सलमान  :  और  चोटी  के

 घरानों  के  लिए  अलग  से  एक  प्रकोष्ठ  खोलने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जाझान्तों  के  मिमी  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध

 344.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मसन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खायाननों  के  निजी  व्यापार  पर  राज्य  स्तर  के  प्रतिबन्धों  को  समाप्त  करने  के  कारण

 किसानों  और  व्यापारियों  द्वारा  जमाखोरी  किए  जाते  की  रिपोर्ट  मिली  और

 यदि  तो सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  प्रभावी  रूप  से  चलाने  के  लिए
 क्या  तरीका  अपनाने  का  विघार  है  ?

 मागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्बजनिक  वितरण  मम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  कसालहीन
 :  और  आपूर्ति  को  बनाए  रखने  और  व्यापारियों  की  जमाद्वोरी  प्रवत्ति  के कारण

 खाद्यानतों  के  मूल्यों  में  अनुचित  वृद्धि  पर  अंकुश  लगाने  की  दुष्टि  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  1992  के  आरम्भ
 में  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को सलाह  दी  थी  कि  वे  चावल  और  गेहूं  के लिए
 अलग  एक  समान  भण्डार  सीमाएं  नियत  कर  जो  थोक  विक्रेताओं  के  लिए  250  खुदरा
 विक्रेताओं  क॑  लिए  50  क्विटल  से  अधिक  न  हों  और  चाबल  मिलों  तथा  रोलर  चावल  भिलों  के  लिए

 उपयुक्त  सीमा  नियत  ये  सीमाएं  राज्य  सरकारों  द्वारा  आवश्यक  वस्तु  1955  के  तहत
 नियत  की  गई  इन  सीमाओं  चल  रहे  मूल्यों  तथा  खाद्य  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 समय  पर  पुनरीक्षा  की  जाती  एक  पुनरीक्षा  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह
 दी  है  कि  वे  अब  गेहूं  और  चावल  की  सस्‍्टाक  सीमाओं  को  उदार  बनाने  पर  विचार  कर  सकती  हैं  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  लागू  करने  का  काये  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के

 जिम्मे  राज्य,संघ  राज्य  क्षेत्र  आवश्यक  बस्तु  1955  के  तहत  जारी  विभिन्‍न  नियन्त्रण
 भादेशों  तथा  इसी  प्रकार  के  संगत  कानूनों  के  अन्तर्गत  आवश्यक  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  जमाश्वोरो  और
 अन्य  कदा  चारों  में  लिप्त  पाए  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करते  रहते  हैं  ।

 ]
 स्पायालपों  में  लम्बित  सासमले  और  स्पायधीझों  के  रिक्त  पद

 345.  भ्री  गया  प्रसाद  कोरी  :

 श्री  कृष्णद्स  सुह्तानपुरी  :

 झरो  गुसान  सल  लोढ़ा  :

 झी  ललित  उरांब  :

 क्या  प्रधान  सम्त्रो  यहू  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 उच्चतम  न्यायालय  और  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  इस  समय  लम्बित  पड़े  फौजदारी  और

 दीवानी  मामलों  की  संख्या  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या

 इनमें  से  कितने  मामले  श्रणी  वार  और  न्यायालयंवार  तीस  और

 पत्नास  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  सम्बित  पढ़े  हुए

 क्या  इन्हें  निपटाने  के लिए  कोई  समय-सीमा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ($)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उच्चतम  न्मायालय  और  विभिन्‍त  उच्च  न्यायालयों  में  इस  समय  न्या4।धीशों  के  कितने  पद

 रिक्त  पड़े  हैं  और  वे  कभ  से  रिक्त  और

 (8)  ये  पद  कब  तक  भरे  जाएंगे  ?

 श्वाय  और  कम्पती  कार्य  सरत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  एच०  आर०  :

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 से  ($)  मामलों  के  निपटारे  के  लिए  कोई  समय  सीमा  अधिरोपित  करना  व्यवहारिक  नहीं  है
 क्योंकि  यहू  अनेक  बातों  पर  निभेर  करता  है  ।

 ्््ि  है

 जानकारी  संलग्न  वितरण  में  प्रस्तुत

 सम्बन्धित  सर्वेधानिक  प्राधिकारियों  के  बीच  परामर्श  की  प्रक्रिया  चल  रही  यह  बताना
 सम्भव  नहीं  है  कब  तक  ये  पद  भर  दिए

 विवरण

 विभिन्‍न  उच्च  स्थायालयों  और  उच्चतम  स्याथालय  में  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  की
 संख्या  और  थे  तारोखें  जब  से  थे  रिक्‍त  हैं  दशित  करने  वाला  विधरण

 क्रम  संख्या  उच्च  स्यायालय  रिक्त  पद  ता०  2-11-1992  को

 स्थायी  अपर  यथा  बिद्यमान  थे  तारीखें  टिप्पणी
 जब  से  रिक्त  है

 2  3  4  5  6

 1...  हलाहांबाद  2  2-07-92

 15-07-92

 2...  आंध्र  प्रदेश  ध््य  2  26-11-82

 29-11-82

 कि
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 मुम्बई

 235  1992

 5

 30-12-90

 26-09-91  (70)

 26-09-91  (ato)

 26-09-91

 26-09-91

 07-92

 07-92

 07-92  )

 07-92

 11-07-92

 30-09-92

 25-04-91
 पा  पे 09-01-92  )

 10-01-92

 12-01-92

 26-02-92

 01-03-92

 15-06-92

 01-08-92  )

 01-09-92

 01-11-92

 03-09-91  (अप<« )

 ०)

 22-01-92  ०)

 10-04-92  )

 08-05-92

 अवननननानओ->«

 6



 4  1914

 1  2  3

 6.  गुवाहाटी  5

 7  गुजरात  3

 8  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  और  कश्मीर

 10.  कर्नाटक

 11...  केरल

 १2.  मध्य  प्रदेश

 LEN  मगाते

 29-11-91

 01-02-92

 01-03-92

 10-03-92

 22-08-92

 09-02-92

 18-05-92

 12-10-92

 23-03-92  (ato)

 19-10-92

 08-12-91

 12-01-92

 03-05-92

 01-07-92

 ©1-07-92  (eat)

 15-06-92 2  )

 15-06-92

 15-06-92  (ae)

 31-07-92

 4  $-06-92

 2332
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 2  3  4  5  6

 14...  उड़ीसा  न  22-06-92

 15.  पटना  3  न  05-06-92

 04-09-92

 22-09-92

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  2  3  08-07-92

 08-07-92

 08-07-92

 01-09-92

 23-10-92

 17.  राजस्थान  2  11-08-92

 11-08-92

 10-09-92

 18.  सिक्किम  च््  05-01-89

 कुल  41  29

 उच्चतम  स्थायालय  :  2  30-05-92

 31-10-89

 ]

 कौटतादाकों  के  निर्माता

 346.  भ्री  सबल  किशोर  राय  :  क्या  प्रधान  ससत्री  यह  बतासे  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रासायनिक  कीटनाशकों  के  निर्माताओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तभा  बर्ण  |  के
 दौरान  किल-किस  कीडनाशको  का  और  कितनी-कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  उत्पादों  का  कुल  विपणन  मूल्य  कितना  है  ?

 इसके  उत्पादन  में  प्रयुक्त  संघटकों  का  आयात  मूल्य  कितना

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  अग्य  कीटनाशकों  का  कुल  निर्यात  मूल्य  कितना  और
 है
 है

 (¥)  पिछले  तीत  बर्षों  क ेदौरान  आयात  किए  गए  कीटनाशकों  का  कुल  मूल्य  किसना
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 रसायन  और  उर्थ रक  मरञ्र/लग  में  राज्य  मन्त्री  चिम्ता  :  से  देश  में  400
 से  अधिक  एकक  हैं  जो  रासायनिक  कीटनाशियों  और  सूृत्रयोंगों  का  निर्माण  में  लगे  हुए  उनके  हा  रा  ये  थे
 जा  रहे  प्रमुख  रासायनिक  कीटनाशियों  डी०डी०टी  ०,  बी०  एच०
 कोटोफोस  मिथाइल  पेराधियन  डी०  डी०  बी०  पी०  सिथेटिक

 पाइरेन्यो  एल्यूमिनियय  फोसफाइड  और
 जिक  फासफाइड  शामिल  हैं  ।  अलग-अलग  एककों  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  कीटनाशियों  की
 विपणन  योग्य  की  मत  और  इन  कीटनाशियों  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त  आयातित  संघटकों  की  कीमत  के  ब्यौरे

 नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 और  कीटताशियों  के  आयात  और  निर्यात  के  ब्यौरे  वाणिज्यिक

 आसूचना  ओर  कलकत्ता  द्वारा  निकाले  जाने  बाली  स्टेटिसटिब्स  टिक्स  आफ  फारेन

 ट्रेड  आफ  इंडिया  में  थह/थित  किए  जाते  हैं  जिसकी  प्रतियां  संसद  प्रंयागार  में  उपलब्ध

 गुजरात  में  अररंपरिक  ऊर्जा  जोतों  का  विदोहन

 347.  डा०  खुशोरास  इंगरोमल  जेस्वाणो  :  क्या  भ्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (८)  चालू  योजना-अवधि  के  दौरान  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  का  विदोहन  करने  के  लिए  गुजरात
 के  किन  नए  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  गया

 गुजरात  के  किन-किन  क्षेत्रों  में  पहले  से  द्वी  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  का  विदोहन  किया  जा

 रहा

 इन  क्षेत्रों  में  कितनी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  गई  और

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  धन-राशि  आवबंदटित  की  गई  तथा  कितनी  खर्च  की

 गई  ?

 टोजना  एवं  कापक्रम  कार्याग्वयन  सम्धालय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  सोत  सनन्‍्त्रालय

 में  राज्य  मस्त्री  :  गुजरात  के  सभी  जिलों  में  विभिन्न  प्रकार  की  अप।रंपरिक  ऊरश

 प्रणालियां  और  युक्‍्तियां  विस्तृत  रूप  से लगाई  गई  आठवीं  पंत्रवर्षीप  योजना  के  दौरान  गुज  रात  ऊर्जा

 विकास  एजेंसी  द्वारा  तटीय  क्षेत्रों  में  100  मैगावाट  के  पवन  फाम  स्थापति  करने  का  प्रस्ताव  यह  राज्य

 कच्छ  जिले  में  30  मे०बा०  के  सौर  तापीय  विद्युत  सयत्र  की  स्थापना  पर  भी  विचार  कर  रहा  गुजरात
 ऊर्जा  विकास  एजेन्सी  द्वारा  गुजरातके  इस  जिले  में  500  कि०्वा०  क्षमता  के  एक  बायोमास

 फायर  एायोगिक  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  राजस्व  की  दृत्टि  से  बेकार  भूमि  पर  630

 हेक्टेअर  ऊर्जा  पौधारोएण  करके  इस  परियोजना  को  सहायता  दी  आएगी  ।  आठवीं  पंचवर्षोंप  योजना

 दौरान  इस  राज्य  द्वारा  समन्वित  ग्राम  ऊर्जा  योजना  कार्यक्रम  का  पांच  घर  उ्लाकों  में  दिस्तार  विए
 जाने  का  प्रस्ताव  किया  जा  हा  है  ताकि  गुजरात  के  सभी  जिलों  को  शाधिल  किया  जा  गे  ।  यह  राज्य

 32  ऊर्जा  ग्राम  परियोजनाओं  को  भी  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  हन  प्रस्तावों  क॑  प्राप्त  हने
 पर  इन  परविचार  किया

 और  गुजरात  राज्यਂ  के  विभिस्त  जिसों/क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  अपारपरिक  ऊर्जा
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 प्रणालियां  और  युक्षितियां  स्थापित  की  गई  इस  राज्य  में  इन  ब्रणालियों  और  युक्तियों  कौ  स्थापना  की
 स्थिति  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विभिन्‍न  प्रकार  की  अपारंपरिक  ऊर्जा  प्रणालियों  और  युक्तियों  के  संवर्द्न  और  उपयोग  के
 लिए  गुजरात  को  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  39.99  करोड़  रुपये  की  राशि  नियत  की  गई  थी  ।  नियत
 की  गई  राशि  इस्तेमाल  कर  ली  गई  है  ।

 विवरण

 गुजरात  राज्य  में  उपलब्धियों  की  स्थिति

 क्रम  कार्यक्रम
 यूनिट  संचयी  उपलब्धि

 सं०

 31-8-92  तक

 1  2  3  4

 1.  पारिवारिक  बायोगैस  संयंत्र  संख्या  लाख  में  1.60

 2.  सामुदायिक  बायो
 गेस  संयत्र  संख्या  90

 3  उन्नत  च्ल्हेਂ  संख्या  में  6.07

 4  सौर  जलतापन  प्रणालियां  संख्या  4863

 5.  ओद्योगिक  सौर  जल  तापन  प्रणालियां  संख्या  *  1461

 6  सोर  भभके  संझ्या  5300

 7  सौर  काएठ  भटिटियां  संख्या  17

 8.  सौर  वायु  तायक  संख्या  9

 9,  सोर  कुकर  है  संख्या  20,532

 10.  ऐसे  गांव  जिन्हें  प्रकाश  वोल्टीब

 सड़क  रोशमी  उपलब्ध  कशाई  गई  संख्या  374*-

 11...  प्रकाश  बोल्टीय  जल  पम्प  संख्या  78*

 12,  प्रकाशवोल्टीय  विद्युत  एकक  के०  ढब्ल्पू  पी०  1*

 13.  प्रकाशवोल्टीय  सामुदायिक  रोशनी

 टेलीविजन  और  सामुदायिक  सुविधाएं  संध्या  31%
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 1  2  3  4

 14...  प्रकाशवोल्टीय  घरेलू  रोशनी  एकक  संख्या  310*

 15.  प्रकाशबोल्टोय  सड़क  रोशनी  संख्या  1537

 16.  प्रयन  पम्प  संख्या  103*

 17.  पवन  फार्म  मे०  बा०  16.19

 18.  मिनी-माइक्रो  जल  विद्युत  में०  वा०  ---

 19.  ऊर्जाग्राम  ऊर्जा  सर्वेक्षण  संख्या  110

 20.  ऊर्जा  ग्राम  परियोजनाएं  संख्या  22

 21.  बायोमास  कर्जा  पौधारोपण  हेक्टेयर  3810

 22.  बायोमास  गैसीफायर/स्टर्लिग  जे

 इंजिन  संख्या  148

 1992  तक

 ओद्यो  गरिको  विकास  केना

 348.  श्री  स्रेशान  दे  स्वासो  :  क्या  प्रधान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रयोजन  बया  है  और  30  1992  की
 स्थिति  के  अनुसार  राज्यधार  इनकी  सम्या  फ़िलनी

 वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  दौरान  कितने  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  का  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  और

 दे

 इसके  लिए  स्‍्थात-बार  कितनी  धनराशि  अ्च  की  जाएंगी  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  विकास  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :

 भूत  सुविधाएं  जुटाकर  उद्योगों  को  टूर-दूर  तक  फेलाने  के  लिए  सरकार  ने  जून  1988  में  बिकास  केस
 योजना  घोषित  की  इस  योजना  के  अन्तर्गत  माठवरीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  देश  भर  में
 70  विकास  केन्द्र  स्पापृित  क़रने  का  प्रस्ताव  आवंटित  जिकास  केन्द्रों  कह  राज्यवार  अ्योरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विकास  केस्‍्ट्रों  की  सवापना  आठवीं  पंचवर्षीय  में  करते  का  प्रस्ताव  है  ।  बर्बबार  कोई
 सत्य  नहीं  रखे  गए  है  ।

 प्रत्येक  विकास  केन्द्र  की  अनुमानित  लागत  25-30  करोड़  ३०
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 लिखित  उत्तर

 i  ee  ला  जज त्++_>स्‍हन  ्ंरुललंललत  ता  5  ४  ह  *  जि  ओतीांिी  me  »आ

 1.  आंध्र  प्रदेश

 2.  असम

 35...  बिहार

 4...  गुषरात

 5.  हरियाणा

 6.  जम्मू  और  कश्मीर

 7...  कर्नाटक

 8.  केरल

 9...  मध्य  प्रदेश

 10  महू|राष्ट्र

 11  उड़ीसा

 12  पंजाब

 13  राजस्थान

 14  समिलनाडू

 15  उत्तर  प्रदेश

 -_ ाओ  wn  ।  =  श

 राज्य/संघ  क्षेत्र au  राज्यधाक्षेत्र

 ee  2
 ०ਂ  -  नओन  5

 2.  अरुणाचल  प्रदेश

 2.  गोवा

 25  19  92
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 2  3

 3.  हिमाचल  प्रदेश

 4...  मणिपुर

 5...  मेघालय

 6.  मिजो  रम  1

 7.  नागालेंड  ।

 8.  पांडिबेरी

 9...  त्रिपुरा  1

 9

 विकास  केन्द्रों  की  कुल  संझया  +-  5  70

 |

 यूरोपीय  समुदाय  के  साथ  सहयोग  संधि

 349,  डा०  ब1ई०  एस०  राजशेसर  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्भी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  का  विचार  भारत-सोबियत  सहयोग  सध्चि  के  समान  यूरोपीय  समुदाय  के
 साथ  कोई  संधि  करने  का  और  ‘

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  ग

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 उच्चतम  न्यायालय  की  खण्डपौठ

 350.  भ्री  गुमान  सल  लोढा  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  दक्षिण  भारत  में  उच्चतम  न्यायालय  की  एक  ख्षण्डपीठ  स्थापित  करने  के
 प्रस्ताव  पर  क्चिार  कर  रही

 क्या  सरका र  का  विचार  उच्चतम  स्यायालय  को  दी  भागों  में  अर्थात  संवैधानिक  स्पायालय
 भर  अपीलीय  न्यायालय  में  विभाजित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
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 तिब्वित  उत्तर  25  1992

 न्‍्वीय  और  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  आरं०  :
 संविधान  के  अनुच्छेद  130  के  उच्चतम  न्यायालय  दिल्‍ली  में  अथवा  ऐमे  अन्य  स्थान  या  एवथानों

 में  अधिविष्ट  होगा  जिन्हें  भारत  का  मुख्य  राष्ट्रपति  के  अनुपीदत  से  समय-समय  नियत

 करे  ।  इस  सम्बन्ध  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  जी  नहीं  ।  विधि  आयोग  की  इस  सिफारिण  पर  कि  उच्चतम  न्यायालय  को

 संवैधानिक  न्यायालय  और  अपील  न्यायालय  या  संघीय  अपील  न्यायालय  में  विभकत  कर  दिया  जाए

 भारत  के  मुख्य  न्याय-मूरति  क ेसाथ  परामर्श  करके  विचार  किया  गया  उक्त  सिफारिश  को  स्वीकार

 न  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  ।

 जोन  के  साथ  व्यापार

 351.  श्री  म;णिकराव  होडल्या  गादीत  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  तथा  चीन  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  के  नए  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए

 सहमत  हो  गए  और

 यदि  तो  रत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 याणिण्य  मंत्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  सलमान  :  हां  ।

 नए  क्षेत्र  ये  होंगे  —

 ()  व्यापार  सलेख  में  इंलेक्ट्रानिक  संघटक  तथा  कम्प्यूटर  दूर  संचार  उपस्कर
 जैसी  गैर  परम्परागत  मर्दे  तथा  भेषजीय  प्रदूषण  नियंत्रण  आटोमोबाइल

 फोटोकापीय र  जैसे  अन्य  इंजीनीय री  उत्पादों  को  शामिल्ल  कंरना

 (7)  संयुक्त  उद्यमों  की  तंेथा

 (7)  विश्व  एशियाई  विकास  बैंक  तथा  दोनों  में  स ेकिसी  भी  देश  में  अस्तर्राष्ट्रीय
 वित्तीय  सूंगठन  द्वारा  वित्त  पोषण  की  जेनि  वाली  परियोजनाओं  हेतु  मिविदाओं  में
 भाग  लेना  और  साथ  ही  संयुक्त  रूप  से  परियोजनाओं  की  संविदा  करना  सथा  तीसरे  देश
 में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  केरना  ।

 भीलंका  के  साथ  द्िपक्षोय  सम्बन्ध

 352,  झी  के०  पी०  सिहदेव  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  श्रीलेंकां  के  सोर्थ  किसी  विद्यमान  करार[समझौते  को  बढ़ाने  का

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  श्रीलंका  के  साथ  आगे  द्विपक्षीय  संबंध  को  मजबूत
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाया  गया  है  अथवा  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  अच्छे  पड़ोसी  सम्बन्ध  को  सुधारने  के  उद्देश्य  से  श्रीलंका  के  सांध  .  कोई  नये
 समझ्षौता  किये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एडुआर्डो  :  से  श्रीलंका  के  साथ  मौजूदा
 किसी  करःर,समझौते  की  वैद्यता  अवधि  बढ़ाने  अथवा  उस  देश  के  साथ  कोई  नया/करा  र;/समझौता  संपन्न
 करते  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भारत  और  श्रीलंका  के  बीच  सम्बन्धों  को  और  अधिक  दृढ़  किए  जाने
 के  लिए  लगातार  कोशिशें  जारी  जता  कि  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  की  |  से  3  1992  तक  की
 राजकीय  यात्रा  और  पिछते  वर्ष  विदेश  सचिव  स्तर  पर  सारत-श्रोलंका  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  से

 जाहिर

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  बिच्च ूत

 353.  थरों  गोपी  नाव  गर्जपति  :  अ्धान  मन्‍्त्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  ते  अतिटिकत  विद्युत  उत्पादित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  आठवीं  योजना  के  दौरान  पवन  ऊर्जा  से  अतिरिक्त  विद्यत  उत्पादन  करने

 हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 आठवीं  योजना  में  विभिन्‍न  तटीय  राज्यों  में  पवन  ऊर्जा  को  प्रोत्साहुन  देकर  अधिक  विद्य॒त
 उत्पादन  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  योजना  में  कितनी  पवन  च्विकरयां  स्थापित  को  जाएगी  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मरत्रलय  के  राज्य  संस्त्री  तथा  अपारम्परिक  ऊर्जा  ल्ोत

 सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  :  और  जी  हां  |  आठवीं  योजना  के  दौरान  निजी  क्षेत्र

 परियोजनाओं  मे  उत्पन्न  विद्युत  सहित  अपा  ऊर्जा  स्रोतों  जैमे  पवन  ऊर्जा  जैव  लघु  जल

 विद्युत  एवं  सौर  ऊर्जा  से  उत्पन्न  अतिरिक्त  विद्य्‌त  का  अन्तरिम  लक्ष्य  लगभग  600  मैंगावाद

 और  आठवीं  योजना  के  दौरान  निजी  क्षेत्र  परियोजनाओं  को  मिलाकर  कुल  100

 मैगावाट  की  पवन  ऊर्जा  क्षमता  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  |  राज्यवार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं

 किए  गए  हैं  ।  विभिन्‍न  राज्यों  संध  राज्य  क्षेत्रों  में  तकनीकी  व्यवहायंता  एवं  दिक्तोय  उपलब्धता  को  ध्यान

 में  रखकर  पवन  ऊर्जा  परियोजवाएं  स्यापित  की  जायेंगी  ।

 अपोरंपरिक  ऊर्जा  खोत  मल्त्रालंय  समुद्र  तटीय  राज्यों  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पषल

 पवन  पम्प  एवं  पवन  ऊर्जा  उत्पांदन  के  सम्बन्ध  में  पवन  ऊर्जा  कार्यक्रम  कार्यास्वित  +र  रहा  है  ।

 पवेन  विद्युत  उत्पादन  को  प्रोत्ताहित  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  ये  शामिल  हैं-"-१वस
 सर्वेक्षणों  के  माध्यम  से  संभावित  क्षेत्रों  का  पता  राज्य  अभिकरणों  को  कन्द्रीय  सहायता

 के  साथ  प्रदर्शन  परियोजनाएं  स्थापित  करमा  और  संम्बन्धी  लाभ  उपलब्ध  करवाकर  जंस

 स्थापना  के  वर्ष  में  100  प्रतिशत  बी  दर  से  त्वरित  मूल्यक्लास  और  पवन  विद्युत  जनरेटरा

 के  चरणबद्ध  निर्माण  के  बिनिदेष्ट  संघटकों  पर  सीमा-शुल्क  की  छूट  देकर  गेर  सरकारो  क्षेत्र  की
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 भागीदारी  यो  आकृर्वित  करना  ।  भारतीय  नवीकरणीप  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  के  माध्यम  से

 निणी  उद्यमों  को  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  ऋण  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 कृफ़  राज्य  विजली  बोर्ड  निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  पवन  ऊर्जा  परियोजनाओं  से

 उत्पस्त  विद्यूत  के  चक्रण  एवं  भंडारण  तथा  अतिशिक्‍्त  विद्यूत  को  उचित  दर  पर  खरीदने  जैसी  कई

 सुतिभाएं  दे  रहे  अतः  उद्योग  नाममात्र  का  चक्रण  शुल्क  करने  के  बाद  हवा  वाली  साइटों  पर  पबन

 ऊर्जा  उत्पन्न  एवं  अपने  मनपसन्द  स्थान  पर  उत्पन्न  विद्या  त एक  नियत  समय  के  लिए  ग्रिड  में  रखी  ज

 सकती  है  ।  कुछ  राज्य  पूंजीगत  आधथिक  सहायता  तथा  बिक्री  कर  में  छूट  भी  देते  हैं  ।

 भाठवीं  योजनाके  दौरान  निजी  क्षेत्र  परियोजनाओं  को  मिलाकर  100  मैगाबाट  की  कुल
 क्षमता  के  प्रिड  सम्बद्ध  पवन  विद्युत  400  पवन  पंपों  तथा  500  बैटरी  चार्जरों  को  लगाने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 साय  का  निर्यात

 354,  श्री  अमर  राय  प्रधान  :

 श्री  जितेना  साथ  दास  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  प्रत्येह्ठ  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितनी  चाय  का  निर्यात  किया  और

 पश्चिम  नीलगिरी  और  अन्य  स्थानों  से  कितनी  चाय  का  निर्यात  किया

 मंत्रालय  में  उप  ससत्री  सलसान  :  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  भारत  से
 निर्यात  की  गई  बाय  की  कुज  मात्रा  नीचे  दी  गई  है

 नननतन+-+-+  अत  ता  ंनत  काल  अकिल्‍-+न+  ++

 वर्ष  निर्यातित  भ्राय  की  मात्रा  मिलियन  किग्रा  में

 1989-90  211.76

 1990-91  199.17

 1991-92  210.39
 न बचत  चल  5  बे  बकजननम  न  पनत  बज  ७»  +»  -  aie a ee  0.  विनय

 भारत  से  चाय  के  निर्यात  की  मात्रा  का  निर्धारण  विभिन्‍न  चाय  उपजकर्ता  बागानों/जिलों  में
 उत्पादित  त्ताय  बे  हिसाब  से  नहीं  किया  जा  सफता  है  क्योंकि  चाय  का  निर्यात  मुख्यतः  बल्क  में  पंकेट  में
 मिश्रित  रूप  में  किया  जाता  इस  प्रक्रिया  में  विभिन्‍न  मूल  की  चाय  को  मिलाया  जाता  है  और  इस
 प्रकार  निर्यात  के  समय  यह  पहचान  करना  कि  यह  चाय  किस  मूल  की  है  सम्भव  नहीं

 कम्पनी  अधितियम  का  उल्लंघस

 335.  श्री  एम०  बी०  बो०  एस०  क्या  प्रधान  सन्‍्भो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  कम्पनियों/वित्तीय  संध्याओं  का  ब्योरा  क्‍या  जिन्होंने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराम
 शेथरों  और  डिबेंचरों  के  हस्तांत रण  में  कम्पनी  1956  की  धारा  113  का  उल्लंघन  किया

 है  ।

 क्‍या  सरकार  ने  उन  कम्पनियों/संस्थाओं  के  विरुद्ध  कोई  विधिक  कार्यवाही  शुरू  की

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 व्याय  ओर  कम्पती  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एज०  आर०

 31-3-1992  को  समाप्त  गत  तीन  वर्षों  के  दौ  अधिनियम  की  धारा  113  के  अम्तर्गत

 एक  अभियोजन  दायर  किया  गया

 दि  स्टॉक  होडिंग  कार्पोरोेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  एस०  एच०  सौ०  आई०  एल०  ने  अपनी  वर्ष
 31-3-1991  को  समाप्त  वाषिक  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  है  कि  कम्पनी  1956  की  धारा

 113  के  अन्तर्गत  विहित  दो  माह  की  सांविधिक  अवधि  के  बाद  भी  रजिस्ट्रीकरण  के  लिए  लम्बित

 प्रतिभूतियों  का  वय-वार  विश्लेषण  निम्त  प्रकार

 कम्पनियों  को  संक्या  जिनमें  प्रतिभृतियां  रजिस्ट्रीकरेण  के  लिए  लम्धित  हैं

 दिन  से  अधिक  १९  7]  कम्पनियां

 15  से  अधिक  *९*  25  कम्पतियां

 120  दिन  से  अधिक  न  100

 90  दिन  से  अधिक  aa  118  कम्पनियां

 60  दिन  से  अधिक  ***  175  कम्पनियां

 कुल  489  कम्पनियाँ

 एस०  एच०  सी०  आई०  एल०  के  रिकार्ड  के  अनुधार  देर  करने  बाली  कम्पतियों  की  वाश्तविक

 संख्या  289  (200  कम्पनियां  अलग-अलग  अवधियों  की  देरी  को  दशाने  वाली  थी  ।  कम्पनी  कार्य

 विभाग  ने  इत  कम्पनियों  के  शेयर  अन्तरण  रिकार्ड  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  और  अधिनियम  की  धारा

 113  (2)  के  अन्तर्गत  अधियोजन  दायर  करने  के  लिए  1992  में  आदेश  दिये  अब  तक  विभ।ग

 को  111  कम्पनियों  की  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकी  जिनमें  से  31  कम्परतियों  के  बारे  में  शेयरों  के

 अन्तरण  में  कोई  भी  देरी  नहीं  पाई  विभाग  ने  अधिनियम  की  धारा  113  के  अन्तगत  ..7

 कम्पनियों  के  बारे  में  अभियोजन  के  आदेश  दिये  हैंऔर  बाकी  कम्पनियों  के  बारे  में  तथ्यों  तथा

 स्थितियों  और  छोटी-मोटी  देरी  को  देखते  हुए  कोई  कार्यवाही  करता  आवश्यक  नहीं  समक्षा  गया  ।  इसक
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 अधिनियम  की  धारा  209  के  अग्तगंत  1.4.1992  से  और  आगे  की  अवधि  के  दौरान  किए  गये

 झूटीत  निरीक्षणों  के
 कारण  अधिनियम  की  धारा  113  के  अन्तर्गत  4  कम्पनियों  के  विकृद्ध  अभियोजन

 दायर  किए  गए

 उर्धरकों  का  मूल्य

 ]
 356.  श्रीमती  केसरबाई  सोनाजी  क्षोरसागर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विगत  दो  वर्षों  में  गैस  के  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  के  फन्नस्वरूप  घुपर  फास्फेट  और

 पोटाश  की  पूर्व-एक  उत्पादन  लागत  में  भी  वृद्धि  हो  गई  है

 क्‍या  सरकार  ने  टाटा  और  बिरला  की  एक  नई  कंपनी  को  स्थीकृति  दी  है  जिसके  द्वारा  बढ़े

 मूल्यों  पर  यूरिया  की  बिक्री  शुरू  करने  की  सम्भावना  ओर

 ग्रद्वि  तो  तत्व॑बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  और  उपंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  1992  से

 गैस  के  मूल्य  में  वद्धि  क ेकारण  गैस  पर  आधारित  यूरिया  संयंत्रों  में  यूरिया  की  प्रति  इकाई  लाग

 वृद्धि  हुई  सिंगल  सुपर  फ़ास्फेंट  के  उत्पादन  में  गैस  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  देश  में  पोटाश

 का  उत्पादन  नहीं  होता  है  ।

 और  मं०  टाटा  कैमिकल्स  लि०  द्वारा  और  मे०  चम्बल  फटिलाइजर्स

 एण्ड  कैमिकल्स  लि०  द्वारा  यूरिया  के  उत्पादन  के लिए  बबराला

 और  गडेपन  परियोजनाओं  का  कार्यात्वयन  कर  रही  इन  परियोजनाओं  द्वारा  199  3-

 94  के  दौरान  उत्पादन  आरम्भ  कर  देने  की  आशा  चुंकि  फिलहाल  यूरिया  के  मूल्य  नियंत्रित  हैं  अतः

 किसानों  के  लिए  बिक्री  सरकार  द्वारा  निर्धारित  सांविधिक  मूल्य  से  ज्यादा  नहीं  द्वो  सकते  ।

 ]
 पाभोलीन  का  आयात

 357.  औमतो  बसस्धरा  राजे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पामोलीन  का  अभाव

 यदि  तो  विगत  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  कितनी-कितमी  मात्रा  में  पामोलीम  का  आयात

 किया  गया

 क्या  सरकार  का  पामोलीन  की  बढ़ती  मांग  को  देखते  हुए  पामोलीन  के  आग।त  को  बढ़ाने

 का  विचार  और

 यदि  तो  1992-93  के  लिए  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सांगरिक  उपभोक्ता  सासले  शोर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कसालुद्दीन
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 :  और  जी  नहीं  |  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयात  की  गई  पामोलीम  की  मात्रा
 बत  है  --

 वित्तीय  वर्ष  भायात

 1989-90  2.93  लाख  मी ०  टन

 1990-91  5.38  लाख  मी  ०  टन

 199  [-92  1.07  लाख  मी ०  टन
 जन  लत तन  नननीनाननता

 और  खाद्य  तेलों  का  मांग  और  आपूर्ति  में  देशीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  तेल  के  खाद्य  तिलहनों  की  भावी  फसलों  की  संभावनाओं  आदि  जैसी  अनेक  बातों  पर
 निर्भर  करता  चालू  वित्तीय  वेष  1992-93  के  15-11-1992  तक  0.30  लाछ  मी०  टन
 सात्रा  का  पहले  ही  आयात  किया  जा  चुका  है  ।

 डो०  ए०  पी०  आयात  का  गर  सरणीकरण

 358.  श्री  खमत  कुमार  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाई-अमोनियम  फास्फेट  के  आयात  के  ग्रेर-सरणीकरण  का  स्वदेशी  उद्योग  पर  क्या  प्रभाव

 पड्टा  और
 ह

 अमेरिकी  बहुराष्ट्रीय  उर्वरक  लांबी  द्वारा  डाले  गये  दवाव  के  संबंध  में  सरकार  ने  कया
 किया  की  है  जंस!कि  27  1992  के  देनिक  समायार  पत्र  एक्सप्रेसਂ  में  छपा

 रसावम  और  उबर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  डाई  अमोतियम  फास्फेट

 ए०  के  आयात  के  अधप_्रणीकरण  किये  जाने  के  बाद  स्वंदेशी  डी०  ए०  पी०  एकको  को
 शआयातित  डी  ०  ए०  पी०  की  तुलना  सें  मूल्य  हानि  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 यह  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  किसी  बाहरी  एजेन्सी  के  कहने  पर  ढी०  ए०  प्री०  का

 असरणीक रण  किया  भया  ।

 असम  के  सघन  सफाई  परियोजना  के  बारे  में  प्रस्ताव

 १359.  श्री  उद्धव  अमेस  :  क्या  प्रधान  मन्जी  बहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  असम  के  कामरूप  जिने  में  सघन  सफाई  परियोजना  आरम्भ  करने  के  धारे
 में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया
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 प्राभीण  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मन्त्री  उत्तम  भाई  एच०  :

 हाँ  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  योजना  के  कार्थास्वियन  के  लिए  सैद्धांतिक  रूप  से  तकनीकी  अनुमोदन  दे  दिया
 दो  वर्षों  में  योजना  के  पहले  चरण  के  कार्यान्वयन  हेतु  441.31  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  की

 अनुमति  दे  दी  गई  इसमें  21,000  घरेलू  स्वच्छ  शौचालयों  का  निर्माण  तथा  63,000  अन्य  स्वच्छता

 सुविधाएं  सम्मिलित  हैं  जिसकी  कुल  लागत  411.57  लाख  रुपए  निम्नानुसार  बहन  की

 लाख

 यूनीसेफ  से  सहापता  30.40

 केन्द्र  सरकाए  30.40

 असम  सरकार  30.48

 लाभार्थी  का  अंशवान  320.29

 411.57
 औन-ननन  वन  िनननगनभर2तग>ग  मनन

 यूनीसेफ  समर्थन  प्रशासन  और  स्क्षापता  शुल्क  के लिए  29.74  लाख  रुपए  की  राशि
 का  अंशदान  भी  करेंगी  ।

 ग्रामीण  पाइप  जलाएूुति  योजनाएं

 361.  भ्रो  जितेल्नताय  दास  ;  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केस्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बिस  ग्रामीण  पाइप  जलापूर्ति  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  और
 a

 उसके  लिए  कितने  विस्तीय  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 प्राभीण  विकास  सन्जरालय  विकास  में  राज्य  मन्‍्त्री  उत्तमभाई  एच०  :

 अरुणाचल  हिमाचल  जम्मू  ब

 पश्चिम  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  दादरा  व  नगर  हवेली  और

 दिल्‍ली  के  संबंध  में  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरफार  के  पास  लम्बित  नहों

 केरल  मिजोरम  तथा  मेघालय  के  लिए  पाद्पों  द्वारा  पेयजल  सप्लाई  की  लम्बित
 योजनाओं  का  ब्योरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया

 शेष  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  संबंध  में  सूचना  एकन्र  की  जा  रही  है  ।  न

 लम्बित  योजनाओं  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  के  निर्णय  से  संत्रधित  राज्यों  को  31-12-1992
 तक  अबगत  करा  दिया  जाएगा  ।

 अलग-अलग  योजनाओं  के  लिए  अलग  से  कोई  परिव्यय  उपलब्ध  नहीं  कराथा  जाता  केन्द्र
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 सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  योजनाओं  की  लागत  को  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  भादि  के

 अन्तगेत  राज्यों  को  किए  पए  सामान्य  आर्थिक  आबंटम  में  बहुन  किया  ज'्सा

 दिवदरण

 ऋमांक  पाइप  ह्वारा  अल  सप्लाई  राज्य  सरकार
 '

 ..  लाभान्वित  होने
 योजनाओं  के  नाम  तैयार  की  गई  वाली  जनसंख्या

 अनुमानित  लागत

 1  2  3  थे

 रुपये

 केरल

 1...  किंडनगूर  154.17  23015

 2.  किलोमन्न्र  तथा  आस-पास  के  गांव  322.00  54030

 3.  परादुर  135.00  17778

 4.  किलास्तूर  87.00  13204

 5...  किडनगोडे  तथा  आस-पास  के  गाव  456.00  59746

 6...  किडनगोड़े  तथा  आस-पास  के  गाँव  264.00  38516
 चरणनों

 7...  कोथाकुलनगारा  थार्थ  194.00  34701

 8.  पेल्मणिटटी  111.22  13561

 9.  अनिकाड  112.58  13563

 10...  नेडियांगा  और  चुझाट  211.20  22775

 11.  कडावुर  एवं  कल्लुरकाड़  और  290.00  37192

 कुमा  रमंगलम

 12...  कुलडरा  तथा  निकट  की  पंचायत  89.50  87200

 सेघालय

 1.  रेबालन्मसिगंमा  10.184  1219

 2.  तेवर  रागरे  5.428  304
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 2  3°  '  3

 3.  सिमसोंग-रोंगल  3.794  181

 4.  जबिरांगिरी  6.026  213

 5.  इल्ला-रागासेम  5.635  265

 6.  सिसोंम-भरिगा  4.364  136

 7.  डोपानमगरे  8.720  463

 8.  जसीमगिरी  3.134  189

 9.  दंरोगगिरी  4.378  209

 10.  मंवीओंग  8.938  400

 11.  लंग्रिओोंग  30.341  2627

 12,
 संयुक्त  मावंबेह  41.485  2226

 मिजो रस

 1...  झेतेलांग  22.046  530

 कर्माठक  .

 1.  12  जिलों  में  100  गांबों  के  लिए  38800.00  अभी  तक  मात्रा

 परियोजना  निशिच्षित  नहीं
 की  गई

 ce enter nee ee  lene a  वचन  जी  धनलत+  क्विज  अऔिनजन  ee

 युगांडा  के  राष्ट्रपति  की  भारत  यात्रा

 362.  झौ  संदोपन  भगवान  योरात  :  कया  प्रधान  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युगांडा  के  राष्ट्रपति  हाल  ही  में  भारत  आये

 यदि  तो  उनकी  भारतीय  नेताओं  के  साथ  किन  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  मुद्दों  पर
 चीत  हुई  तथा  उनका  क्या  परिणाम  निकला  और

 इस  यात्रा  का  दोनों  देशों  के  बीच  ब्यापार  और  आर्थिक  सम्बस्धों  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 विदेश  सरञ्रालय  में  उप  मंत्री  एडआर्डो  :  हां  ।

 इस  यात्रा  के  दोरान  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  क्षेत्र  मे ंआपसी  हित  के  मामलों  पर  चर्चा
 हुई

 थी  ।  दोनों  पक्ष  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  दोनों  देशों  के बीच  ब्यापार  ओर  आध्िक  सहयोग  बढ़ाने  के
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 a  te  लि  नील  न  लि  नल  जनन+० «००  «५०  a  —  ee  जज  जज  लि  नत  ee  ०  कत्ल  ननना  अन्‍नी  नल्‍न  tn  लत  न  क्‍्ल  सतह  ता जन  ते

 लिए  बहुत  अधिक  गुंजाइश  है  ।  युगांडा  द्वारा  भारत  से लिए  ऋण  पुनः  तय  करने  पर  फ्र  मवर्क  सहमति

 हुई  थी  ।

 विश्व  के  बदलते  परिप्रेक्ष्य  पर  दोनों  पक्षों  क ेबीच  विचारों  का  लाभदायक  आदान-प्रदान  हुआ  |

 दोनों  पक्ष  ध्यापार  और  आर्थिक  सहयोग  बढ़ाने  पर  सहमत  हुए  यह  निर्णय  किया  गया

 है  कि  विभिन्‍न  आविक  क्षेत्रों  में  अपने  द्विपक्षीय  सहयोग  को  सुथारू  रूप  से  चलाने  के  लिए  एक

 संबुक्त  समिति  का  गठन  किया  एक  संयुक्त  व्यावसायिक  परिषद  के  गठन  का  प्रस्ताव  भी  रखा

 गया

 ]

 जसवस्त  सिह  आयोग  को  सिफारिशें

 363.  श्री  भगवान  हां  कर  रावत  :  क्‍या  प्रधान  मन्जी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  जसवन्त  सिह  आयोग  की  सिफारिशों  पर  कब  तक  निर्णय  लेने  का

 क्या  सरकार  आयोग  की  सिफारिशों  से  सहमत

 आयोग  की  सिफारिशों  से  कौन-कौन  सी  राज्य  सरकारें  सहमत  नहीं

 सरकार  को  इस  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  कानून  बनाने  में  कया  कठिताई  हो

 रही

 केन्द्र  सरकार  क्रित  कारणों  से  प्रस्तावित  खंडपीठों  का  ब्यौरा  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 पर  दबाव  डाल  रही  और

 क्या  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  पहले  खण्डपीठों  की  स्थापना  के  लिए  भी  ऐसी  प्रक्रिया  अपन  ई

 गई  थी  ?

 स्थाय  और  कंपनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  सत्री  एज०आर०  :  से

 जसवस्त  सिह  आयोग  ने  मध्य  प्रदेश  और  मद्रास  उच्च  म्यायालयों  की  न्‍्यायपीढे  ६थापित  करने

 के  लिए  सिफारिएें  की  आयोग  की  विनिदिष्ट  सिफारिशों  को  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  अपने-अपने

 उच्च  न्यायालथों  के  मुझ्य  न्‍्यायमूतियों  के  साथ  परामर्श  करके  विचार  और  समीक्षा  के  लिए  निर्दिष्ट  कर

 दिया  गया  था  ।  इनमें  से  किसी  राज्य  संरकार  से  कोई  विनिर्दिष्ट  पूर्ण  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए

 उच्च  स्थायालयों  और  इसकी  न्यायपीठों  का  सम्पूर्ण  व्यय  सम्बन्धित  राज्यों  की  सचित  निधि  से

 दिया  जाता  न्यायाधीशों  फो  सन्‍्यायपीठों  में  तैनात  किया  जाना  और  इसक  दिन-प्रतिदिन  के  प्रशासन

 का  कार्य  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य-न्यायमूर्तियों  द्वारा  देठा  जाना  अतः  भण्रत  सरका  ९,  यह  आवश्यक

 मझती है कि उच्च न्यायालयों की न्‍्यायपी्ें स्थापित करने और विशेष रूप से इसके मवस्थान के बार प्ें ब्यवहारयता और वांठनीवता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालया क विनिदिष्ड विचार प्राप्त किए जाएं । ले
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 tee  डा  बना  जन  आन  ae

 ॥  बताना  पंभव  नदी  है  कब  तक  सरकार  जसबवन्त  धिटू  जायोग  की  तिफारिशों  पर  विनिश्चय

 कर  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  बारह  स्थानों  पर  विश्रमान  उच्च  न्यायालयों  की  न्यायपीठों  में  से  केवल

 एक  स्यायपीठ  शअर्थात  लखब॒तऊ  न्यायपीठ  1956  में  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  पूर्व  स्थापित  की  गई  लखन

 स्थित  स्थायपीठ  ने  तारोख  19  1948  के  यूनाइटेड  प्राविसस  हाईकोर्ट  आडंर

 की  प्रस्यागता  के  परिणागस्वहृप  बार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंस  राज्यों  को  घनराशि
 आवंटित  रूरने  के  सापदण्ड

 365.  मेजर  जपरत  भुगनववच्य  खंडरी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे |

 जवाहर  रोजगार  णोजना  के  अस्तर्गंत  विभिन्‍न  राज्यों  अथवा  जिलों  को  धनराशि  भावंटित

 करने  के  णिए  कब  मा  निर्धारित  किए  गए

 रूया  धनराशि  आवंटित  करते  समय  विभिस्त  जिलों  के  विकास  अथवा  पिछड़े पन  को  ध्यान
 में  रखा  जाता

 ह

 मदि  तो  इस  क  क्या  कारण

 यदि  तो  वर्ष  1992-93  के  दौरान  अन्य  जिलों  की  तुलना  में  उत्तर  प्रदेश  के  पर्बतीय

 विछड़  जिलों  के  लिए  कम  धनराशि  आवंटित  करने  के  क्‍या  फ्रारण  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  वर्ब-बार  तथा  कितनी  धनराशि
 आवंटित  की  गई  ?  है

 एमोण  घिकास  सन्तःलय  विदास  में  राज्य  मंत्री  जो ०  :
 से  जदाहर  रोजगार  याजना  के  अन्तमंत  राज्यों/बेन्द्र  शासित  क्षेत्रों  को  संताधनों  का  आवंटन  किसी

 राज्य  में  ७.गीण  गराओों  की  देक्ष  में  बुल  ग्रामीण  गरीबों  के  अनुपात  के  आछ्टार  पर  किया  जाता

 योजना  के  जन्‍्तर्गत  दस  लाख  कुओ्ों  की योजना  ०डब्ल्यू  तथा  इन्दिरा  आवास  योजना

 के  निर्धातिए  क्षेत्रों  बे  लिए  आवंटन  किए  जाने  के  पश्चात्‌  जिलों  को  संसाधनों  का  आवंटन  प्रामीण  क्षेत्रों

 में  मख्य  मजदूरों  में  क़षि  मजद्रों  के  कुल  ग्रामीण  जनसंख्या  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  प्रतिशत  तथा  कृषि  उत्पादकता  को  20  :  60:  20  का  महत्व  दिए  जाने  के  भाधार  पर

 हीयार  कि  गए  पिछर  पन  के  सूचकांक  के  अनुसार  किया  जाता  हन्दिरा  आवास  योजदा  के  लिए  6५८
 निधियां  शिसी  जिले  में  अनुसूबित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  संख्या  के  आधार  पर  वितरित  की

 ज्गती  हैं  लथा  दस  लाख  कुओ  की  योजता  के  लिए  निर्धारित  20  प्रतिशत  निथियों  का  वितरण  राज्य

 सरकारों  द्वारा  जिलों  को  सिचाई  संभाव्यता  के  भाषार  पर  किया  जाना  है  ।

 उत्तर  राजस्थान  तथा  गुजराध  के  मरस्थलीय  तथा  परबंतीय  जिलों  के  पिछड़े पन  तथा
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 इसमें  और  अधिक  रोजगार  की  आवश्यकता  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  1989-90  के  दौरान

 विशेष  आवंटन  किए  गए  ऐसे  मामलों  में  पर्वती मदस्थल्ीय  जिलों  के  लिए  प्रतिब्यक्ति  अवबंटन  उस

 राज्य  के  फरिम्ती  अन्य  जिले  से  ज्यादा  किया  जिला  आवदन  स्यूवतम  2.50  करोड्ठू  झगर  तथा

 अधिकतम  10.00  करोड़  रुपए  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया  चुंकि  बाद  के  वर्षों  में  संसाधनों

 का  आवंटन  इसी  अनुपात  में  किया  गया  इसलिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  तहूत  इन  जिलों  को

 अतिरिक्त  सहायता  देनी  जारी  है  ।

 (3)  पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरात  जयाहूर  रोजगार  योजना  के  अस्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  को

 आवंटित/टिलीज  की  गई  केन्द्रीय  निधियां  अनुबस्ध  में  दी  गई  हैं  ।.

 घिवरण

 निश्तलिखित  अवधि  के  दौरान  जबाहुर  रोजगार  पोजता  के

 अन्तर्गत  उलर  प्रदेश  सरकार  को  रिलीज  की  गई
 :  क्षेम्प्रीय  सहायता

 २०

 1989-90  1990-91  1991-92

 1  2  3  4  5

 1.  उत्तर  काशी  237.85  194.03  946.54

 2.  भअमोली  230.46  196.93  225.16

 3,  टेहरी  गड़ुबाल  303.46  250.71  594.68

 4.  देहरादून  226.81  194.20  241.71

 5.  गढ़वाल  370.89  303.86  358.19

 6:  पिथौ  रागढ़  280.53  251.84  257.45

 7.  अरुमोड़ा  537.89  384.28  416.99

 8.  मैनीताल  484.28  445.18  558.07

 9.  सहारनपूर  727.64  681.91  448.27

 10.  मुजफ्क  एलंगर
 674.08  614.15  569.84

 11.  बिजनौर  683.47  651.03  871.10

 12.  मेरठ  710.72  664.80  516.21
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 1  2  3  4  5

 13,  गाजियाबाद  449.11  432.36  408.46

 14.  बुलन्दशहूर  794.37  759.56  694.06

 15,  मुरादाबाद  809.45  781.91  722.11

 16.  रामपुर  259.79  246.87  223.70

 17.  बदायूं  556.25  533.28  458.18

 18.  बरेली  496.92  460.92  488.02

 19.  पीलीभीत  290.22  277.05  308.86

 20.  शाहजहापुर  477.41  456.55  431.36

 21.  अलीगढ़  891.68  844.02  632.89

 22.  मथुरा  520.47  487.79  629.84

 23.  आगरा  596.88  564.99  512.52

 24.  एटा  537.11  505.79  379.24

 25.  मैनपुरी  408.14  384.70  289.51

 26.  फरूंकाबाद  563.60  531.18  449.12

 27.  इटावा  780.14  659.00  504.66

 28.  कानपुर  790.10  746.07  801.55

 29.  फतेहपुर  706.67  659.56  447.91

 30.  इलाहाबाद  1626.22  1520.84  1335.51

 31.  जालौत  453.54  423.19  486.03

 32.  झांसी  422.46  400.96  546.11

 33.  ललितपुर  249.91  235.77  277.56

 34  हमीरपुर  684.67  606.32  593.98

 35.  डांडा  840.90  753.40  569.54

 36.  खीरी  799.36  787.18  734.61

 37.  सीतापुर  1076.75  1067.44  490.38
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 38.  हरदोई  1019.42  1006.41  565.18

 39,  उन्नाव  826.83  811.83  १77.50

 40.  लखनऊ  569.06  564.66  380.47

 41.  रायबरेली  932.18  896.83  985.46

 42.  बहराइच  818.28  748.53  687.38

 43.  गोंडा  916.23  847.05  918.88

 44.  आराबंकौ  843.00  8३0.22  696.62

 45.  फैजाबाद  969.88  929.18  490.09

 46.  सुल्तानपुर  943.60  879.34  818.86

 47.  प्रतापगढ़  759.90  709.81  540.22

 48*  बस्ती  899.85  839.14  769.71

 49.  गोरखपुर  1606.99  1491.35  49

 50,  देवरिया  1216.43  1127.56  1042.10

 51.  आजमगढ़  1123.05  1069.54  १26.94

 52.  जौनपुर  949.17  906.29  629  67

 53.  बलिया  722.46  640.94  528.81
 54.  गाजीपुर  797.45  739.48  669.89

 55.  वाराणसी  1167.85  1088.87  1165.34
 56.  मिर्जापुर  751.50  699.83  २१०9  66

 37.  सोनभद्र  464.02  436.95  654.02

 58.  मौनाथभंजन  451.79  428.87  284.67

 59.  सिद्धार्थ  नगर  498.14  464.78  456.24

 60.  हरिद्वार  309.04  289.73  295.08

 61.  फिरोजाबाद  308.48  289,66  306.87

 62.  कानपुर  नगर  142.05  134.21  166.79

 63.  महाराजगंज  जा
 ाः

 464.38

 योष  :  41364.90  38830,8  7
 |

 हु
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 लिबित  उत्तर  25  1992

 उत्तर  प्रदेश  में  ओश्योगिक  विकास  केम्द्र

 366.  ही  विव्वताथ  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  द्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  गाजीपुर  में  विकास  केन्द्रਂ  स्थापित  करने  की

 कोई  योजना  तैयार  की  है

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  अब  तक  सरकार  द्वारा  कुल  कितने  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  मंजूर  किए

 गए

 (©)  क्या  सरकार  द्वारा  मंजूर  किए  गए  ये  सभी  विकास  केर्द्र  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किए  गए
 और

 यदि  नहीं  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्योग  मंत्रालय  जिकास  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :
 सरकार  के  पास  उत्तर  प्रदेश  में  विकास  केन्द्र  योजना  के  अधीन  कोई  विकास  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  क्षेत्रफल  तथा  औद्योगिक  रुग्णता  की  मात्रा  के  संयुक्त  मानदण्ड  के
 आधार  पर  राज्यों/संघध  शासित  क्षेत्रों  को  विकास  केन्द्रों  का  आबंटन  किया  गया  इस  मानदण्ड  के
 आधार  पर  ओर  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  उत्तर  प्रदेश  को  पहले  ही  8  विकास  केन्द्र  आबंटित  कर

 विए  गए

 (४)  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गई  विस्तत  परियोजना  रिपोर्टों  का  मूल्यांकन  और

 अनुमोदन  कर  देसे  के  पश्चात्‌  विकास  केन्द्र  स्थापित  किए  जाते  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  केन्द्रों  क ेलिए
 परियोजना  रिपोर्टे  मुल्यांकन  के  लिए  भेजी  गई  हैं  ।

 उद्योणों  को  लाइसस  मुक्त  करना

 367.  श्री  गोविन्द्राब  निकाम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उदार  ओद्योगिक  नीति  के  परिप्रेक्ष्य  में  अखबारी  कागज  और
 कोयला  उद्योगों  को  लाइसेंस  मुक्त  करने  का  सरकार  का  विधार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 उच्चोष  मत्रालय  थिकास  विभ/ग)  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से

 अनिवाय  लाइसेंसीकरण  के  अन्तंत  रखी  गई  सुच्री  की  औद्योगिक  मींत  के  निरन्सर
 जदारीक रण  का  एक  अभिन्‍य  भंग

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में आावास

 368.  क्रो  पथन  कुमार  अंसल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  ब्र'्मीण  क्षेत्रों  मे ंआबास  के  लिए  कोई  नई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 ऐसे  ग्रामीण  परिवारों  या  अन्य  लोगों  के  जो  अपनी-अपनी  जमीत  का  अधिग्रहण  होने
 के  फारण  या  किसी  अन्य  कारण  से  गांव  से  चले  गए  क्‍या  प्राथध्ञाम  किया  गया  है  या  किया  जाएगा  ?

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  विकास  सें  राज्य  संत्री  :
 और  भारत  सरकार  ग्रामीण  भावास  के  लिए  एक  नई  योजना  पर  विद्यार

 कर  रही  है  जिसके  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 घाटे  में  सल  रही  सावेअनिक  क्षेत्र  को  कंपनियां

 369.  क्रो  राम  काफसे  :  क्या  प्रधान  बती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  साजेजनिक  क्षेत्र  की  कुछ  कम्पतियां/निगम  घाटे  में  चल  रही

 ग्रद्दि  ऐसी  कम्पनियों/तिगमों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  उनमें  से  प्रश्येक  का  बे
 1991-92  में  प्रति  चर्ष  उत्तादन  घाटा  कितना  हुभा

 उनके  घाटे  में  चलने  के  कारण  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  विभाग  एवं  सार्वजनिक  उच्चम  में  राज्य  मंत्री  पो०के०
 :  और  पर्ष  1990-91  तक  की  ही  जानकारी  उपलब्ध  है  और  उसके  अनुसार  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  के  109  उद्यमों  ने
 उक्त  अवधि  के  दौरान  घाटा  उठाया  कम्पनी-वार  सूची  दिनांक

 $  1992  को  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  किए  गए  लोक  उद्यम  1990-91  9  की

 विवरणी-पृष्ठ  सं०  47  पर  उपसध्ध  है  ।  वर्ष  1991-92  से  सम्धन्धित  सूचमाएँ  सकलित  की  जा  रही  हैँ
 तथा  उन्हें  अगले  बजट  सत्र  के  दोराम  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाना

 उपक्षमों  के  ऐसे  घाटे  के  सामान्य  तौर  पर  निम्नलिखित  का-ण  अतिरिक्त  श्रम-श

 अप्र  बलित  समुचिद्ध  कार्य  संस्कृति  का  निजी  क्षेत्र  से जबरदस्त  प्रतिस्पर्धा  भादि  ।

 ६.
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 केसद्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करना  एक  सतत  श्रक्रिया

 कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  हेतु  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  तथा  उश्लमों  द्वारा

 विशेष  की  आवश्यकता  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाती  आधुनिकीकरण  एवं  पुनस्थापना
 प्रबन्धकीय  एवं  संगठतात्मक  में  ऊर्जा  प्रौद्योगिकी
 सरकार  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  आदि  सुधार  के  उद्देश्य  से किए  जाने  वाले  कुछ

 उपाय  हैं  ।

 ]

 लघु  उद्योगों  क ेजिए  भाधारणत  सरचता  का  ससस्बित  विकास

 370.  श्री  एन०  जें०  राठवा  :  कया  प्रधान  अन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  तथा  पिछड़  क्षत्रों  में  स्थापित  लघु  उच्चोगों  के  आधारभूत
 ढचे  के  समन्वित  विकास  हेतु  कोई  योजता  तैयार  करने  का

 यवि  तो  इस  कार्य-पोजना  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिया

 इसके  फलस्वरूप  गुजरात  के  ग्रामीण  तथा  पिछड़  क्षंत्रों  के  कितने  व्यक्षितयों
 को  इससे  लाभ  प्राप्त  और

 गुजरात  में  किन-किन  स्थानों  पर  यह  योजना  कार्यान्वित  की  जाएगी  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  में  राज्य  मंत्री  पी०
 जे०  :  से  असि  लघु  तथा  ग्रामीण  उच्यमों  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  सुदृढ़  करने  के

 लिए  6  1991  को  घोषित  नीतिगत  उपायों  के  अनुसरण  में  ग्रामीण  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  में  लघु
 उद्योगों  के लिए  समन्वित  बुनियादी  विकास  बैंक  अप  सेवाओं  कीं  एक  योजना  का
 प्रारूप  तैयार  किया  क्या  है  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992--97)  के  प्रस्तावों  में  शामिल  किया
 गया  योजना  के  प्र/रूप  को  केन्द्र  में  संबंधित  प्राधिकारियों  तथा  गुज  रात  राज्य  समेत  राज्य-संघशासिल
 क्षेत्र  सरकारों  से  परामर्श  करके  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 ]

 जिपणन  कार्यों  में  व्यवहार  थिरुत्प

 371.  श्री  हरीदा  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्‍या  प्रधान  सजी  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  अपनी  विशाल  आधारभूत  ढांचे  सथा  विशेषज्ञता

 का  वैकल्पिक  उपयोग  करने  के  लिए  बिपणम  कार्यों  में  व्यक्हार्य  जिकल्‍पों  का  पता  लगा  रहा

 यदि  तो  इस  ठेके  के  लिए  चुने  गए  नए  क्षंत्रों  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  ते  विषणन  सहयोग  की  संप्ावनाओं  का  पता  लगाने

 के  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  निर्माताओं  तथा  व्यापार  कम्पनियों  से  शम्पर्क  किया  ओर
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 इस  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी  संगठनों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  बारे  में  यदि
 किसी  संमभझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 बाणिम्य  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  सलसान  :  हां  ।

 उर्वरक  इत्यादि  जैसे  वर्तमान  कार्यकलापों  के  अतिरिक्त  रत्न
 एवं  चसड़ा  और  रसायन  की  कार्यकलाप  के  नए  क्षंत्रों  के  रूप  में  पहचान  की  गई

 और  हां  ।  पुनर्खरीद  व्यवस्था  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  तथा  आयात
 प्रतिस्थापन  कोष  वाले  निवेश  प्रस्तावों  की  खोज  की  जा  रही  अभी  एन  प्रस्तावों  के कारण  कोई
 समझौता  सम्पन्न  नहीं  हुआ  है  ।

 गरीथी  रेशा  से  मौीले  जीवन  यापतर  करते  बाले  किसाम

 372.  प्रो०  सुशास्त  चकऋबर्तों  :  क्‍या  प्रधान  म्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीबन  यापन  कर  रहे  किसानों  की  राज्यबार  संबया  कितनी

 (a)  इन  किसानों  के  रहन-सहन  के  स्तर  में  सुधार  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक
 कार्यान्वित  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  राज्यवार  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  भंत्री  उसमभ।ाई  एच०  :

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  (1987-88)  के  दौर  के  अनुसार  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  लगभग  196
 मिलियन  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  तीचे  बसर  कर  रहे  इनमें  से अधिकांश  लोग  कृषि  या  भूमि  से

 संबंधित  क्रियाकलापों  पर  निर्भर  करते  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  किप्लामों  की  राज्यवार  सडया
 उपलब्ध  नहीं

 और  समन्वित  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  और  जवाहर
 रोजगार  योजना  आर«  नामक  प्रमुख  गरीबी  उन्मूलन  कार्य  क्रमों  का  लक्ष्य  ग़रीबी  की  रेखा
 से  नीचे  बसर  कर  रहे  लोगों  जीवन  स्तर  में  सुधार  लाना  उन  किसानों  जो  गरीबी  की  रेखा  से

 नीचे  रह  रहे  को  भी  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  लाभ  प्राप्त  होते  समन्यित  ग्रामीण  विकास

 क्रम  एक  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  है  जिसमें  सबसिडी  और  ऋण  दोनों  दिए  जाते  जवाहुर  रोजगार

 योजना  के  तहत  लक्षित  जनसख्या  को  पूरक  मजदूरी  रोजगार  दिया  जाता  है  ।

 के  दौरान  किए  गए  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम  के  समवर्ती  मूल्यांकन  के  अनुसार  -

 28%  लाभार्थियों  ने  6,400  रुपये  की  गरीबी  की  रेखा  को  पार  कर  लिया  अभी  तक  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लगभग  40  सिल्ियत  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  है  और  जवाहर
 रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  लगभग  2546  मिलियन  श्रमदिनों  का  रोजगार  सजित  किया  गया  था  ।

 अपारम्परिक  ऊर्जा  थ्ोतों  को  लोक  प्रिय  बनाता

 373.  श्री  रानसामर  :  प्र  धान  मनन्‍्त्री  यहू  बताने  की  करेंगे  कि  :



 लिंखित  उत्तर  25  1992

 क्या  अपा  रम्परिक  ऊर्जा  ज़ोतों  का  प्रयोग  करने  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  को  लोकप्रिय  बनाने

 हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्याग्वयल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  खोत  मंत्रालय

 में  राश्य  संत्री  सुख  और  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  दोहन  के  लिए  सरकार  ने

 देश  में  विभिन्न  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  और  युक्तितयों  के  प्रदर्शन  और  प्रसार  सम्बन्धी

 एक  व्यापक  कार्य  क्रम  शुरू  किया  वाषिक  योजनाओं  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  और

 प्रावधानों  के  आधार  पर  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  कांयंक्रम  शुरू

 किए  जाते  पंचवर्षीय  योजता  के  7.5  लाख  बायोगस  100  लाख  उस्नत

 2.75  लाख  वर्ग  मीटर  सौर  तापीय  संग्राहक  3.00  लाख  सौर  25000  सौर  प्रकाशवोल्टीय

 रोशनी  600  सौर  प्रकाशवोल्टीय  जल  4000  पवन  पम्पों  और  500  पवन  बैटरी

 चारों  की  स्थापना  का  कार्य  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  निजी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  सहित  पवन

 लघु-जल  विद्युत  और  सौर  ऊर्जा  पर  भाधारित  लगभग  300  मे०  बा०  की  समग्र  क्षमता  की  विद्युत
 उत्पादन  परियोजनाएं  भी  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ]

 साइनिंग  एंड  एलायड  सशीनरो  कारपोरेशन  में  स्वेच्छिक  सेवानिदत्ति

 374.  श्री  हाराधन  राय  :  क्या  प्रधान  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  माइनिंग  एण्ड  एलायड  मशीनरी  दुर्गापुर  में  अनेक  फामगारों  ने  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  क ेलिए  विदन-पन्र  दिए

 यदि  तो  क्या  सभी  कामगारों  को  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  के  लाभ  उनकी  बँध

 बकाया-राशि  का  भुगतान  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 ॥  उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  रिभाग  एवं  सार्जमिक  उद्यम  में  राज्य  मंत्री  पी०

 के०  :  हां  ।

 और  एम०ए०एम०सी०  ने  सूचित  किया  है  कि  जो  कर्मचारी  निवृत्ति

 योजनाਂ  के  अन्तगंत  सेवा  निवत्त  हुए  उनकों  मिलने  वाले  देय  सभी  भुगतान  मोटिस  अवकाशਂ

 बेतन  और  अनुग्रह  राशि  दे  दिए  गए  828  कर्मचारियों  में  से  555  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  का

 भगतान  भी  कर  दिया  गया  ऐसे  कमेजार्यिों  को  उपदान  भी  दिया  जा  रहा  है  जो
 आवास  खाली  कर

 के  हैं  और  विभिम्न  विभागों  से  बेबाकी  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  कर  जुके  कम्पनी  द्वारा  शेष  भविष्य  निधि

 और  देय  उपदान  की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  दै  ।
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 सरकार  द्वारा  कम्पनी  को  परामझ्  दिया  यया  है  कि  वे  बकाया  राशियों  का  भुगतान  कर
 दे  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  पर  व्यय

 375.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मंज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  पर  कुल  कितनी  धनराशि
 ख्  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 शिक्षा  ओर  स्वास्थ्य  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  किए  जाने  का  विचार

 क्‍या  पिछले  वर्ष  आवंटित  की  गई  सम्पूर्ण  धनराशि  का  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  उपयोग
 कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ग्रामोण  विफास  संत्राजय  विकास  सें  राज्य  मंत्री  उसमे  भाई  एच०
 *

 उत्तर  प्रदेश  में  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रापोजित  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रमों  पर  ख  की  जाने

 वाली  प्रत्यावित  राशि  के  ब्यौरे  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 (a)  उत्तर  प्रदेश  में  1992-93  में  प्रयुद्ध  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  में  स्वास्थ्य  के  लिए
 आवंटित  राशि  निम्नलिखित  है  :--

 दुपये

 योजना  आवंटित  राशि

 ।.  राष्ट्रीय  मदेरिया  उन्मूलन  कार्य  क्रम  291.58

 2.  राष्ट्रीय  कोढ़  उन्मूलन  कार्य  क्रम  215.00

 3.  राष्ट्रीय  अन्धंता  निवारण  कार्यक्रम  165.55

 4  राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियन्त्रण  कार्य क्रम  172.00
 न  ett

 शाज्य  सरकारो  शिक्षा  के  लिए  निष्ियों  की  रिशीज  विभिम्त  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त

 राज्य  सरकारों  की  तिधियों  का  उपयोग  करने  की  क्षमता  और  भारत  सरकार  के  पास  तिधियों  की

 लब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती  उत्तर  प्रदेश  में  1991-92  में  साक्षरता  अभियान

 ब्लैक  पर  अनुमानित  खर्ज  412.371  लाख  रुपये  बर्द  1992-93  के  लिए  सूबना  उपलब्ध

 नहीं  है  ।
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 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  उत्तर  ब्रदेश  को  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  आवटित

 राशि  का  लगभग  पूरा  इस्तेमाल  कर  लिया  गया  था  जिसके  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विशरण

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रमों  के लिए  आवंटित  और  उपयोग  की  गई  राशि

 क्या  1992-93  के  लिए  आवंठनों  के  ब्यौरे

 लत  न  +*+-  बज  तलज+++  ee  «न िलीलक-नल-3झ+न---+-.-.3+..०२००

 कार्यक्रमों  का नाम  बनावंटित  राशि  डपयोग

 समन  विनननन-म-ननममम«ाभन  +न«न्‍न«न  कक  ee  अम«»मऊ«  पन>न्‍«काक  eee  अमम>नकम

 1992-93  1991-92  1991-92.  प्रतिशत  उपयोग

 1.  समष्वित  प्रामीण  13062.00  13857.12  16226.71  117.10

 विकास  कार्यक्रम

 2.  जबाहुर  रोजगार  49832.36  51093.28  48  [46.83  94.23

 बोजना  |

 3.  त्वरित  ग्रामीण  जल  4724.00  4724.00  4219.00  89.31

 सप्लाई  कार्य क्रम

 4.  सुक्षाग्रस्त  क्षेत्र  1386.00  1386.00  1363.54  हे
 98.38

 कार्य  क्रम

 उड़ीसा  में  हैंडवम्प  लगाने  के  लिए

 376.  श्री  श्रोकाम्त  जेसा  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  नें  प्रामीण  और  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  हैंडपम्प  लगाते  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  मांगी

 वदि  तो  तत्सम्बस्धी  ध्यीरा  क्यो  और

 इन  क्षेत्रों  मैं  अब  तक  कितने  हैंडपभ्प  लगाये  गये  हैं  ?

 ।  जी  करी

 विफास  मरधालम  विकास  में  राज्य  मन्‍्तो  उस्तमभाई  एच०  :
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 जलन  >>  लत  अअजजिडडअओओ  अत  5  ना  अनिननन  तभननलजा  जन

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  से  चन्दम  को  लकड़ी  का  निर्यात

 377.  डा०  राजगोपालम  झीक्रम  :  क्या  ज्रधान  अंच्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरफार  ने  बन्‍्दम  की  लकड़ी  का  निर्यात  करने  हेतु  हाल  ही  में  केक  सरकार

 से  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 हस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 वाणिए्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमास  :  हां  ।

 तमिलनाडु  के  माननीय  मुख्यमन्त्री  ने  माननीय  प्रध/नमन्त्री  को  दिनांक  1-8-92  को  एक  पत्र

 लिखकर  अनुरोध  किया  था  कि  सभी  तरह  की  और  गुटकों  चन्दन  की  लकड़ी  के  निर्यात
 पर  से  प्रतिबन्ध  हटा  लिया  जाए  ताकि  राज्य  सरकार  चन्दन  की  लकड़ी  नेः  लिए  प्रतिरपर्धात्मक  कीमत  पाने

 के  लिए  विश्व  स्तर  पर  प्रतिस्पर्धा  करने  की  आशा  कर  सके  ।  यढ्  भी  अनुरोध  किया  गया  कि  यदि  किसी

 कारणवणश  यह  संभव  ने  हो  सके  तो  चूर्ण  और  फ्लेण्स  के  रूप  में  50  ग्राम  से  अनधिक

 चम्दन  की  लकड़ी  के  निर्यात  का  प्रावधान  नई  वनिर्यात-आयात  नीति  1992-97  में  भी  बरकरार  रखा

 उपर्युक्त  प्रस्ताव  की  जाँच  करने  के  लिए  सम्बन्धित  विभागों  ने  एक  बैठक  आयोजित  की
 थी  ।  पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  तथा  विकास  आयुक्त  के  परामर्श  से  यह  निश्वय  किया
 गेया  है  कि  चूर्ण  और  फ्लेक्स  के  रूप  में  चन्दन  की  लड़की  के  निर्यात  पर
 पर्यावरण  के  आधार  पर  प्रतिबन्ध  कायम  रखा  अन्य  रूपों  में  अर्थात  तेल  और  अन्य

 मूल्यवधित  मयों  के  रूप  में  चन्दन  की  लकठी  के  मुक्त  रूप  से  निर्यात  की  अनुमति  है  ।  यह  अनुमसि  कुछ
 निश्चित  शर्तों  को  पूरा  करने  के  अध्यधीन  है  ।

 सिन्दरी  उदंरक  इकाई में  पदों को  संद्या

 378.  श्री  ललित  उरांब  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 सिंदरी  उर्वरक  संयंत्र  में  तकनीकी  और  गैर  तकनीकी  संबर्गों  में  श्रेणी  ।,  2,  5,
 4  के  अन्तर्गत  मरजूर  की  गई  पदों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी

 इनमें  से  प्रस्येक  श्रेणी  में  अनुसूचित  जातियों  और  भनुसूबित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 पदों  की  संख्या  कितनी
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 उपयु'क्त  संबर्गों  में  वर्तमान  में  मंजूरशुदा  पदों  पर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  श्रेणियों  के  नियुक्त  रिए  गए  वर्मधारियों  दी  संखया  कितनी  और

 अनुपुपित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्‍त  पदों  की  श्र  णीवार
 संख्या  कितनी  है  और  इन्हें  कब  तक  भरा  जाएगा  ?

 रसायन  और  उर्वरक  भम्त्रालय  में  राज्य  सजी  चिस्ता  :  फर्टिलइजर  कार्पोरेशन
 अ।फ  इण्डिया  लि०  के  सिदरी  एकक  के  संबंध  में  ग  और  घ  श्रेणियों  में  मंजूर
 तकनीकी  और  गेर  तकतीकी  पदों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 नियत  तल  न

 मंजूर  पदों  की  संड्या

 पद  की  श्रेणी  तकनीकी  गैर  तकनीकी

 श्रेणी  क
 जिओ

 246  84

 श्रेणी  ख  69

 श्रेणी  ग  463

 श्रेणी  थ  504
 नली  जन  कल  अल  तन  ना  ऑन  et

 जब  कभी  पदों  की  सीधी  भर्ती  या  पदोन्नति  से  भरा  जाता  के  सिन्दरी

 एकक  में  राष्ट्रपति  के  निर्देश  में  यथा  निर्धारित  अनुशूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए
 आरक्षण  का  पालन  किया  जा  रहा

 एफ०सी  ०आई०  के  सिंदरी  एकक  में  कर्मंच।रियों  की  कुल  विभिन्‍न  श्रेणी  के  पदों  में

 सामास्य  बे  और  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसुचित  जनजाति  की  सख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 कार्य रत  कर्मचारियों  की  संख्या

 तकनी  की  गैर  तकनीकी
 पद  की  >-++-----------------------  न  न  संख्या

 श्रेणी  कर्मचारियों  कर्मचारियों  की  संख्या  कर्मचारियों  कमंचारियों  की  संख्या

 की  कुल  काम  15  कीकुल  49

 संख्या  सामास्य  संख्या  सामान्य

 श्रेणी  क  202  252  7  5  99  49  6  2

 शेगी  264  252  7  69  99  92  6  27

 श्रेणीग  431  210.  152  69  566  530  9  27

 प्रेणीभ 69 292 278 7
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 अतिरिक्त  जनशक्ति  रथा  गंभीर  वित्तीय  स्थिति  के  कारण  सिंदरी  एकक  में  केवल
 ए्ण  क्षेरोें  को  छोड़कर  बाहर  से  कोई  भर्तो  नहीं  की  जा  रही  अतः  जब  समस्त  रिवत  पद  भरे

 राष्ट्रपति  के  +ि  देश  में  निर्धारित  आरक्षण  का  अनुपालन  किया

 ]

 कम्पनियों  का  पंजोफभरण

 379.  थी  संयद  शाहाबुहीन  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 1991  और  1  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  कम्पती  अधिनियम  के  अंतर्गत

 कितनी  दाम्ततियों  कॉ  पंजीकरण  किया

 1991-92  के  दौरान  कितनी  कम्पनियों  का  पंजीकरण  किया

 1991-92  के  दौरान  कितनी  कम्पनियों  के  साम  रजिस्टर  से  हुटा  दिए  और

 1  1992  को  कम्पनियों  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  जिसमें  उनका  मुख्यालय  स्थित

 है  ?
 ॥

 प्याय  और  कम्पनी  कार्य  रून्‍्त्रालय  में  राज्य  रम्त्री  एचठ  हार०  :

 1991  को  कार्यरत  शेयरों  द्वारा  सीमित  कम्पनियों  की  कुल  संधथा  224452  थी  और  |
 1992  को  ऐसी  कारयेरत  कम्पनियों  की  संदढ्या  250361  थी  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  शेयरों  द्वारा  सीमित  26.145  कम्पनियों  को  पंजीवृ-त  किया
 गया  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  201  क्रम्पतियों  द्वारा  काये  बन्द  करने के  बारे  में  सूनित  किया
 गया  जिनमें  से  108  कम्पतियों  के  नाम  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  560  के  अन्तर्गत  काट  दिए  गए
 थे  और  93  कम्पनियां  समापन  में  चली  गयीं  |

 1  1992  को  शेयरों  द्वारा  सीमित  कम्पनियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  विवरण  के  रूप
 में  संलग्त  है  ।

 विवरण

 ]  1992  को  कार्यरत  शेयरों  हारा  सीमित  कम्पनियों का
 राज्यवार  ब्यौरा

 क्रम  सं०  राज्य|तंब  शासित  प्रदेश  संख्या

 1  2
 ae

 ४3३.

 ..  आध्  प्रदेश  13309

 2.  असम  2135
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 9

 9

 73

 ७

 ७

 #

 ७०

 20,

 22.

 23.

 24.

 25.

 26,

 27.

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 गामालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाइ

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  और  निकोबार  अआइसलैट

 अरुणाचल  प्रदेश

 अंडी गढ़
 दादर  तथा  नागर  हवेली

 दिल्ली

 गोवा

 25  1992
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 2  3

 28.  दमन  तथा  द्वीव  21

 29.  मिजोरम  13

 30.  पांडिचेरी  753

 कुल  योग  :  250361
 किन  %)०+२3त3३2त2ुॉुल2ल्‍2ल्‍ॉ२६₹ँंल्‍नेीनल  ++-  न  ete,

 उड़ीसा  में  अतिरिक्त  सिचाई-क्षमता  उत्पत्न  करते  के  लिए  परिष्यय

 380.  डा०  कृपा सिघ्‌  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  व५ं  1992-93  के  लिए  ग्रामीण  बिकास  के  हेतु  विभिन्‍न  माध्यमों  से  अतिरिक्त

 सिच्राई  क्षमता  उत्पन्न  करने  के  लिए  कुल  कितना  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  आबटित  निधि  राज्य  सरकार  को  जारी  की  गई  और

 यदि  तो कब  और  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  थिकात  में  राज्य  मंत्री  उत्तमसाई  एच०

 दो  प्रमुख  केगड्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  अर्थात  समस्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 तथा  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अस्तगंत  सिंचाई  के  लिए
 अलग  से  फोई  आवंटन  नहीं  किया  जाता  दस  लाख  कुओं  की  जोकि  जवाहुर  रोजगार

 योजना  की  एक  उपनयोजना  के  अन्तर्गत  राज्य  आबंटन  की  20%  राशि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  और  मुक्त  बंधुआ  मजदूरों  के  लिए  सिचाई  कुएं  मुहैया  कराने  के

 लिए  निर्धारित  की  जाती  1992-93  के  दौरान  उड़ीसा  को  दश  लाख  कूओं  की  पोजना  के  तहत  कुल
 25.54  करोड़  रुपये  की  निधियों  का  आबंटन  किया  गया  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  गरोबी  की  रेखा

 से  नीचे  बसर  कर  रहे  लोगों  के  लक्षित  समूहों  को  उत्पादक  स्वरूप  की  आय  सजित  करने  वाली

 सम्पत्तियां  खरीदने  के  लिए  सबसिडी  दी  जाती  इस  कार्यक्रम  के  तहत  लोगो  के  लिए  लघु

 सामुदायिक  सिंचाई  तथा  सिंचाई  की  योजनाएं  प्रायोजित  की  जाती  वर्ष  1992-93  के  लिए  उड़ीसा

 को  पूरे  कार्य  क्रम  क ेलिए  31.98  करोड़  रुपए  आबंटित्र  किए  गए  केस

 सरकार  द्वारा  सिचाई  हेतु  परिव्यय  का  ब्यौरा  निर्धारित  नहीं  किया  भया  है  ।

 और  दस  लाख  कझों  की  मोजनाग  के  अन्तगंत  निर्धारित  केन्द्रीय  निधियां  पहली  अप्रैल

 1992  को  राज्य  सरकार  को  रिलीज  की  गई  भी  ।  राज्य  सरकर  द्वारा  अब  तक  20.58  कर।हइ  रुपए

 खर्च  किए  गए  वर्ष  के  दोरान  15,374  कुओं  का  निर्माण  किया  गया  है  तथा  11,363  कुमों  का

 विर्माण-कार्य  प्रमति  पर  इसी  समच्यिस  श्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चालू  वर्ष  के
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 दौरान  उदीसा  को  कार्यक्रम  हेतु  16  करोड़  रुपए  के  केन्द्रीय  अंश  में  स ेअब  तक  9.04  करोड़  रुपए  रिलीज

 किए  जा  चुके  हैं  ।

 ]

 सार्व  भनिक  बितरण  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताथ

 381  राजश  कमार थी

 श्रीमती  शोला  गौतम  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  कुल  कितनी  जनसंख्या  लाभान्वित  होती

 हसमें  से  प्रामीण  जनसंडया  कितनी

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  समाप्त  करने  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 णदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्ररताव  पर  विचार  किया  और

 (8)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 मागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुहीम

 :  से  (E)  देश  की  समूची  जिसमें  से  लगभग  3/4  ग्रामीण  आबादी  सावंजनिक

 वित्तरण  प्रणाली  के  तहत  लाभ  पाने  की  हकदार  राज्य  सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रभासनों  को  सलाह
 गई  है  कि  वे  ऐसे  परिवारों  जो  छूट  गए  राशन  कार्ड  जारी  करें  ।

 केन्द्रीय  सरकार  सार्व  जनिक  वितरण  प्रण।ली  को  समाप्त  करने  के  किसी  प्रस्ताव  की  जांच

 नहीं  कर  रही

 .

 खाब्च  तेलों  का  उत्पादन

 382.  भी  सुबास  चसा  नायक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 यदि  तो  बिगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्य  राज्यवार  कया  लक्ष्य  रखे  गए  और

 इन  लक्ष्पों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  गए  थे  ?

 सागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालप  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीत
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 :  से  य्ाद्य  तेलों  क ेलिए  कोई  शज्यवार  लक्ष्य  अब  तक  निधरित  नहीं  गिया  गया
 देश  में  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  कुछ  उपाय  निम्नवत  हैं  :--

 1.

 |

 च्च

 0८

 10.

 राष्ट्रीय  तिलहत  विकात्त  परियोजना  और  तिलहन  उत्पादन  संवधेन  परियोजना  नामक  दो
 केन्द्रीय  प्रारोशित  योजनाओं  जो  1989-90  तक  खालू  1990-91  के  दौरान
 हन  उत्पादन  द्यक्रम  नामक  एक  ही  योजना  में  विलय  कर  दिया  गया  ।  इस  योजना  में  राज्यों
 को  उच्चकोटि  के  बीजों  के  उत्पादन  और  पौध  संरक्षण  मिनमें  पौध  संरक्षण
 रसायनों  तथा  उपकरणों  की  आपूर्ति  शामिल  तथा  सोयाबीन  तथा

 मुख्ती  के  विशेष  संदर्भ  में  उन्नत  प्रौद्योगिटी  के  प्रदर्शन  हेघु  आवश्यक  सहायता  दी  जाती

 .  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोई  की  तिलहुन  परियोजनाओं  को  सहायता  देना  ।

 .  संसाधन  और  प्रबंध  की  सर्वोत्तम  प्रौद्योगिकी  को  काम  में  लाने  के लिए  1986

 में  तिलहन  सन्वन्धी  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्थापना  की  गई  ।

 -  तिलहनों  का  उ  पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।

 सोयाबीन  और  सुरजपम्‌खी  जैसे  गेर-परम्परागत  लिलहनों  के  तहत  क्षेत्र  को  बढ़ाना  और  ब॒क्ष
 सथा  बनोपज  चावल  की  भूसी  आदि  का  दोहन  ब_रता  ।

 5.  तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  साथ  गति  बनाए  रखने  के  लिए  आवश्यक  संसाधन  और

 भाधार  ढांचे  संबंधी  सुविधाएं  स्थापित  करना  ।

 -  तैल-ताइ  के  विकास  हेतु  सहायता  ।

 .  अमुश्व  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  को  सियत  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन
 देना  ।

 .  संक्राधन  एककों  के  आधुनिकीकरण  हेतु  उपकरणों  की  पहथान  कुछ  उपकरणों  के

 आयात  पर  सीमा  शुल्क  में  रिवायत  करना  ।

 तेलयुक्त  सामग्री  स  पूरी  तरह  तेल  निकालने  के  लिए  विभिन्‍न  संस्थाओं  द्वारा  किए  जा  रहे

 अनुसधान  और  विकास  कार्यक्रमों  को  वित्त  प्रदान

 खर्ज  कम  करने  फे  उपाय

 383.  भी  महेश  कनोडिया  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 मम्भालय  द्वारा  ख्चे  कम  से  कम  करन  हेतु  किए  यए्‌  उपायों  का  ब्योथ  क्‍या  और

 उनके  क्या  परिण!म  निकले  हैं  ?

 लायरि क  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वक्षनिक  तरण  संत्र/लय  में  राज्य  प्रत्री  कस।लदहीन
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 ७...  eee  =  ननजजीियःखज  हनन  A

 .  ओर  खर्च  में  किफायत  करने  के  लिए  विविध  उपाय  किए  गए  हैं  जिनमें  पदों  को

 समाव्त  यात्रा  भत्ता  व्यय  को  कम  टेलीफोन  लोटा  देना  आंद  शामिल  इसके

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  काफी  बचत  हो  जाने  की  सम्भावना

 उद्योगों  को  512.  इक्यिटी  की  स्वोकृति

 384.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  के  अन्तर्गत  किन-किन  उद्योगों

 को  विदेशी  मुद्रा  वी  519%  दक्थिटी  की  स्वीकृति  दी  गई

 क्‍या  इसके  फलस्थवरूर  स्वदेशी  उद्योगों  में  लगी  देश  की  पूंजी  के  प्रतिशत  पर  विपरीत  प्रभाव

 पड़ने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मन्जेलय  विकास  में  राज्य  मन्त्री  कृष्णा  :

 स्वतः  अनुमोवन  योजना  के  गहत  भारतीय  श्जिवं  बैंक  द्वारा  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  से  अथवा  सहयोग
 के  बिना  51%  विदेशी  इक्विटी  अनुमोदन  की  मंजूरी  हेतु  पात्र  उद्योगों  के  नाम  संलग्न  बिवरण  में  दिए

 ए  हैं  ।

 नहीं  ।  नई  औद्योगिक  नीति  की  धोकणा  के  बाद  देश  में  उद्योग  लगाने  के  हज्छुक  उद्यमियों
 द्वारा  3।  1992  तक  कुल  7336  औद्योगिक  उद्यमी  दर्ज  किए  जा  चुके  हैं  जिनमें

 176493  करोड़  रु०  का  कुल  पूंजी  निवेश  परिकल्पित  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 उद्योगों  की  सूचो

 1.  धातुरुम॑  उश्चोग

 (1)  लोह  मिश्र  धातुएं

 (2)  ढलाई  और  पिटाई

 (5)  भलोह  धातुएं  तथा  उनकी  मिश्र  धांतुए७ँ

 (4)  स्पंज  आयरन  तथा  पैलेठाइजेंगन

 (5)  300  मि०मी०  व्यास  से  अधिक  के  बड़े  ध्यास  वाले  इस्पात  से  बेहंड  किए  हुए  १|६ैव
 तथा  स्टैन्लंस  स्टील  पाइप

 (6)  कर्ण  लोहा
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 2.  बायलर  और  वाष्प  उत्पादन  संयंत्र

 3.  मूल  गति  उत्पादन  उत्पादकों  से

 औद्योगिक  टरबाइन

 पे

 )

 (2)  अन्तर्देहन  इंजन

 (3)  सौये  वाय्‌  हत्यादि  जैसी  वैकल्पिक  ऊर्जा  पद्धति  तथा  तत्सम्बन्धी  उपकरण

 ) (4)  60  मंगावाट  तक  के  गेस/हा  हड्ो/वाष्प  टरबा  इस

 4.  बेखुत  उपकरण

 बिजली  तथा  वितरण  पावर  एच०टी०  स्विचगिय र  सिन्कोन्स
 कंडेंसरों  सहित  बिजली  के  पारेषण  और  बित्तरण  हेतु  उपकरण

 (2)  विद्यूत  मोटरें

 (3)  विद्यत  औद्योगिक  भट्ठियां  तथा  इंडक्शन  हीटिंग  उपकरण

 (4)  एकक्‍्स-रे  उपकरण

 (5)  इलेक्ट्रोनिक  उपकरण  कंपोनेंट  जिनमें  सब्सक्राइवर  और  दूर  संचार  उफकरण  शामिल

 हैं  ।

 (6)  लीड-इन-वायर  के  निर्मोण  के  लिए  कंपोनेंट  ।

 (7)  हाइड्रो/भाष/गैस  एम०  डब्ल्यू०  के  जनरेंटिंग  सेट  ।

 (8)  आंतरिक  दहन  इंजिनों  पर  आधारित  जनरेटिग  सेट  और  पर्पिग  सेट  ।

 (9)  जेनीफिल्ड  दूर  संचार  केबिल  ।

 आप्टिक  फाइबर  ।

 ऊर्जा  एफिसियंट  लेम्प्स  और

 अति  लधु  कार्बन  इलक्ट्रोड्स

 5. परिथजहम मछली पकड़ने के ट्रावलरों सहित डो० डब्ल्यू० टो० तक को मां्रोकृत बनौकाएं । (2) शिप एस्सीलरीज (3) वाणिज्यिक साबंजनिक परिबहल बाहुन जिनमें मारोंमोटिय
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 बाधिज्विके  तिपढ़ियों  जीप  टाईप  भ्रौद्योगिक  लोकोमो(टिव  शामिल

 हैं  ।

 (qr)  आटोमोटिव  दुपहिए  भौर  तिपहिए  ।

 आटोमोटिव  हिस्से  पुर्जे  स्पेयसं  तथा  सहायक  सामान  |

 (4)  रेकवे  इक्विपमेंट  के  लिए  शाक

 (5)  रेलवे  स्टाक  तथा  लोकोमोटिवों  के  लिए  ब्रेक  सिस्टम  ।

 6.  औद्योगिक  मशीनरी

 (1)  औद्योगिक  मशीनरी  तथा  उपकरण  ।

 7.  ()  मशीनरी  औजार  और  ओद्योगिक  रौबेटस  तथा  उनके  कंट्रोल  एवं  सहायक
 सामान

 (7)  औजार  और  विशेष  किस्म  के  सांचे  और  क्रास  लैंड  टूलिंग
 तथा

 (iti)  इंजीनियरी  उत्पादन  के  औजार  जैसे  कटिंग  और  फार्भिंग  नमूने  तथा  डाइयां

 भौर

 8.  कृषि  सशीमरी

 (1)  ट्रैक्टर

 (2)  सैल्फ  प्रोपैल्ड  हार्वेस्टर  कम्बाइस्स

 (3)  चावल  ट्रांसप्लांटर्स

 9.  अर्थ  मूविग  मशीनें

 (1)  अथ  मूबिंग  मशीनें  तथा  निर्माणकारी  मशीनें  और  इनके  कस्पोनैंट  |

 10.  औद्योगिक  ओजार  .

 (1)  प्रवाह  भार  स्तर  की  दर  और  इंसी  प्रकार  कीं  अन्य  विशेषताओं  के

 लिए  रिकार्ड  4  प्रथालन  सम्बस्धी  उपकरण  ।

 11.  बैज्ञानिक  तथा  इलेक्ट्रोमेडिकल  औजार  और  भ्रयोगशाला  उपकरण  ।

 12.  निम्नलिखित  के  अधीन  आने  वाले  नाईट्रोजीनस  तथाਂ  फास्फेटिक  उवैरक  ।

 (1)  आई०डी  ०  अर०  1951  की  पहली  अनुसूची  में  “8  उरबरकोंਂ  के  अधीन

 अकार्बेतिक  उ्दं रक  ।
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 13.  रसायन  के

 (1)  पेट्रोरसायन  सहित  भारी  कार्बनिक  रसायन  ।

 (2)  भारी  क्षकार्बनिक  रसायन

 (3)  कार्वनिक  बढ़िया  रसायन  ।

 (4)  सिन्थेटिक  रेजिन्स  तथा  प्लाप्टिक्स  ।

 (5)  मानव  निर्मित  फाइबर  ।

 (6  )  सिथेटिक  रबड़  ।

 (7)  औद्योगिक  विस्फोटक  ।

 (8)  तकनीकी  ग्रेड  के  घास-पात  साशी  और  इसी  प्रकार  के
 अन्य  ।

 (९9)  सिन्धेटिक  डिटरजेंट  ।

 (10)  विविध  रसायन  औद्योगिक  प्रयोग  के

 कंटेलिस्ट  तथा  कंटेलिस्ट  सहायक  ।

 फोटोग्राफिक  रसायन  ।

 रबड़  रसायन

 पोलीओल्स

 आइसोस।हनेट्स  य्‌ रेथेन्स  इत्यादि  ।

 तेल  की  अधिक  प्राप्ति  क ेलिए  बिशेष  रसायन  ।

 होटिंग  फल्यूडस  ।

 तारकोल  क्षरण  तथा  इसके  उत्पाद  ।

 औद्योगिक  गैसों  के  निर्माण  क ेलिए  विशेष  रसप्तायन  ।

 अधिक  ऊंचाई  पर  सांस  लेने  वाली  आक्सीजन/मे  डिकल  आवश्ोजन  ।

 (८)  नाइट्रस  आक्साइड  ।

 (5)  बड़ी  मात्रा  में  लिक्विड  कार्बनडाई-अक्साइड  जैसी  शीतकर cy  च
 गेसें  ।

 आरगोन  ब  अन्य  दुलंभ
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 क्षार/अम्ल  रोधक  सीमेंट  कम्पाउन्ड  ।

 चमड़ा  रसायन  तथा  सहायक  सामान  ।

 14.  गौषध  एवं  भेषज  औषध  नीति  के  अनुसार

 15.  (1)  कागज  उत्पाद  सहित  कागज  और  लुगदी  ।

 (2)  भौद्योगिक  लेमिनेट्स  ।

 16.  (1)  मोटर  गाड़ी  टायर  व  ट्यूब  ।

 (2)  सभी  प्रकार  की  रबड़  युक्त  हैवी  डयु  टी  इंडस्ट्रीयल  बेल्टिग्स  ।

 (3)  रबड़ाइज्ड  कनवेय र  बेल्टिंग

 (4)  रबड़  रीइन्फोर्स्ड  एवं  लाइन्ड  फाइबर  फाइटिंग  होस  पाइप  ।

 (5)  हाई  प्रेशर  ब्रं डेड  होसस

 (6)  इंजीनियरी  तथा  औद्योगिक  प्लास्टिक  उत्पाद  ।

 17.  प्लेट  ग्लास

 (1)  टेलीविजन  ट्यूबों  के लिए  ग्लास  शेल

 (2)  फ्लोटरलास  तथा  प्लेट  ग्लास

 (3)  एजच०  टी०  इम्सुलेटर

 (4)  सभी  किस्म  के  ग्लास  फाइबर

 18.  सरेसिक्

 (1)  औौद्योगिक  प्रयासों  के लिए  सरेमिक

 19.  सीमेंट  उत्पाद

 (1)  पोर्टलैंड  सीमेंट

 (2)  जिप्सम  बाल  बोर्ड  स  इत्यादि  |

 20.  हाई  ठेक्नोलाओ  रिप्रोडक्शन  और  मल्टीप्लीकेदान  इक्पिमेंद

 21.  काबत  तथा  कार्बन  उत्पाद

 (1)  ग्रेफाइट  इलैक्ट्रोड्स  एंड  एनोड्स

 (2)  इम्परावियस  ग्रेफाइट  ब्लाक्स  तथा  शीट्स

 22.  प्रोटेंशन  हाई  प्रेशर  आर०सी  ०सी ०  पाइष
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 23.  रबड़  मशीनरी

 24.  प्रिटिंग  सशीनरी

 (1)  प्रति  घण्टे  30,000  या  इससे  अधिक  इमोसन  वाली  बेब-फेड  हाई  स्पीड  आफ  सेट

 रोटरी  प्रिटिंग  मशीन  ।

 (2)  फोटो  कंमोजिग/टाइप  सेटिंग  मशीन  ।

 (3)  8”  »  25”  तथा  इससे  अधिक  आकार  की  बहु-रंगी  शीट-फ्रंड  आफ-सेट  छपाई
 मशीनें  ।

 (4)  30,000  अथवा  इससे  अधिक  इंप्रेशन  प्रति  घंटे  उत्पादत  वाली  उच्च  गति  की

 रोटोग्रेबर  छपाई  मशीनें  ।

 25.  बेल्डिग  माइलड  स्टील  हेतु  के अतिरिक्त  वेल्डिंग  इलेक्ट्रोड्स  ।

 26.  औद्योगिक  सिथेटिक  डायमंड्स  ।

 27.  (1)  फोटोसियेसिसत  इम्पूवर्स

 (2)  जैने  टिकली  मोडिफाइड  फ्री  लिविग  सिम्बायटिक्स  ताइट्रोजन  फिक्स र  ।

 (3)  फेरोमोन्स  ।

 (4)  जीव  कीटनाशक  ।

 28.  गौण  तेलों  का  निस्तारण  एवं  उन्‍नयन

 29.  पूर्व-निमित  भवन  निर्माण  सामग्री  ।

 30.  सोया  उत्पाद

 (1)  सोया  टैक्सचर  प्रोटीन

 (2)  सोया  प्रोटीन  आइसोसेट

 (3)  सोया  प्रोटीन  कंसंट्रेट

 (4)  सोयाबीन  के  अन्य  विशेषीकृत  उत्पाद

 (5)  विनटराइज्ज  तथा  गंध  रहित  परिष्कृत  सोयाबीन  तेल  ।

 31.  प्रमाणीकृत  उच्च  उपज  देने  वाले  संकर  बीज  तथा  कृतिक  बीज  एवं

 पादष  तंतु  प्रक्रिया  से  विकसित  किए  गए  उच्च  उपज  देने  वाले  प्रभाणीकृत  लकु

 पादप  ।
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 32.  लघ्‌  उद्योग  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  मदों  को  छोड़कर  मिल्क  माल्टिड  फूड  तथा  फ्लोर
 के  सिवराए  सभी  खाद्य  प्रसंस्करण

 33.  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मदों  को  छोड़कर  छाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  के  पैकेजिंग

 हैतु  सभी  मर्दे  ।
 न

 34.  होटल  तथा  पर्यटन  सम्बन्धी  उद्योग  ।

 35.  कंप्यूटर  साफ्टवेअर  न

 अखिल  भाश्तीय  न्यायिक  सेवा

 ऊँ  कक
 385.  श्री  रास  किलात  पासवान  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 हु  क्या  सरकार  का  विचार  उच्चतम  न्यायालय  के  13  1991  के  निर्णय  को  देखते

 हुए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अन्तर्गत  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एज०आर०  :  और

 सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  9-1-1992  को  एक  पुनतविलोकन  अर्जी  फाइल
 की  अभी  उसका  निपटारा  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  किया  जाना

 ]

 शारजाह  सें  भारतीयों  को  कारावास

 386.  क्री  भीौ०  एस०  विजयराधवन  :

 श्रीमती  गीता  मुऊर्जो  :

 थी  थाइल  जात  अंजलोज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  हाल  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की  जानकारी  है  जो  शारजाह  में  एक  ताटक
 का  मंचन  करने  के  कारण  कुछ  भारतीयों  को  काराबास  दिए  जाने  के  बारे  में  और

 यदि  उन्हें  कारावास  से  शीघ्र  मुक्त  कराने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विदेश  भरतालय  में  राज्य  मन्त्रो  एडुआर्डो  हां  ।

 हवालात  में  रखे  गए  लोगों  को  कुछ  राहुत  प्रदान  करने  के  लिए  प्रत्येक  उपाय  किया  जा

 रहा  हमारे  राजदूत  इस  मामले  पर  निरन्तर  नजर  रखे  हुए  बह  सभी  उपयुक्त  स्तरों  पर  स्थानीय

 प्राधिकारियों  के साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए  यह  मामला  दिल्ली  में  संयुक्त  अरब  अमी  रात  के  राजदूत  के

 साथ  तथा  विदेश  कार्यालयों  के  बीच  द्विपक्षीय  बातचीत  में  भी  उठाया  गया  दुअई  में  हमारे  प्रधान
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 कोंसल  और  अन्य  कोंसली  अधिकारी  हवालात  में  रखे  गए  लोगों  से  मिलने  गए  हैं  ।  मामला  अभी  भी
 न्यायाधीन  है  ।  अभियुक्तों  की  ओर  से  एड  अपील  लगाई  गई  है  जिसकी  शीघ्र  ही  सुतवाई  होगी  ।

 जाय  उद्योग

 387.  श्री  जित  बसु  :  क्‍या  प्रधान  सस्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चाय  उद्योग  के  दोर  से  गुजर  रहा
 और  *

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 था  निज्य  सनत्रालय  में  उप  मस्त्री  सलमान  :  चाय  उद्योग  को  सो  ०भआाई०एस०
 देशों  द्वारा  खरीददारियों  में  कमी  करने  की  वजह  से  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्‍योंकि  ये

 देश  पिछले  बर्षों  क ेदौरान  भारतीय  चाय  के  प्रमुख  खरीददार  चाय  का  उत्यादन  भी  जनवरी  से
 1992  की  अश्धि  के  दोरात  पिछले  वर्ष  की  इसी  अबधि  की  तुलना  में  28.59  मिलि०  कि०प्रा०

 तक  कम  हुआ  ।

 ,  सरकार  विभिन्‍न  देशों  को  उद्योग  प्रतिनिधिमंडलों  को  भेजकर  चाय  उत्पादन  के

 करण  को  प्रोत्माहित  कर  रही  है  रूस  सहित  कुछ  सो  ०आई०एस०  देशों  के  साथ  व्याप।र-सोदे  भी  किए  गए
 हैं  |  दूसरे  देशों  को  अपनी  चाय  की  कीमत  और  क्वलिटी  की  प्रतिस्पर्धात्यकता  बतलाते  हुए  उनसे  आग्रह
 किया  जा  रहा  है  कि  भारतीय  चाय  की  अधिक  मात्रा  में  खरोदारी

 ।  पामोलीन  का  आयात

 388.  थी  पाला  के  ०  एम०  मेस्य  :  क्‍या  प्रधान  मन्च्रो  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  1992  मे  3।  1992  तक  राज्यवार  कितता-कफितना  परामोलीन|पाम
 ऑयल  आयात  किया

 कैरल  हेतु  पामोनीन,पामअयल  का  आयात  करने  वाली  एजेंसियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  केरल  द्वारा  पामोलीन  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  केदद्र  सरकार  को  कोई  शिकायत  प्राप्त

 हुई  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मागरिफ  उपभोक्ता  मांसते  और  वितरण  मंत्र.लय  में  राज्य  झन्‍्त्रो

 कमालदीन  :  सीधे  नायात  की  थोजता  के  तहत  राज्यों  द्वारा  आयात  किए  गए  पामोलीम  की

 राज्यन्वार  मात्रा  एस  प्रकार

 राज्य  मात्रा

 गुज  रात  5,952
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 केरल  14,921

 महाराष्ट्र  8,000  )

 तमिलनाडु  18,000

 पश्चिम  बंगाल  7,894
 .  फि-_+_स्‍नतंँ्तन-त3>3>_तहतऋतलतऋहनॉनंऋ१नन्‍ऋतमंहस्‍ मे  तमत+तत+त+

 केरल  सरकार  ने  अपनी  तरफ  से  पामोलीन  के  आयात  हेतु  केरल  राज्य  नागरिक  आपूर्ति

 निगम  लि०  को  अपने  एजेंट  के  रूप  में  नामित  किया  है  और  इस  राज्य  निगम  ने  सप्लायर  मैससे  पावर

 एण्ड  एनर्जी  प्राइवेट  सिंग'पुर  के  जरिए  पामोलीन  का  आयात  किया

 और  9  जनवरी  और  10  1992  के  दिल्‍ली  अंक  में  दी  गई  खबर

 में  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  केरल  के  लिए  पामोलीन  अधिक  उंधे  मूल्य  पर  और  मूल्यों  के

 संबंध  में  राज्य  ध्यापार  निगम  से  परापर्श  लिए  बिना  खरीदा  जा  रहा  इसके  बाद  यह  मामल  न  केरल

 सरकार  के  साथ  उठाया  गया  जिन्होंने  समाचार  पत्र  की  रिपोर्टों  का  खण्डन  किया  और  उन्हें  आधारदहीन
 झलाया  । बिच  दि

 असम  में  गांवों  का  विश्युतीकरण

 389.  श्रो  प्रबीन  डेका  :  क्या  प्रधान  मत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  ऊर्जा  के  अतारम्परिक  ज्रोतों  के
 माध्यम  से  कितने  गांवों  ता  विद्यूतीकरण  किया

 गया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  माध्यम  से  कितने  गांवों

 का  विद्तीकरण  करने  का
 प्रस्ताव

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  सृजने  हेतु  इस  राज्य  को

 कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 उबत  राज्य  में  सौर  ऊर्जा  के  माध्यम  से  पैदा  की  गई  अपा  रम्परिक
 ऊर्जा  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा

 कया  है  ?

 घोझना  एवं  कार्यकर्स  क्ायरिवियन  संत्रालेय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  अपारस्परिक  ऊर्जा  जरोत  मंजालय

 में  राज्य  संत्री  सुख  :  असम  में  अंगलोंग  सी०  एवं  कामरूप  जिलों

 के  जार  ग्रामों  का सौर  प्रकाशवोल्टीय  बिद्यूत  संयंत्रों  के  द्वारा  बिध,तीकरण  किया  गया  इसके  अति

 20  प्रामों  को  सौर  प्रकाशवोल्टीय  सड़क  रोशनी  प्रणाली  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।

 राज्य  सरकार  का  आठवीं  योजना  के  दौरान  सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणाली  द्वारा  30  ग्रामों

 का  विद्य॒  तीकरण  करने  का
 प्रस्ताव  ॥॒

 आठवीं  योजना  के  दौरान  अपारंपरिक  ऊर्जा  ज्रोतों  का  उपयोग  करने  के  लिए  राज्य  को

 राज्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  201  00  नाख  रुपए  की  राशि  नियत  की  गई
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 अप्तम  राज्य  में  सौर  प्रकाशबोल्ठीय  प्रदर्शन  एबं  उपयोग  कार्य  क्रम  लाग  इस  कार्यक्रम  के

 एंक  अंग  रू  में  दूरस्थ  एवं  अविद्युतीकृत  क्षेत्रों  में  प्रकाशवोल्टीय  प्रकाश  जल  पंपिंग

 सामुदायिक  लघधुग्राम  स्तरीय  विद्यूत  सयंत्र  इत्यादि  स्थापित  किए  जाते  राज्य  में
 33  घरेलू  प्रकाश  2  सामुदायिक  प्रकाश  2  साधुदायिक  ठेखीग्रिजन  तथा  100

 सड़क  रोशनी  प्रणालियां  हैं  ।  राज्य  में  2.5  किल्लोबाट  की  कुज्न  क्षमता  वाले  4  सु  केन्द्रीकृत  और
 योल्टीय  विद्युत  संयंत्र  हैं  ।

 ध्रधानमन्त्रों  को  वेपाल  यात्रा

 390.  श्री  पी०  एम०  सईद  :

 ओ  राजेश  कुमार  :

 श्रो  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :

 श्री  क्षकर  सिंह  वाधेला  :

 डो०  वेंकटेशबर  राव  :

 ओर  पा  रद  विध  :

 श्री  जार  फर्नानपरीज  :

 श्री  सभोरंजन  भक्त  :

 श्रीमसी  शीला  गौतम  :

 श्री  भोगेल्र  शा  :

 शआोमतो  भाजना  जचिखलिया  :

 भरी  शिक्‌  सोरेग  :

 थी  साईमत  मरांडो  :

 क्या  प्रधान  सरजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्होंते  हाल  ही  में  नेपाल  की  यात्रा  की

 वेपाल  नेताओं  के  साथ  उनकी  किन  द्विपक्षीय
 उसके  कया  निष्कर्ष

 और  बद्र॒पक्षीय  बिधयों  पर  वार्ता  हुई  और

 क्या  दोनों  देशों  के  भीच  किद्ली  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बसन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  नेपाल  के  नेताओं  के  साथ  आतंकवादी  त्र॒स्‍्वों  द्वारा  भारत  में  अपनी  वतिविधियों  के

 और
 लिए  नेपाल  के  तराई  क्षेत्र  को  आधार  के  रूप  में  प्रयोग  किये  जाने  के  मुह्े  पर  भी  चर्चा  की  गईं

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुई  चर्चा  का  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  ?

 जिदेश  मस्जालत  में  राज्य  स्स्जी  एडमार्डो  :  जो  हां  ।  प्रधानमंत्री  ने  नेपाल  के
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 प्रधानमंत्री  परम  सा।ननीय  गिरिआ  प्रसाद  कोईराला  के  मिमंत्रण  पर  19  से  21  1992  तक

 नेपाल  की  राजकीय  सदूभावना  यात्रा  की  थी  ।

 से  दोनों  प्रधान  मंत्रियों  के  नेतृत्व  में  भारतीय  और  नेपाली  शिष्टमण्डलों  ने  आपसी

 हित  के  मामलों  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  ।  इन  बेठकों  के  दोरान  और  भारत  के  प्रधानमन्त्री  की  यात्रा  से

 पहले  अधिका  री-स्तर  की  बातचीत  के  दोरान  भी  कई  निर्णय  गए  और  द्विपक्षीय  सहयोग  को  मजबूत
 ओर  उसका  विस्तार  करने  की  दृष्टि  से  उनको  अन्तिम  रूप  दिया

 इस  वात्रा  के  दोटान  एक  संयुक्त  विज्ञप्ति  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिप्में  दोनों  देशों  के  बीच

 सहयोग  के  क्षेत्रों  का  उल्लेख  है  ।

 दपापार

 भारत  को  तेपाली  माल  के  सिर्यात  के  सम्बन्ध  में  जो  व्यवस्था  हे  उसे  बेहतर  तथा  सरल  बनाने  के

 लिए  सहमति  हुई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  जिन  प्रावधानों  पर  सहमति  हुए  हैं  उनमें  निम्नलिखित  शामिल

 मौजूदा  प्राफोर्मा  निकासी  व्यवस्था  को  समाप्त  किया  जाएगा  और  उसके  स्थान  पर  मूल  प्रमाणपत्र

 व्यवस्था  जारी  की  जाएगी  जो  नेपाल  के  महामहिम  की  सरकार  द्वारा  दी  जाएगी  ।

 मण्डो  में  सीमा-शुल्कों  तथा  गरुणात्मक  प्रतिबन्धों  के  बिना  नेपाल  के  उत्पाद  के  प्रवेश
 की  पात्रता  के  निर्धारण  में  नेपाली  घटक  श्रम  को  भी  शामिल  किया  गया

 इन  तीन  घटकों  अर्थात  नेपाल  श्रम  नेपाली  सामग्री  अन्तव॑स्तु  लथा  भारतीय  सामग्री

 अस्तर्वस्तु  का  कुल  प्रतिशत  अनुपात  50%  से  अधिक  हो  तो  उत्पाद  को  भारतीय  मण्डी  में  शुल्क-मुक्त
 तथा  कोटा-मुक्स  प्रवेश  मिल  जाएगा  ।

 से  भारत  को  जो  निर्यात  होते  हैं  वे  सभी  उपर्युक्त  प्रावधानों  की  परिधि  में  आ  जाएंगे

 सिवाए  थोड़ी  सी  सका  रात्मक  मदों  वो  छोड़कर  जिनके  लिए  ये  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  होगी  ।

 पक्षों  मे  कार्यविधियों  पर  सहमति  व्यक्त  की  है  ताकि  इस  बात  का  सुनिश्चय  हो  सके
 कि  मूल  प्रमाण  पत्र  व्यवस्था  को  कुशलता  पूर्वक  तथा  उचित  तरीके  से  क्रियान्वित  किया  जाता

 व्यापार  से  राश्यन्धित  परहुत  से  अन्य  मसलों  को  भी  सुलझा  लिया  गया  है  जिनका

 उल्लेख  नीचे  दिए  अनुसार

 प्तीमा  से  कलकता/हल्दिय।  तक  आने  जाने  के  लिए  नेपाल  के  गैर  सरकारी  वाणिज्यिक

 वाहनों  के  आने-जाने  का  जहां  तक  सम्बस्ध  है  केवल  उन्हीं  बाहुनों  को  इसकी  इजाजत  दी  जाएगी  जिन्हें
 नेपाल  द्वांजिट  एण्ड  बेयरहाउसिंग  कम्पनी  लिमिटेड  या  नेपाल  परिवहन  निगम  अथवा  नेपाल  के  महामहिम
 की  सरकार  द्वारा  विधिवत  प्राधिकृत  क्रिया  गया  हो  और  उनके  द्वारा  भारतीय  सीमा  शुल्क  अधिका

 को  आवश्यक  वबन  दिया  गया  हो  ।

 न्शिट्प गया

 नेपाल  भारतीय  रुपए  में  भुगतान  की  मौजूदा  प्रणाली  के  अलावा  मुक्त  कूप  से  परिवत्त्यं  मुद्रा  में
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 भूगतात  के  जरिए  भारत  से  मालका  आयात  कर  सकता  ऐसे  माल  के  आयात  के  लिए  नेपाल  के

 पहामहिम  की  सरकार  उपयू कत  में  से  षिसी  एक  प्रणाली  का  खुताव  कर  सबती  भारतीय  निर्यातक

 के  सभी  निर्यात  लाभ  थाने  के  हकदार  होंगे  जो  मुक्त  रूप  से  परिवर्यं  मृद्रा  में  ऐसे  नियलिं  के  लिए  उपलब्ध

 किए  जाते

 भारत  होकर  नेताल  से  तेपाल  को  नेपली  बाहनों  तथा  माल  की  आावाजाही  की  इजाऊंव  नकद
 जमा  और  बन्ध्र  पत्र  प्रणाली  के  बिना  नेतासी  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  दिए  गए  आवश्यक  वचन  पर

 दी  जाएगी  ।

 आरएातो  रु

 भारत  घरकार  नेपाल  की  दी  गई  परिक्रामी  आपाती  ऋण  सुविधा  को  35  करोड़  इपए
 से  बढ़ाइझर  50  करोड़  रुपए  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।  इस  करार  की  वंद्यता  अवधि  को  एक

 वर्ष  से  बढ़ाकर  तीन  वर्ष  कर  दिया  इस  अवधि  के  दौरान  /%  यापक  विशेष  ध्याज
 दर  को  बनाए  757  जाएगा  ।

 सवुक्त  सद्यम

 भारतीय  उधमियों  द्वारा  विदेशों  में  संयुक्त  उद्चमों  में  पृंडी  निवेश  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा
 उदारीडृत  मार्ग  तिर्देगों  के  नेपाल  में  ऐसे  उद्यमों  की  स्थापना  से  सम्बद्ध  7  काफी  हृद
 तक  सरल  हो  जाएगी  मूल  प्रमाण-पत्र  व्यवस्था  के  साय-साथ  मेपाल  से  भारत  को  होने  बाले  निर्धात  का
 प्रोत्साहन  तो  होगा  ही  साथ  ही  नेपाल  का  औद्योगीकरण  भी  होगा  ौर  बह  स्वामीय  रोजगार  ८  अवसर
 भी  उपलब्ध

 जल  संएाधन  सहयोग

 दोनों  पक्षों  ने  बूढ़ी  व  मला  तथा  छागमति  परियोजनाओं  के
 सा५-साथ  बाढ़-पूर्वानुमान  तथा  चैतावती  प्रणाली  स्थापित  पुष्तों  के  निर्माण  तथा
 विद्युत  आदान-प्रदान  के  संबंध  में  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करते  के  लिए  एक  समयवद्ध  कार्यक्रम
 पर  सहमति  व्यक्त  की  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि  पन-बिली  परियोजना  की  स्थापना  में
 सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जाए  ;  दानों  सरकारों  ने  इस  बात  पर
 सहमति  व्यक्त  की  कि  बूढ़ी  गंडक  तथा  पंचेश्वर  योजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाए  |  इस  बात  पर  भ्री
 सहमति  हुई  कि  शरद-बांघ  करार  के  तहत  नपाल  को  पानी  की  आपूर्ति  बरकरार  रश्ी  जाएगी  ।

 यो०  पी०  फोईराला  भारत-न्मेवाल  फाउन्डेशन

 प्रधानमंत्री  की  यात्रा  के  दौरात  इस  फाउन्डेशन  का  दोसों  प्रधान  मंत्रियों  मे  संयुकत  रूप  से
 उद्घाटन  किया  इसमें  भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  सांस्कृतिक  तथा  तकनीकी  आवास-प्रदान
 ओर  सहयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  संस्थ'गत  ढांच  की  व्यवस्था  जिन  क्षेत्रों  १र  विशेष  बल्च  दिया  जाएगा दे  क्षेत्र  इस  प्रकार  हैं“-कृषि  विशान  सथा

 !  विकास
 तथा  क्ष  त्-अध्ययन  और  महिला  शिक्षा  ।  ः
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 मेपाल  में  भारतोष  सहायता  परियोजनाएं

 दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  पर  सन्‍्तोष  व्यक्त  किया  कि  इस  समय  चल  रही  सभी  भारतीय

 योजनाएं  सुचारू  रूप  से  क्रिय।स्वित  हो  रही  हैं  जिनमें  घरन  में  वी०  पी०  कोईराला  चिकित्सा  विज्ञान

 संस्थान  की  काठमांडू  में  बोर  असपताल  के  एक  नए  स्कन्द  की

 बीजलपुर  रेलवे  का  रंगेली  में  टेलीफोन  केन्द्र  की  स्थापना  तथा  विराटरगर-भद्गपुर  और  बत

 वीरपुर  सड़कों  ज॑ंसी  कुछ  नई  सड़कें  बनाने  के  निर्माण  से  श्रम्बद्ध  परियोजनाएं  शामिल  हैं  ।

 नेपाल  के  महामहिम  की  सरकार  के  अनुरोध  पर  भारत  सरकार  महेन्द्र  राजमार्ग  के  को

 महाकाली  क्षेत्र  के  पश्चिमी  क्षेत्र  में  कायं  पुलों  का  निर्माण

 भारत  नेपाल  उच्च  स्तरीय  कार्य बल  की  स्थापना  की  जाएगी  जो  इस  बात  का  सुनिश्वय  करेगा
 कि  उपर्युक्त  परियोजनाएं  सफलताप्र॒बंक  पूरी  हो  जाएं  और  यह  कार्यंबल  नेपाल  में  किसी  और  नई
 भारतीय  सहायता  परियोजना  की  भी  जांच  करैगा  जिसका  प्रस्ताव  किया  जा  सकता  ही  जैसे  बी०  पी०
 कोईराला  नेत्र  चिकित्सा  संस्थान  और  महेन्द्र  राजमार्ग  के  कोहलपुर-महाकाली  खण्ड  को  टनकपुर  बांध  से
 जोड़ने  का  प्रस्ताव  ।

 बम

 नेपाल  के  मह।राजधिराज  ने  पारस्परिक  सुविधाजनक  तारीख  पर  भारत  की  यात्रा  के  लिए
 प्रधा  की  ओर  से  दिया  गया  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया  है  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  ने  भी  भविष्य  में
 किसी  सुविधाजनक  तारीख  पर  भारत  आने  का  निमंत्रण  ध्वीकार  कर  लिया  है  ।

 जी

 नेपाल  के  महामहिम  की  सरकार  ने  हमें  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  है  किये  तेपाल  के
 जरिये  और  नेपाल  से  भारत-विरोधी  आतंकवाद  पर  काबू  पाने  के  लिए  आवश्यक  कदम

 ध्रामीण  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  अबसर

 मोहम्मद  अली  अशरफ  फातसी  :

 भी  गया  प्रसाद  कोरी  :

 क्या  प्रधान  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  रोजगारोस्मुख  कार्यक्रमों  से  ग्रामीण  लोगों  को  रोजगार  के  अप्नविक  अवसर
 प्राप्त  नहीं  हुए

 यदि  तो  इसके  बयां  कारण

 इस  सम्बन्ध  में  कया  उपचाराष्मक  कंदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कार्यान्बित  की  जा  रही  विभिस्न  रोजगारोन्मुंब  यौजनाओं  का  थ्यौरों
 कया  है  ओर  इस  संबंध  में  राज्यवार  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?
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 प्रामोण  विकांस  मम्त्रालय  जिकास  में  राज्य  संज्ो  उत्तमभाई  एच०  :

 से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  जवाहर  रोजगार  योजना
 रोजमार  मुहैया  कराने  वाले  दो  प्रमुख  कार्यक्रम  समन्बित  ग्रामीण  विकास  कार्य क्रम

 के  आरम्भ  होने  से  लेकर  अब  तक  40  मिलियन  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  1992-93  में

 18.75  लाख  और  परिवार  को  सहायता  देने  का  लक्ष्य  कार्यक्रम  क ेलिए  बजट  सहायता  के  निर्धारित

 स्तर  को  देखते  हुए  इसे  पंर्याप्त  समझा  गया  है  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  का  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवस-ों  का  सगन  करके

 बेरोजगार  और  अल्परोजगार  वाले  लोगों  के लिए  अतिरिक्त  लाभकारी  रोजगार  जुटाना  हस
 क्रम  के  अन्तर्गत  गत  तीन  वर्षों  (1989-90  से  1991-92)  के  दौरान  लगभग  2546  मिलियन  अमदिनों
 के  रोजगार  सजित  किया  गया  है  ।

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्य क्रम और  जबाहर  रोजगार  योजना  के

 अन्तगंत  हुई  राज्यवार  प्रगति  को  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  यया  है  ।

 विथरण

 ऋमाक  राज्य/संघ  उपलब्धि

 शासित  क्षेत्र  तणण  जप  एप  ैपफ  एणण।/./एणण।णण

 समन्वित  जवाहर  समन्वित  जवाहर
 शामीण  रीजगार  ग्रामीण  रोजगार

 विकास  योजना  विकास  योजना

 कार्यक्रम  कार्य क्रम
 श्रम  श्रम

 की  को

 ।  32  $  4  5  6

 ।.  आंध्र  प्रदेश  263391  810.66  222848  680  41

 2.  अशंणा चल  प्रदेश  8423  8.44  10888  8  6.57

 3.  अधप्तमें  १0345  126.02  46416  124.02

 4.  बिहार  415814  1130.05  336972  836.73

 5.  गोआ  3200  8.88  2989  9.56

 6.  गुज  रात  72426  188.82  72326  284.13
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 1  2  3  4  5  6

 7.  हरियाणा  34179  35.03  24756  37.49

 8.  हिमाचल  प्रदेश  17037  35.86  11819  34.16

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  13008  54.27  13581  60.37

 10.  कर्नाटक  125027  486.56  108841  401.64

 11.  केरल  60877  180.96  57562  177.08

 12.  मध्य  प्रदेश  345514  958.57  294810  945.39

 13.  महाराष्ट्र  214199  850.22  197967  77  64

 14.  मणिपुर  4962  12.16  4908  5.11

 15.  मेघालय  3134  7.88  2874  12.02

 16.  मिजोरम  3366  19.69  2811  5.94

 17.  नागालेंड  4429  18.98  5442  27.92

 18.  उड़ीसा  149612  341.97  111712  348.86

 19.  पंजाब  35944  21.81  27453  19.76

 20.  राजस्थान  135604  §06.01  131906  387.63

 21.  सिक्किम  1422  8.80  1610
 ेल्‍

 13.62

 22.  तमिलनाडु  181842  755.21  161603  831.73

 23.  त्रियुरा  12222  19.16  16343  20.71

 24.  उत्तर  प्रदेश  508840  1628.27  462259  1562.14

 25.  पश्चिमी  बंगाल  226603  516.85  201476  491.99

 26.  अंडमान  और  निकोबार  1660  2.97  1502  2.18

 द्वीव  समूह

 27.  चंडीगढ़
 न  0.11  0  --

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  311  2.84  313  3.94

 29.  दिल्‍ली  1567  0.89  550  न

 30.  दमन  और  दीन  600  063  482  0.88
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 2  3  4  5  6

 3i.  .  लक्षद्वीय  139  2.23  124  2.23

 32.  पांडिचेरी  2078  4.89  1343  5.20

 अखिल  भारत  2897/75  8745.59  2536566  8081.05

 जम्म  ओर  कषमो र  वर्षाएं  बिसा  भारत  के  सानजित्र  का  प्रकाशन

 392.  श्री  ओसल्लभ  पाजियही  :

 श्रो  जाअं  फर्नाण्शेज  :

 शो  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  प्रधान  भरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राध्ट्र  संघ  द्वारा  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  के  मुख्य  पृष्ठ  पर  जम्मू  और  कश्मीर
 को  दर्शाए  बिता  भारत  का  मानचित्र  छापे  जाने  संबंधी  समाचारों  की  सरकार  को  जानकारी

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए

 CT)  क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  की  हिवलपमेंट  एंड  पापुलेशन  प्लानिग  इन
 रिपोर्ट  का  अध्ययन  जांच  कर  ली  ओर

 यदि  तो सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआरोों  :  से  भारत  सरकार  ने

 संयुक्त  गाप्ट्र  प्रकाशन  डिवलपम्रेट  एण्ड  पापुलेशन  प्लानिंग  इन  इंडियाਂ  की  जांच  की  है  जिसके

 आवरण  में  गलती  मे  जम्मू-कश्मीर  को  भारत  के  भाग  के  रूप  में  नही  दिखाया  गया  है  और  इसके
 साथ  उसमें  अन्य  गलतिया  भी  जैसे  ही  यह  प्रकाशन  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  भारत

 कार  ते  इस  प्रकाशन  से  सम्बद्ध  संयुक्त  राष्ट्र  के  वरिष्ठतम  अधिकारियों  के  साथ  भारत  की  सीमाओं  के

 गलत  प्रदर्शन  से  सम्बद्ध  मसले  को  उठाया  ।  भारत  सरकार  को  उनसे  उत्तर  मिला  है  जिसमें

 गलतियों  के  लिए  क्षमा  मांगी  है  और  यह  आश्वासन  भी  दिया  है  कि  इन  गलतियों  को  दुरुस्त  करने  के

 लिए  आवश्यक  कदम  उठाए

 इंडियन  डग्स  एक्ड  फार्मास्पष्टिकल्स  लिसिटेड  को  धादा

 393.  श्री  सुकदेश  पासवान  :

 को  तीतोश  कुमार  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्‍या  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिसिटेड  को  पिछले  तीन  वर्षों  से  निरन्तर  घाटा

 ही  रहा

 यदि  तो  इण्डियन  ड्ग्स  एण्ड  फार्मास्पुटिकल्स  लिमिटेड  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 प्रत्येक  वर्ष  कितना  घाटा  हुआ  और

 क्‍या  इणिडयन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  को  एक  रुग्ण  इकाई  घोषित  किया  गया

 रसायन  और  उर्वरक  संज्ालय  में  राज्य  सम्जी  चिस्ता

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौ  रान  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  उपगत  शुद्ध

 हानि  निम्न  प्रकार  थे  :

 वर्ष  करोष्ट/८पए

 1989-90  42.74

 1990-91  88.26

 1991-92  112.38

 )

 हां  ।  सांविधिक  अपेक्षाओं  के  अनुसार  बीमार  औद्योगिक  कम्पमियां

 1985  की  घारा  3(1)  (0)  के  बरतगंत  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्तिर्साण  बोर्ड

 क्षाई०  एफ०  द्वारा  आई०डी०पी०एल०  को  बीमार  औद्योगिक  कंपनी  घोषित  की  गई  है  ।

 सार्थजनिक  «ितरण  प्रणाली  में  सुधार

 394,  प्रो०  राशा  सिह  राजत  :

 डा०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल
 :

 डा०  कृपा  सिधु  भोई  :

 कया  प्रधान  सन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मुख्य  मत्त्रियों  ओर  श्ाद्य  मन्त्रियों  के पिछले  सम्मेलन  में  दिए  गए  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  तागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली  में  क्या  सुधार  किया  गया  और

 31  1992  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अम्तर्गत  राज्यवार  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  उचित  दर  की  दुकानें  चल  रही  थीं  और  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  इस  प्रणाली  के  अम्तर्गत
 वार  कौन-कौन  सी  वस्तुएं  कितनी-कितमी  मात्रा  में  भाबंडित  तथा  दितरित  की  गई  हैं  ?
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 नागरिक  उपभोक्ता  सलाभले  ओर  सार्वजनिक  जितरण  संजालल  में  सम्य  मंत्री  +माजुहीन
 :  स्ला्दजनिक  वितरण  प्रणाली  सम्बन्धी  परामशंदात्री  कश्यव  की  ।3  वीं  बैठक

 1991  में  हुई  थी  ।  सभी  राज्यों/संभ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  राज्यों!संभ  राज  क्षेत्रों  के खाद्य

 एवं  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रियों  के  जो  पर/मर्शतात्री  परिषद  के  सदस्य  इस  बैठक  में  क्षग  लेने  के

 लिए  विशेष  रूप  से  आमंत्रित  किया  गया  था  |  इम  बैठक  में  दिए  गए  सुझावों  के  शाख्ार  प्रधान  मंत्री

 ने  राज्यों।संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेपरामर्श  मे  अभिज्ञात  लगभग  1700  इ्लाकों  में  सावंकुतिक  वितरण  प्रणाली
 को  संपुष्ट  करने  की  एक  योजना  ।  1992  को  प्रारम्भ  की  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 साबंजनिदः  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  सुधार  के  उपाय  शुरू  किए  जिम॑मेंਂ  अतिरिक्त  उचित  दर

 दुकानें  खूकस्‍्त  आबादी  को  राशनकार्ड  जारी  अतिरिक्त  भण्झररण  क्षमता  बनश्ना  किराए
 पर  उजित  दर  दुकानों  के  द्वार  पर  सार्व  जनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  को  पहुंचाने  की  व्यवस्था

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  की  आपूर्ति  तथा  वितरण  पर  नजर  रखने  हेतु
 ग्राहियों  की  ग्राम/दृकान  स्तरीय  सतर्कता  समितियों  का  गठन  कर्ता  तथा  अश्िज्ञात  ब्लाकों  में

 आयोडीनयुक्त  दालों  तथा  साबुन  का  वितरण  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  के  माध्यम
 से  करना  शामिल  है  ।  राज्य  सरकारों/संथ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  इन  प्रस्तारों के  कार्यान्‍्वयम  मैं

 महत्वपूर्ण  प्रगति  होने  की  सूचना  दी  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों/सध  शाज्य  को  दिए  जा  रहे
 सामान्य  के  अलावा  अभिज्ञात  ब्लाकों  को  आबंटित  करने  के  लिए  20  लाख  मी०  टन  ख्ाद्यास्त

 निर्धारित  किया  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  ।  1992  से  सपुष्ट  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  ब्लाकों  में
 वितरण  के  लिए  क्कक्‍्णल  और  गेहूं  घटे  हुए  केन्द्रीप  तिर्गंम  मूल्यों  पर  जो  सार्कभमिक  वितरण  प्रणाली  के

 निए  सामास्य  केरदीव  तिर्गत  मूल्यों  से  50-  रुप  प्रति  क्त्रेंडल  कन  जाती  का  निर्णप  किया
 जिसके  साथ  यह  शर्त  है  कि  संपुष्ट  सावंजनिक  वितरण  प्रणाल्री  ब्लाफ़ों  में  अन्तिम  खुदरा  मूल्य  चावल

 और  गेहूं  के  केन्द्रीय  निर्भ  म  मूल्य  से  2<  पैमे  प्रति  किलोग्राम  से  ज्यादा  नहीं  हे  काहिए  ।

 एक  संलग्त  जिसमें  31-2-1992  को  ग्रामीण  क्षेश्शों  में  रचित  दर  कानों  की
 राज्यवार  संख्या  दी  गई  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सावं  जनिक  वितरण  प्रणाली  साध्यम  से  वितरण  के

 लिए  लेवी  आयातित  खाद्य  मिट्टी  के तेल  और  साफ्ट  कोक  का  अबंटन  किया
 जाता  है  |  कई  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासनों  ने  मुबित  किया  हैਂ  कि  उनके  द्वारा

 आयोडीन  युक्त  नमक  ओर  साबुन  जंमी  वस्तुएं  भी  सा्वजिक  वितरण  प्रद्याली  के  बिक्री  केस्द्रो
 द्वारा  बेची  जा  रही  एक  विवरण  11  सलग्न  जिसमें  सितम्बर  और  1992  माहों
 के  लिए  लेबीं  आयातित  खाद्य  तेल  और  मिट्टी  के  तेल  का  आवंट  7  और  उनकीं  उठाई  गई
 मात्रा  दर्शायी  गबी  है|

 निज  कल  तन  जन तन  आल  न तल वन  आ नतनक्‍०.+ं  +++-+-+++३+-+०«+०-«--

 सिव  रण  !

 31-3-92  की  स्थिति  के  अनुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउच्चित  दर  ढुकानों  की
 राज्यवार  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण

 हुआ  एएणणाओ  पे  णणएाए  -  a  जाल  अर  oe  dN  a on  +०+5
 क्रम  सं»  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  का  नाम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में उचित

 दर  कुकान  की  संखवा

 1  2  3

 1...  आंध्र  प्रदेश  30310
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 2.  अरुणाचल  प्रदेश*

 3.  असम

 4.  बिहार

 5.  गोवा

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्पु  व  कश्मी  रत

 10,  कर्नाटकਂ *

 11.  कैरलहकक

 12,  मध्य  प्रदेश

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  गागालैंड*क

 18.  उड़ीसा

 19...  पंजाब

 20,  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 22. =  तमिलनाडु

 23...  ज़िपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिम  बंगाल

 26.  अंडमान  व  निकोबार  दवीपसमूह

 25  1992

 3



 4  1914

 2

 27...  चंडीगढ़

 28.  दादरा  व  नगर  ह॒वेशी

 29.  दमन  व  दीव

 30.  दिल्ल्ली

 31...  सक्षद्वीपप*

 32.  पांडिचेरी

 योब  :
 ी  जज  तन

 *  1991  से  संबंधित
 **  1991  से  संब  छित

 167

 305499

 +#%  केरल  ते  सभी  13050  उचित  दर  दुकानें  शहरी  भ्रणी  में  बताई
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 गुजरात  में  साधन  विहीत  समस्या  ग्राम

 395.  शो  हरिसिह  चाबड़ा  :  बया  प्रधान  मग्जो  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अन्तर्गत  गुजरात  में  पता  लगाए  गए  साधन  विह्वीन
 समस्या  ग्रामों  को  संख्या  एवं  उनका  विवरण  क्या

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  ग्रामों  को  इस  मिशन  का  लाभ  दिया  गया  ओर

 शेष  ग्रामों  को  इस  मिशन  का  लाभ  कब  तक  दिया  जाएगा  ?

 प्रामोम  बिकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  एच  :

 ग्रामीण  बस्तियों  में  जल  सप्ल/ई  की  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए  नए  सिरे  से  किए  गए  सर्वेक्षण  के

 ब्यौरों  का संकलन  किया  जा  रहा  1985  में  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  लगाएं  गए  जल  स्रोतਂ

 बाले  समस्याग्रस्त  गांवों  में  से  [-4-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  बिना  जल  स्रोत  वाले  28  समस्याग्रस्‍्त
 गांवों  को  पेयजल  मुहैया  कराया  जाता  रहता

 1991-92  के  दौरान  जल  स्रोतਂ  वाले  24  समस्याग्रस्त  गांवों  को  पेयजल  बे

 सुविधाएं  मुहैया  कराई  गई  1992-93  में  अब  तक  जल  स्रोत  वाले  3  समस्थाग्रस्त  गांवों

 को  पेयजल  सुविधाओों  के  तहत  कवर  किया  गया

 जल  स्रोत  वाले  25  समस्या  गांवां  में  माने  1993  तक  स्वरुछ  पेयजल  उपलब्ध

 करा  दिए  जाने  की  सम्भावना

 परिवहन  क्षत्र  का  गे र-सरकारोकरण

 396.  श्री  राम/अय  प्रसाद  तिह  :  क्‍या  योजना  और  कायकर्म  कायस्थिवम  सम्त्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एरिवहन  क्षेत्र  के  गे र-सरकारीकरण  के  मार्ग  को  प्रशस्त  करने  के  लिए
 योजत्ता  आयोग  ने  स्रभी  राज्य  चालित  परिवहन  निगमों  को  वित्तीय  वर्ष  1993-94  से  निगमों  को  अपने

 बेड  की  विस्तार  योजनाओं  को  समाप्त  धाटे  थाले  मार्गों  पर  बसे  न  अलाने  तथा  अतिरिक्त
 आारियों  की  छंटनी  करने  को  कहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  तरकारों  की  क्‍या
 क्रिया  है  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यास्थयल  सरदालय  के  राज्य  भष्जो  तथा  अपारपरिक  ऊर्जा  घोत  मभ्भालय
 हें  राज्य  मम्त्री  :  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  निरूपित  सदेश्यों  के  अनुसार
 योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  1993-94  की  योजना  बतात  समय  वे
 लिखित  के  बारे  में  कारंवाई  करें  :

 (i)  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्षमों  की  क्षमता  में  सुधार  करने  ।
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 (i)  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्षमों  के  उन  मामलों  को  छोड़कर  जहां  निजी  क्षे  त्रक  द्वारा

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाने  की  संभावना  कम  यात्री  परिवहस  के  इस  क्ष॑त्र  में  निजी

 झंत्रक  के  लिए  धीरे-धीरे  स्थान  बनाना  तथा

 (iii)  अतः  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  का  विस्तार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  योजना  आयोग

 ने  अतिरिक्त  स्टाफ  की  छंटनी  कस्ते  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  नहीं  कहा  है  इस  सम्बन्ध

 में  राज्य  सरकारों  से योजना  आयोग  को  कोई  सन्दरभ  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 आर्थिक  उदारीकरण

 397.  भ्री  आर०  सुरेख्र  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  परत  महू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आधिक  सुधारों  को  विशेष  रूप  से  औद्योगिक  उदारीकरण  तथा  बिनियमों  से  मुक्त
 करते  के  संबंध  विलंबित  गति  से  लागू  किया  जा  रहां  जैसाकि  6  1992  के

 में  छपा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  नीति  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  कय  ,

 विचार  किया  गया  है  ?

 उश्योग  मप्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (i)  घरेल  तथा  विदेशी  दोनों  उद्यमियों  की  सहायता  करने  के  लिए  मंत्रालय  में  एक

 सहायता  कक्ष  का  गठन  किया  गया  है  ।

 (7)  नई  औद्योगिक  नीति  के  कार्यास्ववन  की  मिमरानी  के  लिए  कारगर  तंत्र  तैयार  करने  हेतु
 16-10-1992  को  नई  दिल्‍ली  में  राज्यों  के  उद्योग  मंत्रियों  का  सम्मेजन  हुआ  था  ।

 ]

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रसों  में  रिक्त  पड़े  धोषस्थ  पद

 398.  करी  राम  बदन  :

 श्री  सुब्रत  भुखूओं  :

 ही  हाराधन  राय  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  आज  तक  कितने  शीर्षस्थ  पद  रिक्स  पढ़े

 192
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 नस

 (a)  वर्ष  1992-93  के  दौरान  ऐसे  कितने  पदों  को  भरे  जाने  की  सम्भावता  है  और  किन-किन

 उपक्नामों  में  ये  पद  भरे  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  किन-किन  उपक्षमों  में  ये  श्ीष॑स्थ  पद  वर्ष  1991-92  के  दौरान  भरे  गए  ह

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्र।लय  सें  राज्य  सन्‍्जी  भारग्रषट  :

 ।-  2  को  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  मुख्य  कार्यकारियों

 अध्यक्ष/अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक|प्रबन्ध  के  28  शीषं  पद  रिक्‍्स  हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  जिन  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  1-11-1992  रे

 31-3-1993  की  अवधि  के  दौरान  शीर्ष  पदों  को  भरे  जाने  की  सभावना  उनके  नामों  की  एक  सूची
 पर  संलग्न  है  ।

 1-4-1991  से  31-3-92  की  अवधि  के  दौरान  सरकार  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 मुख्य  कार्य  कार्यों  के  6।  शीर्ष  पदों  पर  जियुक्तियों  का  अनुमोदत  किया  इनके  नाम  तथा  पदों  को

 दर्शाने  वाली  एक  सूची  विवरण-ा  पर  संलग्न

 क्रम  सं०  पदनाम/सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  नाम
 न  नि  en  a  me  ०+ tn ००»  -+>»--+-+--०००-०५०..

 1  2

 1.  भ्रष्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लि०

 2.  प्रबन्ध

 यू०  पी०  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 3.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 उबंरक  तथा  रसायन  ट्रावनकोर  लि०

 4.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 हिन्दुस्तान  वेजिटेबल  भायल  निगम

 5.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 एस  ०टी०सी०  लि०

 5.  प्रबन्ध

 हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लि०

 7.  प्रबन्ध
 राजस्थान  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्युटिकल्स  लि०

 193



 लिखित  उत्तर

 3

 194

 8,  भ्रध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 9.

 10.

 11.

 गैस  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लि०

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 उत्त  री-पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  ।

 प्रबन्ध

 उड़ीसा  ड्स्स  तथा  रसायन  लि०

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 मद्रास  उर्वरक  लि०

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 बंगाल  इम्मुनिटी  लि०

 .  भ्रध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  जूट  मेनुफैक्च रिंग  निगम

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 भारतीय  परियोजनाएं  तथा  उपकरण  निगम  लि०

 «  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 मणिपुर  राज्य  ड्रग्स  तथा  फार्मेस्युटिकल्स  लि०

 «  अध्यक्ष  एवं  प्रथन्ध
 भारतीय  टेल्लीफोन  उद्योग

 .  प्रबग्धक

 नागालैंड  पल्प  तथा  पेपर  क०  लि०

 -  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  लि०

 प्रबन्ध

 बिक्को  सारी  लि०

 ब्रबन्ध

 भारतीय  स्टेट  फार्मेंस्न  निगम  लि०

 «

 तेल  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 25  1992
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 तीदती  न  नमन  सनम»  3 ७७न+++++म+3++मननमननकन-नन-+-+न  न  कम

 22.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्‍म  मैनुर्फक्चारिय  क०  लि०

 23.  श्ष्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 भारतीय  डु  जिय  निगम  लि०

 24,  प्रबन्ध

 भारतीय  होटल  निगम

 25.  प्रबस्ध

 राष्ट्रीय  उर्वरक  लि०

 26.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  हाईड्ो  इलेक्ट्रिक  पावर  लिगम  लि०

 27.  प्रबन्ध
 भारत  लेदर  कार्पोरेशन  आफ  दृण्डिया  लि०

 28.  अध्यक्ष  एवं  प्रवर्ध

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  केमिकल्स  लि०

 29.  अध्यक्ष  एवं  प्रबस्ध

 हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से  लि०

 30.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  मिनरल  विकास  निगम

 31.  प्रबन्ध

 हिन्दुस्तान  पैकेजिंग  लिमिटेड

 32.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 मद्रास  रिफाइनरीज  लि०

 १3.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 ग्रामीण  विद्यु  तीक  रण  निगम  लि०

 34.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 राइटस-रेल  इण्डिया  तकनीकी  तथा  अधिक  सेवाएं  लि०

 35.  प्रबन्ध

 आरतीय  चाय  व्यापार  निगम
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 36.  प्रबन्ध  निदेशक

 भारत  पम्प  तथा  कम्प्रेशर  लि०

 37.  प्रबन्ध

 भारत  वैगन  दंजीनियरिंग  क०  लि०

 38.  प्रबन्ध

 पारादीप  फास्फेट्स  लि०

 39.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 नाथपा  झाखड़ी  ऊर्जा  निगम  लि०

 40.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 25  1992

 क्रम  सं०

 1

 ३

 11.

 लुब्रीजोल  इण्डिया  लि०

 पदनाम

 2

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 ,  अध्यक्ष  एवं  प्रबर्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 »  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 प्रबन्ध  निदेशक

 सावेजनिक  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  के  माम
 —

 3

 बेस्ट  कोल्डफील्ड्स  लि०

 हिन्दुस्ताव  पेपर  निगम

 राष्ट्रीय  बस्च  निगम  लि०

 राष्ट्रीय  वरुत्र  निगम  लि०

 राष्ट्रीय  वरत्र  निगम  जि०

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ०बी०ए०बी०
 एण्ड

 कोचीन  सिपयार्ड  लि०

 बर्न  स्टेंडडं  कम्पनी  लि०

 सेमी  कण्डक्टर  कम्लेब्स  लि०

 नेशनल  थर्मल  पावर  कार्पोरेशन

 इण्डियन  मेडिसिन  फार्मास्युटिकल्स  लि०
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 12.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 13.  प्रबन्ध  निदेशक

 14

 15

 16

 17

 -  अध्यक्ष

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 :  प्रबन्ध  निदेशक

 .  प्रबन्ध  निदेशक

 1&  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 -  भ्रष्पक्ष  एवं  प्रवस्ध  निदेशक

 ,  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निवेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रधन्ध  लिदेशक

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 दैशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निवेशक

 .  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 ,  प्रबन्ध  निदेशक

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  केमिकल्स  लि०

 पारादीप  फास्फेट  लि०

 हिर्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लि०

 लिखित  उत्तर

 नेशनल  हाईड्रो  इलेक्ट्रिक  पावर  कार्पोरेशन

 राष्ट्रीय  सहका री  विकास  निगम

 तुंगभद्रा  स्टील  उत्पाद  लि०

 कोचीन  रिफाइनरीज  लि०

 राष्ट्रीय  इस्पात  निमम  लि०

 इंजीनियसं  प्रोजेक्ट्स  इष्डिया  लि०

 मारुति  उद्योग  लि०

 शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 मेटल्स  र्क्रंप  ट्रेडिंग  कारपोरेशन

 भारत  इलेक्ट्रोलिक्स  लि०

 नेझनल  जूट  मैनुफैक्चा रिंग  कारपोरेशन

 भारत  अलुमिनियम  कम्पनी  लि०

 आरतीय  दूर  संचार  लि०

 बामर  लारी  एण्ड  कम्पनी  लि०

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि०

 कुट्रेमुख  आयरन  ओर  लि०

 भिलाई  स्टील  प्लांट

 भारतोय  जूट  मम  जि०

 नेबेली  लिग्ताइट  कारपोरेशन

 ब्रीज  एण्ड  रूफ  फम्पनरे  लि+
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 35.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 36.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 37.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 48.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 39.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 40.  अध्यक्ष  एवं  प्रवस्ध  निदेशक

 41,  प्रबन्ध  निदेशक

 42.  भ्रष्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 43.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  मिदेशक

 44.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  सिदेशक

 45.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 46.  प्रबन्ध  निदेशक

 47:  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 48.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 49.  प्रबन्ध  निदेशक

 50.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 51,  शअ्रध्यक्ष  एवं  प्रवबन्ध  निदेशक

 52.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 53.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 54.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 $5.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 56.  अध्यक्ष  एथं  प्रबन्ध  निदेशक

 57.  प्रबन्ध  निदेशक

 कोल  इण्डिया  लि०

 इंजीनियर्स  लि०

 हिन्दुस्तान  साल्‍्ट  लि०

 एयर  इंडिया

 हिन्दुस्तान  केबल  लि०

 हिन्दुस्तान  इतसे  क्टिसाइडस
 लि०

 बंगाल  केमिकहस  एण्ड  फार्मास्युटिकल  लि०

 नार्थ्न  कोलफीस्डस  लि०

 इस्टन  कोलफील्डस  लि०

 बायुदूत  लि०

 सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०

 एजुकेशन  कनसल्टेंटस  इंडिया  लि०

 भारत  अथ  मूबर्स  लि०

 फाईराइटस  फोसफेट  एण्ड  केमिकल्स  लि०

 श्र  थवेट  एण्ड  कम्पनी  लि०

 मार्डर्न  फूड  इण्डस्ट्रीज  लि०

 हिन्दुस्तान  मशीनस  टूल्स  लि०

 मिटको-मिका  ट्रे  डिग  कार्पोरेशन

 हिन्दुस्तान  फर्टीलाइजस  लि०

 बैंगाईगांव  रिफाइन  री  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लि०

 तानरी  एण्ड  फुटवेयर  कारपोरेशन  लि०

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 उत्तर  ड्रस  एण्ड  फार्मास्थुटिकल्स  लि०



 4  1914  लिखित  उत्तर

 2  3

 58.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  हाऊर्सिंग  अबंन  डे  वलपमेन्ट  कार्पोरिशन

 59.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  इलेक्ट्रोनिक्स  कापरिशन  भाफ  इण्डिया  लि०

 60.  प्रबन्ध  निदेशक  हिन्दुस्तान  फ्लूरोकार्बन्स  लि०

 61.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  मंगनिज  ओर  इण्डिया  लि०

 ]

 ग्राभीण  कारोगरों  को  औजार  प्रदान  करता

 399,  भरी  प्रभु  बयाल  कठेरिया  :

 बरी  बलराज  पासी  :

 ओलोमतो  दोपिका  एच०  टोपीवाला  :

 शो  जेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 की  बिलास  सुसेमवार  :

 क्या  प्रधान  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  कुछ  जिलों  में  सभी  पारम्परिक  ग्रामीण  कारीगरों  को  आधुनिक
 ओऔजार  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  त्रिचार  इस  योजना  को  देश  के  अन्य  जिलों  में  भी  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 (३7)  चालू  वर्ष  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य-वार  आवंटित  की  गई  धनराशि  का  ब्यौराता

 है  और  इस  योजना  से  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  होने  की  संभावना  है  ?

 ग्रभीण  विकास  मंत्रालय  बिकास  सें  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :

 हां  ।

 (a)  यह  कार्यक्रम  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  एक  भाग  है  तथा  इसका  उद्देश्य  पा

 रिक  ग्रामीण  का  रीगरों  द्वारा  अपने  शिल्प  में  हाथ  के  आधुनिक  ओजारों  का  इस्तेमाल  करके  उत्पाद  की

 गुणवत्ता  उत्पादन  और  आय  में  वृद्धि  करता  इससे  काम  की  तीरसता  में  भी  कमी

 इससे  ग्रामीण  कारीगरों  के  शहरों  की ओर  पलायन  में  कमी  प्रत्येक  औौजार-किट  की  ओसत

 लागत  2000/-  रपए  अनुमानित  की  गई  जिसमें  90  प्रतिशत  योगदान  केन्द्र  सरकार  तथा  10  प्रतिशत

 योगदान  कारीगर  का

 199
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 और  1992-93  के  दौरान  पहले  चरण  में  देश  के  57  जिलों  को  कवर  किया  जा  रहा

 199  :-94  के  दौरान  दूसरे  चरण  में  50  जिलों  को  कवर  करने  का  प्रस्ताव  धीरे-धीरे

 योजना  को  शेष  जिलों  में  भी  लागू  किया

 (=)  इस  कार्य क्रम  क  लिए  समग्र  रूप  से  18.00  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  तथा  199

 93  के  दौ  शान  योजता  के  तहत  कबर  किए  जाने  वाले  लाभाथियों  की  संख्या  एक  लाख  है  ।

 यूनियन  कार्बाइड  के  पूर्थ  लेयरमंन  का  प्रश्यावर्तन

 400.  श्रीमती  सालिती  भट्‌टाचार्य  :

 श्री  शरद  दिधे  :

 क्या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  भोपाल  गैस  जासदी  की  जांच  के  सम्बन्ध  में  कारबाइड
 के  पूर्व  चेयरमैत  तथा  अन्य  अधिकारियों  के  प्रत्यावर्तन  करने  का  विचार

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  :  यूनियन  कार्बाइड
 कोरपोरेशन  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  को  वापस  भेजने  की  आवश्यक  प्रक्रिया  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 और  अन्वेषक  अधिकारी  काਂ  एक  विस्तृत  शपथपत्र  उपलब्ध  प्रमाणों  क ेसाथ  राजनयिक
 स्रोत  के  माध्यम  से  प्रत्यपेण  के  उद्देश्य  से  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  भेजा  जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  अन्वेषक  ब्यूरो

 के  अधीन  इन  दस्तावेजों  को  तैयार  किया  जा  रहा

 विदेशी  नेताओं  की  भारत  यात्रा

 40].  भी  चर वा  पढेल  :  बया  प्रधान  संतों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  माह  के  दौरान  कई  विदेशी  नेताओं।/प्रतिनिधिमष्डलों  ने  भारत  का  दौरा

 किया  और

 यदि  तो  उनमें  से  प्रत्येक  के  साथ  हुई  बार्ता  के  कया  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  हां  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और  सदन  के  पहल  पर  रख  दी

 गुवाहाटी  कोश्रीन  में  चाय  को  नोलामो

 402.  भ्री  शरद  यादव  :  क्या  प्रधाम  सम्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 200
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 क्या  गुआहाटी  तथा  कोचीन  में  हाल  ही  में  हुई  चाय  की  नीलामी  में

 रूस  के  खरीदारों  ते  भाग  नहीं
 *

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण

 चाय  उद्योग  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चाय  के  निर्यात  पर  हसका  कुल  मिला  कर  क्या

 प्रभाव  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  चाय  उद्योग  को  मन्दी  से  बचाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 था  णिज्य  संत्रालय  में  उप  भण्त्री  सलमान  :  चालू  वर्ष  के  दोरान  रुसी  क्रेता

 भारत  में  च,य  के  नीलामी  केन्द्रों  मे ंउतनी  सक्रियता  से  भाग  नहीं  ले  रहे  हैं  जितनी  सक्रिबता  से  वे  पहले
 लिया  करते  थे  ।

 इसके  मुख्य  कारण  भूतपूर्व  यृ०  एस०  एस०  आर०  का  विचटम  होगा  भारत  और  बुछेक
 सी०  आई०  एम०  देशों  के  बीच  हस्ताक्षरित  संेखों  में  रुपयें  से  परिवतंनीय  मुद्रा  में  भुगतान  की  शर्तों  में

 परिवर्तन  तथा  कुछेक  सी०  आई०  एस०  देशों  के  सामने  आ  रही  विदेशी  मुद्रा  की  समस्याएं  भावि

 रूसी  संध  और  अन्य  सी०  आई०  एस०  देशों  द्वारा  कम  खरीद  करने  के  परिणाम  स्वरूप  चालू
 वर्ष  के  दौरान  भारत  से  चाय  के  निर्यातों  में  कमी  आई  है  ।

 सरकार  बिभिन्‍्न  देशों  को  उद्योम  प्रतिनिश्चिमंडल  भेजकर  चाय  निर्यात  के  विविधप्रीकरण  कौ

 प्रोत्साहित  करती  रही  रूस  सहित  कुछ  सी०  आई०  एस०  देशों  के  साथ  व्यापार  संलेख  भी  किए  गए
 अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारतीय  चाय  की  कम  कीमत  भौर  उसकी  गुणवत्ता  बतलाते  हुए  अ॑न्‍्य  देशों

 से  आग्रह  किया  जा  रहा  है  कि  वे  भारतीय  चाय  की  अधिक  मात्रा  में  खरीददारी

 मेज्किल  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  विकास  परिथद्‌  समिति

 403.  श्री  मुःयुन्जय  नायक  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्याग्वघम  मर्जी  यह  अताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मेडिकल  शिक्षा  के  बारे  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  कोई  समिति  गठित
 की

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  रिपोर्ट  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  और

 सरकार  का  इन  सिफारिशों  के  बारे  में  क्या  कारंगाई  करने  का  है

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यात्थयन  सम्त्र:लय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  अपारसम्परिक  ऊर्शा  कोश
 सरजालय  में  राज्य  भरती  :

 201
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 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 इनक्ट्रोनिक  ध्यमि  प्रणालो  उद्योग  का  विशस

 404,  डा०  आर०  सह  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिक  ध्वनि  प्रणाली  उद्योग  के  नवीकरण  और  विकास  में  कोई  कमी  और

 यदि  तो  इस  उद्योग  के  अग्रेतर  विकास  और  इलेक्ट्रॉनिक  ध्यनि  प्रणाली  के  निर्यात  की

 संभावना  के  भावी  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  ओर  मंत्रालय  को  तथा

 महासागर  बिकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  और  नहीं  ।
 उदार  औद्योगिक  तथा  व्यापार  नीति  के  स्वदेशी  तथा  निर्यात  दोनों  ही  बाजारों  में  इस  उद्योग
 का  विकास  हो  रहा  इसका  निर्यात  तेज  करने  में  सहायता  प्रदान  करने  के  ऊद्देश्य  से  शुल्क  छूट  पोजना

 के  अन्तर्गेत  मूल्य  पर  आधारित  मानक  इनपुट-आउटपुट  मानतदण्डों  को  संशोधित  किया  गया  औद्योगिक

 लाइसेसिंग  नीति  के  ये  इक्ाइयां  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  अनुमोदन  प्राप्त  करने

 के  पात्र  जिससे  इस  उद्योग  को  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  अपनाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 पूरिया  मांग  उत्पादन

 405.  भी  फूलचरद  वर्मा  :

 श्री  बो०  एल०  शर्मा

 क्या  प्रधान  सल्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केद्रीय  सरकार  ने  यूरिया  की  मांग  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  की
 बोजना  तेयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बयां  और

 31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  इसकी  भांग  और  पृति  कौ  स्थिति  बयां

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घिन्‍्ता  :  और  यूरिया  की

 बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते  हुए  सरकार  ने  इसके  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  है  ।

 यूरिया  पर  आधारित  तीत  नए  संयंत्र  बबराला  शाहुजद्बांपर  (se  और  गाडेपन
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 प्रत्येबः  मे  एक-एक  निजी  क्षेत्र  में  कार्यान्वयन  के  अधीन  हैं  तथा  उनके  लिए  गैस  का  आवंटन

 फिया  जा  चुका  है  |  इसके  अतिरिक्त  आंवला  (3०  में  हफको  के  अमोतियमस  यूरिया  विजयपुर
 में  एन०  एफ  एल०  के  अमोतिया-यरिया  संयंत्र  के  जिस्तार  के  लिए  एवं  कृष्णा-गोदाबरी

 बेसित  में  एक  मध्यम  आकार  के  अभोनिया  यूरिया  संयंत्र  के लिए  गैस  के  आवंटन  का  संकेत

 दिया  जा  चुका  है  ।

 यूरिया  क्षमता  का  इससे  अधिक  सूजन  प्राकृतिक  गैस  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  फीडस्टाक
 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 31  1992  को  यूरिया  की  मांग  एवं  पूत्ति  को  स्थिति  इस  प्रकार

 टनों

 1992-93  31-10-199  2  31-10-92
 रबी  के  दौरान  के  उपजब्धता  तक  बिक्री
 ई०  थी०  ए०  आवंटन

 (1-10-92  से  31-3-93)

 88.01  23.55  9.00

 महाराष्ट्र  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपत्र्मों  मे  जिकास  कार्य

 406,  श्री  विलासराव  नागताथराव  गंडेवार  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  श्री  कृपा  करेंगे
 किः

 महारा'ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के
 विभिन्‍न  उपक्रमों  में  पिछने  दो  वर्षों  के  दौरान  शुरू  किये  गये

 प्रमुख  विकास  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  ड्

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षोत  योतना  के  दौरान  महराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  में  किसी  नये  उपक्रम
 की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?_

 उद्योग  मगजालय  उद्योग  विभाग  एवं  सा्थंशनिक  उच्चम  में  शज्य  मंत्री  पौ०
 के०  :  सरकारी  क्षेत्र

 के
 विभिन्‍न  उपक्रमों  द्वारा  उद्चयम-विशेष  की  आवश्यकता  के  अनुसार

 समय-समय  पर  विकास  काये  किए  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के जित  उद्यमों  के  पंजीक्ेत  कार्यालय

 महाराष्ट्र  में  स्थित  हैं  उनमें  से  प्रत्येक  में  विगत  दो  वर्ष  के  दौरान  विकास  तथा  अतिस्थापन  पर

 किए  गए  पूंजीगत  व्यय  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 (a)  से  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  नई  परियोजताओं  की  हथायना  अथवा  मौजूदा
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 परियोजनाओं  के  विस्तार  आदि  का  निर्णय  परियोजना  की  तकनीकी-अ।थिक  व्यवहायंता  तथा  संसाधनों

 की  उपलब्धता  के  साथ-साथ  राष्ट्र  के  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 रुपयों

 क्रम  सं०  सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रम  का  नाम  1990-91  1989-90

 2  3  4

 1.  एयर  इंडिया  11307  9623

 2  एयर  इंडिया  चार्टंसे  लि०  2  1

 3.  भारत  पेट्रोलियम  कारपो०  लि०  19881
 '  20217

 4  भारतीय  कपास  निगम  लि०  14  66

 5.  भारतीय  निर्यात  ऋण  प्रतिभूति  निगम  लि०  3878  57

 6.  हिन्दुस्तान  एंटीवायोटिक्स  लि०  2078  574

 7...  हिन्दुस्तान  आरगेनिक  केमिकल्स  लि०  1702  1576

 8...  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपो०  लि०  21448  18229

 9.  भारतोय  होटल  निगम  लि०  225  121

 10...  इंडियन  ऑयल  ब्लैंडिंग  लि०  361  684

 11.  इंडियन  रेअर  आयल  कारपोरेशन  लि०  59886  46404

 12.  इण्डियन  रेअर  अर्थत्त  लि०  1146  958

 13.  इण्डो  होकक्‍्के  होटल  लि०  1  0

 14.  लुब्रिजोल  इ  डिया  लि०  1526  905

 15.  महाराष्ट्र  ए  टीवायोटिक्स  ए  ड  फार्मा०  लि०  6  8

 16.  महा  राष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लि०  102  111

 17.  बैंगनीज  ओर  लिं०  643  442

 18.  मह्लगांव  डाक  लि०  411  676

 19.  खनिज  गवेषण  निगम  लि०  1017  909
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 20.  भारतीय  राष्ट्रीय  साईकिल  मिगम  लि०  23  31

 22.  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  लि०  23

 22.  नेटेका  राष्ट्र  लि०  0

 23.  नेटेका  लि०  0  4751

 24.  राष्ट्रीय  कंसिकल्स  एड  फशथिलाइजसं  लि०  4307  261

 25.  रिच्डंधन  एण्ड  कूड़ास  लि०  लि०  268  13753

 26.  भारतीय  नोबहन  निगम  लि०  5124  3440

 27.  विदेश  संचार  निगम  लि०  15336  3440

 28...  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  संयंत्र

 ]

 सिन्दरोी  उ्धरक  एकक  के  रक्षित  विद्युत  संयंत्र

 407  श्री  के०  वो०  तंग्कावाल  :  क्‍या  प्रधान  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  सिन्दरी  एकक  के  रज्षित  विद्युत  संयंत्र  के  तुरन्त  नवीकरण

 को  आवश्यकता  है  ताकि  इस  कारखाने  की  विद्युत  आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा

 क्‍या  सिन्दरी  में  रक्षित  विद्य्‌त  सयंत्रों  की  सप्री  नवीकरण  योजनाओं  को  धन  की  कमी  के

 कारण  स्थगित  कर  रखा  और

 यदि  तो  नवीकरण  हेतु  सिन्दरी  एकक  के  लिए  कब  तक  धनराशि  जारी  किये  जाने  का
 विचार  है  ?

 रसावन  और  उर्भरक  मस्त्रालय  में  र'श्य  मन्‍्त्री  बिन्‍्ता  :  से  दि

 लाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इव्डिया  लि०  सी०  16.23  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत
 जिसमें  उनके  कैथटिव  पावर  सयंत्र  के  पुनरृद्वार  के लिए  10.78  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  शामिल

 अपने  सिन्दरी  एकक  का  पुतहूद़्ार  कर  रहा  है  ।  अब  तक  कम्पनी  ते  इस  स्कोस  पर  3.30  करोड़  रुपये
 व्यय  किए  हैं  ओर  आगे  का  कार्य  निधियों  के  अभ'व  में  रुका  पड़ा  है  ।

 समग्र  निधि  बाधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  अवस्था  में  निश्चियां  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  निश्चित  समय  नहीं  बताया  जा  सकता  ।
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 उपभोक्ता  उत्पादों  में  संलरन  बहुराष्ट्रीप  *म्पनियां

 408.  श्री  शंकर  सिह  बाधेला  :  क्या  प्रधाम  सत्रो  यह  बताने  को  कृवरा  करेंगे  कि  :

 उपभोक्ता  उत्पादों  में  लाम  अजित  करने  बाली  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  संख्या  क्रितनी

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  उपभोक्ता  उत्पादों  में  संलग्न  भारतीय  कम्पनिवां  अपने  बाजार

 तैयार  करते  और  अपनी  बिक्री  को  बढ़ाने  में  मसफल  हो  गई  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  कायंरत  भारतीय  कम्पनियों  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  सरकार  क्या
 कदम  उठा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  बिफास  में  राज्य  मंत्रों  कृष्णा  :  बड़ो
 संख्या  में  भारतीय  कम्पनियां  जिसमें  निदेशी  इक्यिटी  भागीदारी  शामिल  उपभोक्ता  उत्पारों  में  संलग्न

 हैं  और  भारतीय  ओर  बाजार  में  सफलतापूर्वक  कायं  कर  रही  हैं  ।

 नहीं  ।  अनेक  भारतीय  कम्पतियां  बिना  विदेशी  इक्विटी  भागीदारी  के  सफलतापूर्वक
 कार्य  कर  रही  हैं  तथा  भारतीय  वाजार  में  मुनाफा  कमा  रही  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 निजी  क्षेत्र  औद्योगिक  विकास  केस्त्रों  का थिकास

 409.  श्री  गुरूदास  कामत  :

 श्री  हाराधत  राय  :

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछड़े  क्षत्रों  में  औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  के  विकास  का  कार्य  निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  का

 सरफार  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  म्त्ालय  घिकास  में  राज्य  मरत्री  कःणा  :  और
 केखद्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया  है  किवे  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  में

 सरकारी  क्षंत्र  को  शामिल  करते  की  सम्भावनाओं  का  पता  यह  सुझाव  संसाधनों  की  उपलब्धता
 के  सम्बन्ध  में  आने  वाली  समग्र  बाधा  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  दिया  गया  इससे  बिकास

 क्ेन्द्रों  को बाजार  से  संसाधन  जुटाने  में  अधिक  आसानी  भी  होगी  ।

 शुट  निरपेक्ष  शिखर  जकार्ता

 410.  डी  बेंकटेदथर  राव  :

 शो  विलास  मुसतेमधार  :

 बया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हाल ही
 में  इन्डोनशिया  में  हुए  गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  में  कित-किन  मुद्दों  को

 उठाया  गया  और  किन-किन  मुद्दों  पर  सहमत  हुई  निर्णय  लिया

 (a)  इस  शिखर  संम्मेलन  में  भारत  ने  क्या  भूमिका  निभायी  और  कया  उपलब्धि  प्राप्ति

 इस  शिक्षर  सम्मेज़त  में  किए  गए  निर्णयों  पर  सरकार  ने  क्‍या  अनुवर्तोीਂ  कार्यवाही  की
 करने  का  बिचार

 क्‍या  शिखर  सम्मेलन  में  हाल  ही  में  बोस्निया-हरंगोबिना  में  घट  रही  घटनाओं  के  मुद्दे  को
 भी  उठाया  और

 (8)  यदि  तो  इस  मुद्दे  पर  बया  निर्भप  लिया  गया  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  एडआर्डो  जकाता  में  हाल  में  सम्पन्न  हुए
 गुट  निरपेक्ष  शिखर-सम्मेलत  में  विकासशील  देशों  के  विशिष्ट  हित  के  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई
 हत  मुहं  में  उपनिवेशवाद  अल्सर्राष्ट्रीय

 संयुक्त  राष्ट्र  की  पुनः  मंरचना  और  उसे  पुनः  सक्रिय  संघर्षपूर्ण  परिस्थितियां  और  अम्य

 मुहे  शामिल  शिववर-सम्मेलन  ते  इस  मुहों  पर  अनेक  निर्णय  लिए  और  इसके  साथ  ही  जान्दोलन  की

 सतत्‌  षंगतता  थी  पुनः  पुष्टि  की  इसकी  भावी  भूमिका  का  उल्नेख  क्रिया  तथा  बिन्ताओं  को  कम

 दिया  ।  जकारता  विज्ञप्ति  और  जकरार्ता  घोषणा  में  इन्हें  प्रतिबिम्थित  किया  गया

 भारत  ने  इन  बातचीतों  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  और  थुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  सतत्‌
 संगतता  और  साथ  ही  उसकी  भावी  कार्य-सुची  सहित  अनेक  महत्वपूर्ण  मक्षलों  पर  साप-अस्प  पंदा  करने  में

 मदद  की  ।

 शिखर-सम्मेजन  में  लिए  गए  निर्णयों  पर  अनुयर्ती  कार्य  बाही  का  सम्रस्तय  स्पू  यार्क  आस्थानी

 गुट-तिरपेक्ष  समस्वय  ब्यू रो  द्वारा  जा  रहा  है  जिसका  भारत  एक  सदस्य

 हां  ।

 (8)  काफी  वाद-विवाद  के  वाद  शिखर-सम्मेलत  ने  बोसनिवा-हू्जगोतिगा  १र  एक  पैराग्राफ
 पॉटित  किया  जिसमें  कारंबाइपोंਂ  को  समाप्य  करने  सथा  साथ  ही  अत्या!चारों  को  विशेष  रूप
 से  संडारਂ  समाप्त  करने  की  मांग  की  गई  संयुक्त  राष्ट्र  और  य ूरो  तेव  समुदाय  श!न्ति
 कदमियों  को  भी  समर्थत  दिया  गया  ।

 इंजोनियरिश  प्रोजेक्सस  लिमिटेड  को  याटा

 411.  भी  अनस्तराव  वेवापुत्र  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  यद्धाने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  इंजीनिर्वारिग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  को  वर्ष  1988-89  से  लगातार  शाटा  हो
 रहा
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 Re  न  ज्नज  जज  लतते  अजनओण  अऑजििनिजलनण  अत  हहजह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 Ss.
 (  ।  प्रकार  ने  लगातार  होने  वाले  इस  धाटे  के  कारणों  का  पता रु

 की  और

 ञ  हट ञ  ऊः  ञ्े  र्ज्ने  न्‍्क  रे  ञं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग्र  मंत्रालय  उच्योध  विभाग  एबं  सार्थ  जनिक  उद्यम  में  राज्य  मंत्री

 के के ०  थृंगन  और  ई०पी०आई०  1984-85  5  से  प्रचालन  लाभ  और  मूल्यह्वास  से

 अजित  कर  रही  इसे  निवल  ब्याज  और  मूल्य  हास  के  पश्चात्‌  हो  रहा  इस

 घाटे  का  कारण  सरकार  से  लिए  गए  ऋणों  पर  तथा  शुरू  के  वर्षों  में  बैंकों  स ेलिए  गए  ऋणों  पर  भारी

 ब्याज

 और  ई०  पी०  आई०  को  हुए  घाटे  की  जांच  के  लिए  श्री  बी०  स्वार्म,मावन  की

 अध्यक्षता  में  एक  सदस्यीय  समिति  गठित  की  गई  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकी  जो

 रीक्षणाघीन  हैं  ।

 fare]

 उत्तर  प्रदेश  के लिए  अऔश्योगिक  परियोजनाएं

 412.  श्री  राजेंद्र  अस्निहोत्रो  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्याभ्थयन  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केस्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  1991  और  1992  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  की  स्वीकृत  की  गईं
 भौद्योगिक  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है

 कया  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  में  किसी  परियोजना  की  समीक्षा  की  गई
 ओऔर

 यदि  तो  तत्संबंधी  अ्थोरा  क्‍या  है  ?

 योजना  एथं  कार्यक्रम  कार्यात्थयन  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  तथा  अवारम्परिक  उर्जा  खोल  मंत्रासय
 में  राज्य  मंत्री  सुख  :  वर्ष  1991  तथा  1992  में  अब  तक  के  दौरान  संघ  सरकार  द्वारा
 उत्तर  प्रवेश  के  लिए  अनुमोदित  केस्द्रीय  क्षेत्रक  औद्योधिक  परियोजनाओं  के  ब्योरे  संलग्त  विवरण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 वर्ष  1991  तथा  1992  के  वोरान  उत्तर  प्रदेश  में  अनुसोदित  प्रमुण
 केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  ब्योरे

 परियोजना  क्षमता  अनुमानित  अभ्युक्तियां
 लागत

 |
 ।

 2  3  4

 1.  पैद्रोलियम  तथा  प्राकृतक  .  24  हजार  टी  पी  ए  47.53  करोड़  रु०
 गैस  मंत्रालय  के  अन्तर्गत

 पैट्रो  रसायन  इकाई
 तेल  शोधक

 खाने  में  दडियन  ऑयल

 क्ॉरणारेशन  की  प्रोपिलीन

 रिकवररी

 2.  भारत  हम्यूलनोलॉजिक्स  ओरल  पोलियो  37.70  करोड़  श०

 एंड  बायोलॉजिकल्स  का  वंक्सीन  की

 रेशन  लि०  वर्ष  100  मिलियन

 डोज

 3.  मैससे  गैस  अवॉरिटी  ऑफ  एश्वएलडीपीई  2941.48

 इंडिया  लि०  का  यूपी  1.6  लाख  दीपीए  करोड़  २०
 रसायन  काम्पलैक्स  एचडीपीई  |  लाख

 स्टा्रिल
 पॉलीस्टिरीन

 40  पीटीए

 4.  के  उर्वरक  संयंत्र  यूरिया  का  7.26  1146.00  प्रथम  चरण
 का  आंबला  लाख  टन  करोड़  र०  क्लीयरेंस  (

 >  परियोजना  रिपोर्ट
 की

 ५
 १४७७७एए7एश"शशशशणाञ  +प्म्मक

 रासायनिक  संवंत्रों  में  सुरक्षा  उपाय

 413.  भीसती  कष्णेग  कौर  :

 ।  शामसिह  का०षवी  :

 क्या  प्रधान  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  हांल  ही  में  पानीपत  स्थित  एन०एफ०एल०  प्लांट  में  अमोतिया  गैस  रिसने  की  घटना

 को  ध्यान  में  रखकर  रासायनिक  संयंत्रों  मे ंआधुनिक  सुरक्षा  उपाय  शुरू  करने  का  सरकार  का  विचार  है

 और

 यदि  तो  तत्सम्मस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रध्तायन  और  उ्बंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घिन्‍्ता  :  और  रासायनिक

 संयंत्रों  में  सुरक्षा  उपाय  कारखाना  अधितियम  के  उपबन्ध  प्रयावरण  संरक्षण  अधिनियम  और  अन्य  स्बंधित

 नियमों  के  द्वारा  अभिशासित  होता  है  ।  विद्यमान  सुरक्षात्मक  भावश्यकताओं  को  और  बढ़ाने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पूर्वी  दिल्‍ली  में  अवेध  भारखाने

 414.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुस्डा  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  दिल्‍ली  में  आई०एस०भाई०  के  फर्जी  ट्रेड  मार्क  का  प्रयोग  करने  वाले  कुछ  अवध
 कारखाने  चलाए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  इसकी  रोकथाम  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  उच्योग  तथा  कृषि  एवं  प्रामोण  उच्चोग  में  राज्य  मम्त्री  पी०
 जे०

 :  दिल्ली  प्रशासन  और  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  अनुसार  उनके  ध्यान  में  ऐसा  कोई
 मामला  नहीं  लाया  गया  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  रोजगार  के  अवसर

 हो  रामलखन  सिह  यादय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिद्दार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  हेतु  कौन-कोन  सी  योजनाएं  चल

 रही

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  इस  प्रयोजन  हेतु  बिहार  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की

 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  निश्चारित  और  प्राप्स  किए  नह  लक्ष्मों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍कननन+  re  ५०५5  निज  जज  *++<  acetate  «नल  वीननम-ननन  बन  ग+  जज  नानन-कनकन-फ जान  भाओ  नमन गन  किया  जी  जननी  लिन  ननानान  वन  ०-“नीन+-+-+ ८००  ०»

 प्रामीण  विकास  मत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्रो  जो०  :

 भारत  सरकार  के  दो  प्रमुख  गरीबी  उन्मूलन  अर्थात  समम्बित  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम

 और  जबाहर  रोजगार  योजना  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार

 के  अवसर  मुहैया  कराने  के  लिए  बिहार  सहित  सप्री  राज्यों,संघ  शासित  क्षेत्रों  में  कार्याग्वित  किया  जा

 रहा  है  ।

 और  पसमस्वित  ग्र/मीग  विकाध्ष  कार्य  का  के  अल्गंत  तिष्यादत  की  तिगरानी  सहायता
 प्राप्त  परिवारों  के  रूप  में  की जाती  है  जबकि  जवाहुर  रोजगार  योजता  के  अस्तर्गत  निगरामी  सुजित
 रोजगार  के  श्रमदिनों  के  रूप  में  की  जाती  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  के  संबंध  में  समन्यित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अल्तर्गत  आबंटित  निर्धारित  लक्ष्य
 तथा  प्राप्त  हुई  उपलब्धियां  नीचे  दर्शाथी  गयी  है  :--

 जवाहर  रोजगार  योजना  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 वर्ष  राज्य  के  रोजगार  उपलब्धि  राज्य  के  भौतिक  लक्ष्य  उपलब्धि
 अगर  सहित  सृजन  का  अंश  सहित  किए

 आबंटित  लक्ष्य  आवंटित  गए  परिवारों
 निधियाँ  श्रमदिन  )  निधियां  की

 रु०  रु०

 2  ३3  4  5  6
 लिन  ऑनजत+ न  iene  >+-++-०--००५..............

 1989-90  38711.91  944.19  907.31  11025.89  429239  449033

 1990-91  38466.78  1125.86  1430.05  11025.89  350469  415814

 1991-92  38466.78  893.77  836.73  10361.80  331578  336972

 ]

 Pee  नलकिनलतकज-ल्‍डाखणजणजणणज  गया

 राज्यों  को  वाविक  योजनाओं  में  बिल्ुत  और  सिचाई  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता

 भरी  जा  फनाण्डोज  :

 करी  समो  रंजन  भक्त  :

 क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यासथयन  भन्‍्त्री  यह  ब्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजसा  आयोग  ने  सभी  राज्यों
 से

 उनकी  हेलु  बाधिक  योजनाओं  में  विद्युत
 तथा  सिंचाई  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देते  रहने  को  कहा  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  ओर  क/पंफक्रम  कार्यन्ययन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सलथा  अपासंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  सुख  :  और  1993-94  के  लिए  अपनी  वाथिक  योजनाएं
 तेयार  करते  समय  विकास  प्रक्रिया  को  सतत  रूप  में  बनाए  रखने  के  लिए  राज्यों  को  अन्य  बातों  के  साथ

 आधा  रभूत  संरचना  सुविधाओं  अर्थात  संचार  तथा  सिंचाई  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 मिकता  देने  की  सलाह  दी  गई  विगत  में  विशेष  रूप  में  सिंचाई  तथा  विद्युत  की  परियोजनाओं  के

 अपर्थाप्त  विस  पोषण  पर  भी  चिता  व्यक्त  की  राज्यों  से  नई  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  में  तब

 तक  संयभ  तथा  ध्यान  बरतने  का  अनुरोध  किया  गया  है  जब  तक  कि  पहले  की  चालू  परियोजनाओं  के

 लिए  पर्याप्त  राशि  उपलब्ध  नहीं  हो  जाती  ।  चाल्ू  परियोजनाओं  को  पूर्णतः  वित्त  पोषित  ब.रने  के  लिए

 अनु रोध  किया  गया  ।  हा

 कम्प्यूटर  संस्थ।नों  को  बढ़ती  हुई  संत्या  को  रोकना

 417.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  +5  1992  के  एक्सप्रेसਂ  गई  दिल्ली  में

 कम्प्यूटर  पाठ्यक्रमों  के  संबंध  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ह ैऔर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  भोर

 सरकार ने  पूरे  देश  में  ऐसे  कम्प्यूटर  संस्थानों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए

 संसदीय  कार्य  सस्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  सम्त्रालय  तथा

 महासागर  विकास  सें  राज्य  मन्त्री  रंगराज़न  से  ऐसे
 कम्प्यूटर  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  निरन्तर  बढ़ती  हुई  संख्या  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  इलेक्ट्रोनिकी
 भारत  सरकार  ने  दिनांक  16  1990  के  संकल्प  के  जरिये  एक  योजना  की  घोषणा  की  है  जिसके

 अन्तर्गत
 विनिदिष्ट  क्वालिटी  तथा  सेवा  मानकों  को  पूरा  करने  वाले  निजी  क्षेत्र  के  कम्प्यूटर  प्रशिक्षण

 संस्थानों  को  सथा  स्तर
 के  विशिष्ट  पाठ्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  मान्यता  प्रदान  की  जाती  यह  योजना  दो  व्यवसायिक

 निकायों
 के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  कम्प्यूटर  सोसायटी  आफ  इण्डिया  तथा  इलेक्ट्रानिकी

 एवं  दूरसंबार  इंजीनियर  संस्थान  ,  ये  व्यवसायिक  निकाय  विभिन्न  स्तर  के  पाठ्यक्रमों
 के  लिए  परीक्षाएं  आयोजित  करते  हैं  तथा  सफल  उम्मीदवारों  को  प्रमाण-पत्र/डिब्लोमा  प्रदान  किए  जाते

 हैं  ।

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  गरोधी  उन्मूलन

 418.  भरी  छीतू भाई
 गामोत  :  क्‍या  प्रधानमस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  उस्पूलन  से  संबंधित  लक्षय  प्राप्त  नहीं  हुए
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 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उसके  क्या  कारण

 सातवीं  और  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  बया  सक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  और
 इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  उन्मूलन  हेतु  क्या  कार्यक्रम  बनाए  गए
 हैं  और  उपके  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  बिकास  में  राज्य  मंत्री  उत्तम  भाई  एज०  :

 से  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  अर्थात  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०
 तथਂ  जवाहर  रोजगार  योजना  आर०  के  अन्तर्गत  गरीबी  उन्मूलन  से  सम्बन्धित

 लक्षय  लगभग  प्र'प्त  कर  लिए  गए  हैं  ।

 छठी  सातदों  पंचवर्षीय  योगमाभों  के  दौराम  और  90-91  और  91-92  में  निर्धारित  लक्ष्यों
 तथा  समन्वित  ग्रामीण  विफास  कायं क्रम  और  जवाहर  रोजगार  योजना  के  बारे  में  प्रगति  के  ब्यीरे  नीचे

 दशाये  गए  हैं  :--

 समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जवाहर  रोजगार  योगना

 की  संख्या  लाक्ष  श्रम

 योजनाएं/वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धियां  उपलब्धियों  लक्ष्य  उपर्लब्धि  उपलब्धि

 का  प्र+िशत  का  प्रतिशत
 निज  लि  जन

 छठी  बोजना  151.02  163.62  110  2093.88  2037.99  97.3

 सालवीं  योजना  160.38  181.77  113  3056.06  3496.31  114.4

 1990-9  |  28.98  122  925.10  874.56  94.1

 1991-92  22.52  25.37  113  735.44  808.10  109.9

 oe cee  ai  अजनजणन  अंनननज-ज++  चल  अत  अल  3  जजन  जा  आज

 आठवीं  योजना  के  दौरान  समन्बित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  180  लाख

 यारों  को  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  तथा  वर्ष  1992-93  के  लिए  18.75  लाग  परिवारों  को  सहायता

 पहुंचाने  का  लक्ष्य  निर्करित  किया  गया  है|  वर्ष  1992-93  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  का  राज्यवार  ब्योरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  आठवीं  योजना  के  लिए  राज्यवार  लक्ष्य  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं

 दिया  गया  है  ।

 जहां  तक  जवाहर  रोजगार  योजना  का  सम्बन्ध  बपं  1992-93  तथा  आठवीं  योजना  अवधि

 के  लिए  राज्यवार  लक्ष्यों  को ंअभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |  राष्ट्रीय  स्तर  पर  आठवीं

 थोजना  के  दौरान  प्रतिवर्ष  रोजगार  के  लगभग  1000  विलिवन  श्रमदिन  सजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 a  ३_खऔीु  कअकअन्‍ऑऑऑ

 विवरण

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 1992-93  2-93  के  दौरान  आवंटन  तथा  भौतिक  लक्ष्य

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  केख्रीय  राज्य  कुल  आवंटन  भौतिक  लक्ष्य

 1  2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  2440.00  2440.00  4880.00  138079

 अदुणाचल  प्रदेश  208.00  208.00  416.00  12519

 असम  666.00  666.00  1332.00  37711

 विहार  4889.00  4889.00  9778.00  276337

 गोआ  43.00  43.00  86.00  2608

 गुजरात  1005.00  1005.0(  2010.00  56861

 हरियाणा  240.00  240.00  480.00  13606

 हिमाचल  प्रदेश  86.00  86.00  172.00  4871

 जम्मू  व  कश्मीर  120.00  120.00  240.00  6803

 कर्नाटक  1527.00  1527.00  3054.00 °  86425

 केरल  830.00  30.00  1660.00  46950

 मध्य  प्रदेश  3236.00  3236.00  6472.00  183097

 महाराष्ट्र  2614.00  2614.00  5228.00  147906

 मणिपुर  19.00  0  38.00  1092

 मेघालय  58.00  0  116.00  3275

 खिज़ो  रम  87.00  87.00  174.00  5216

 नागालैंड  91.00  91.00  182.00  5477

 उड़ीसा  1599.00  1599.00  3198.00  90457

 पंजाब  203.00  203.00  466.00  11507
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 2  3  4  5
 हि  ee  ॒  ॒॒॒  हि

 राजस्थान  1559.00  1559.00  3318.00  88189

 सिक्किम  17.00  17.00  34.00  1043

 शमिलनाडु  2191.00  2191.00  4382.00  123969

 चिपुरा  68.00  68.00  136.00  6863

 उत्तर  प्रदेश  6531.00  6531°00  13062.00  369554

 पश्चिम  बंगाल  2730.00  2730.00  5460.00  154457

 अंडमान  और  निकोबार
 ढीप  समूह  43.00  न+  43.00  1304

 दादरा  और  नगर  हबेली  9.00  न  9.00  261

 दमन  और  दीय  17.00  न  17.00  522

 लक्षद्वीप  4.00  जज  4.00  133

 पांडिसेरी  35.00  न  35.00  1043

 अखिल  भारत  33165.00  33057.00  66222.00  1875135

 ]

 भोगाल  मेस  पोड़ितों  फो  मुआवजे  को  धमरात्षि

 419.  श्री  विलास  सुशेमबार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  मुआवजे  की  कितनी  वास्तविक

 राशि  निर्धारित  की  गई  और

 सरकार  ने  इन  पीड़ितों  को  1992  तक  कितनी  घनराशि  का  भुगतान  किया  है
 ओर  वहू  कितने  लाभाथियों  को  मिली  है  ?

 रसायन  और  उबरक  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  बिब्ता  :  उच्चतम  न्यायालय  ने

 14/15-2-1989  के  अपने  आदेश  में  यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  सी०  और  यूनियन
 कारबाइड  इंडिया  लि०  सी०  आई०  को  470  मिलियन  अमेरिकी  डालर  का  मुआवजा  अदा

 करने  का  निदेश  दिया  था  ।

 कल्याण  आयुक्त  द्वारा  कुल  514  मामलों  पर  निर्णय  किये  गये  कल्याण  आयुक्त  द्वारा
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 तैयार  की  गई  प्रक्रिया  के  अनुसार  संवित  रण  किए  जाने  से  पहने  60  दित  की  अवधि  समाप्त  होनी  चाहिए  ।

 दिए  गए  मुआवजे  की  राशि  2.18  करोड़  रु०  है  |

 संयकत  राष्ट्रसथ  की  महासभा  में  पाक  द्वारा  कश्मीर  का  मुद्दा  उठाया  जाता

 420.  थ्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  1992  में  आयोजित  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  प्तत्र  में
 कश्मीर  का  मुद्दा  उठाया  और

 यदि  तो  तत्तम्बन्धी  इसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  भारतीय  शिष्टमण्डल  की  बया
 प्रशिक्षिया  थी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सतन्री  :

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  अधिवेशन  में  22  1992  को  पाकिस्तानी
 निधिमण्डल  के  नेता  ने  अपने  वक्‍तव्य  में  जम्मू  व  कश्मीर  की  स्थिति  का  जिक्र  किया  तथा  इस  सन्द्रभ्न  में

 भारत  के  खिलाफ  कई  आरोप  लगाए  |  भारतीय  प्रतिनिध्चि  ने  सभी  आरोपों  का  प्रभावी  रूप  से  खण्डन
 किया  और  इस  बात  को  भी  उजागर  किया  कि  पाकिस्तान  भारत  के  आन्तरिक  मसलों  में  खुल्लम-खुल्ला
 हस्तक्षेप  कर  रहा  है  और  जम्मू  व  कश्मीर  में  आतंकवाद  को  समर्थन  दे  रहा  है  ।

 सीमेंट  एककों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 421.  कुमारी  पुष्पा  बेबी  सिह  :

 श्री  धर्म  भिक्षक  :

 बया  प्रधान  सन्‍्जो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  कुछ  सीमेंट  इकाइयों/”ककों  का  कुछ  दर्जा

 ह

 बढ़ाने  की  कोई  योजना
 तैयार  की

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथ  किन  सीमेंट  एककों  की  पहचान  की  गई

 इन  एककों  के  विस्तार  के  लिए  कितना  धन  निर्धारित  किया  गया

 कया  सरकार  ने  इस  प्ररयोजनार्थ  विश्व  बैंक  स ेसहायता  की  मांग  की  और

 (=)  यदि  तो  विश्व  बेंक  से  कितनी  धनराशि  मिल  जाने  की  आशा  है  ?

 उद्योग  मं  आालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से
 सरकार  प्रिकेल्सिनेटरों  क ेसाथ  अथवा  इनके  बिना  तरल  प्रक्रिया  संयंत्रों  को  अध्ध-शुष्क  शुष्क  संयंत्रों
 बतित  ऊर्जा  संरक्षण  प्रदूषण  नियंत्रण  आदि  जैसे  आधुनिकीकरण  कार्यों  के  लिए  सीमेंट  उद्योग  को

 पूरी  सहायता  देती  रही  है  |  विश्व  बैंक  सीमेंट  उद्योग  के  पुनिर्माण  तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए
 200  प्रिलियन  तथा  300  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  दो  ऋण  पहले  ही  दे  चुका  200  मिलियन
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 डालर  के  ऋण  से  ए०  सी०  बिड़ता  के०  सीं०  इंडिया  हीरा

 कल्याणभुर  सीमेंट्स  तथा  सैंचुरी  सीमेंट्स  को  लग्भ  प्राप्त  हुआ  300  मिलियन  अमरीकी  डालर  के

 दूसरे  ऋण  से  ए०  सी०  सेंचुरी  गुजरात  अम्बुजा  सीमेंट्स  तथा  लक्ष्मी  सीमेंट्स  को

 ऋण  दिए  गए  हैं  ।

 पा  हिस्तान  द्वारा  कदसोर  सासले  को  संयुक्त  राष्ट्र  आम  सभा  में  उठममा

 422.  श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेशर  भृत्ति  :

 भ्ो  वी०  श्रोनिबास  प्रसाद  :

 कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  29  1992  के  टाइम्सਂ  में  इस्शामी  देशों  के
 संगठन  की  समन्वय  समिति  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  की  गई  विज्ञप्ति  में  कश्मीर  का  उल्लेख  करने  संबंधी
 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 थदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  पर  इस्लामी  देशों  के  संगंठन  से  बातचीत  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विवेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  हां  ।

 ओ०आई०सी०  ने  जो  नीति  अपनाई  उपके  सम्बन्ध  में  29  1992  को  जारी

 एक  सरकारी  कक्तब्य  में  कहा  गया  है  कि  बह  पक्षपातपूर्ण  तथा  अप्रासंसिकਂ

 है  ।

 और  भास्त  सरकार  के  विचारों  से  बैठक  के  सभी  सहभागियों  की  तथां  ओ०भाई० सौ०
 के  सजिवालय  को  स्पष्ट  रूप  से  अवगत  कसਂ  दिया  गया  है  ।

 बिक्षेष  आयात  लाइसेंस  योजना

 423.  भीमतो  भावना  विखलिया  :

 शआगे  रश्लिएल  वर्मा  :

 क्री  प्रभुदमाल  कठेरियां  :

 ड०  रमेशअष्द  तोमर  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशेष  आयात  लाइसेंस  योजना  के  अम्तर्गत  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  भानदण्ड

 निर्धारित  किए  गए
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 किन-किन  उपभोजता  वस्तुओं  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  जाने  को  सभावना  और

 उपर्युक्त  योजना  से  व्यायारियों  के  किस  वर्ग  फे  लाभान्वित  होने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्री  सलमान  :  से  विशेय  प्रात  लाइसेंस  जारी

 करने  की  व्यापक  योजना  को  दिनांक  21  1992  की  सावंजतिक  सूचना  सं०64/(पी०एन०)/
 92-97  द्वारा  अधिसूचित  किया  गया  है  जिसकी  प्रति  संसद-पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 उर्ज रक  नोति

 424.  श्री  के०  प्रधानी  :

 कुमारी  फ़िडा  तोपनों  :

 थी  एन०  जें०  राठवा  :

 क्या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विश्वार  उर्व  रकों  पर  एक  नई  नीति  अपनाने  का

 यदि  तो  इसकी  घोषणा  कब  तक  कर  दी

 क्‍या  उवे  रक  उद्योग  को  स्वायत्ता  देने  का  विचार  और

 नई  उर्वरक  नीति  में  क्या-क्या  परिवतेन  प्रस्तावित  हैं  ?

 रसायम  और  उजरक  मंत्र:लय  में  राज्य  मस्त्री  चिस्ता  :  से  जहां  तक

 उ्बरक  उद्योग  के  लिए  स्वायत्ता  का  संबध  है  उद्योग  को  पहले  से  ही  लाइसेंस  भुनत  कर  दिया  गया  हैं  और

 उद्योग  का  दायित्व  मुख्य  रूप  से  गुणवत्ता  अनुरक्षण  तथा  पर्यावरण  मानदण्डों  का  अनुपालन  जहां  तक

 मूल्यों  का  सम्बन्ध  फास्फेटिक  और  पोटाशिक  उर्वरकों  को  पहले  ही  अनियन्त्रित  किया  जा  चुका  है
 जबकि  नाइट्रोजनी  उवंरक  अभी  मूल्य  और  संचालन  नियन्त्रण  के  अध्यधीन  है  ।  इस  समय  कोई  अन्य
 नीतिगत  परिवर्तन  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 भूसि  का  वितरण

 425.  श्री  जायनल  अवेदित  :  कया  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बितरित  भूमि  का  कितना  प्रतिशत  मूल  स्वामियों  के  पास  पहुंच  गया  यहू  जानने

 के  लिए  क्या  राज्यवार  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्पी  ब्योरा  क्‍या

 ऐसी  घटनाओं  के  कारण  कया  और

 इस  बारे  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार
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 धमसीणल  विकास  संत्रालय  दिश्यस  में  राज्य  मंत्री  जी०  :

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  यड़  जानने  के  लिए  कि  देश  में  बितरित  भूमि  का  कितना  प्रतिशत  मूल
 स्वाधियों  को  वाइस  मिल  गया  कोई  सर्वेक्षण  आरम्भ  नहीं  किया  लाल  बहार  शास्त्री

 राष्ट्रीय  प्रशासन  मसूरी  द्वारा  किए  गए  आनुमविक  अध्ययन  से  यह  पता  चला  है  कि  देश  में

 आवंटित  भूमि  का  औसतन  90.3%  आवंटितिपों  के  कब्जे  में  अध्ययन  के  राज्यवार  निष्कर्ष  जिव

 में  दिए  गए  हैं  ।

 उल्लिखित  अध्ययन  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि  ऐस  मामलों  के  घुखय  कारण  मूल  भू-स्यामी
 द्वारा  आवंटित  की  जबरन  आवंटित  भूमि  का  मुकदभेबाजी  में  फंस  आवंटितियों  के  पास

 कृषि  का  फोई  साधन  ये  होते  $  कारण  भूमि  को  बेच  आवंटित  भूमि  का  कृषि  के  लिए  अनुउयुक्त
 होने  के  कारण  उसका  भौतिक  कब्जा  नहीं  लिया  गया  और  पलायन  अथबा  किसी  अन्य  गांव  में  रहने  के
 कारण  आवंटितियों  द्वारा  भूमि  को  बेच  देना  ।

 समय-समय  पर  आयोजित  किए  गए  मुख्य  मंत्रियों  और  राजस्थ  मंत्रियों  के  सम्मेलनों  के
 माध्यम  से  राज्यों  संवशासित  क्षेत्रों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  मौके  पर  जांब  द्वारा  यह  पता  लगाया

 जाए  कि  कया  लाभार्थी  की  भूमि  अभी  तक  उसके  कब्जे  में  यदि  आवंशितियों  को  बेदखल  कर  दिया
 गया  उम्हें  कब्जा  दिलाने  के  लिए  तत्काल  कार्रवाई  की  जाए  और  आबंटितियों  की  बेदखली  में  दोषी

 पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  भी  की

 विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  जिन  उपक्तियों  के  पास  भौतिक
 सं०  कब्जा  उनका  प्रतिशत

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  87.64

 2.  असम  61.44

 3  बिहार  95.21

 4  गुजरात  95.89

 5  हरियाणा  69.23

 56  हिमाचल  प्रदेश  श्र

 7  जम्मू  व  कश्मीर  100.00

 8  कर्नाटक  98.35

 ०9  केरल  99.83

 जज  च््के  भ्छ



 ।  2

 10.  भ्रध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 13.  उड़ीसा

 14.  पंजाब

 15.  राजस्यान

 16.  तमिलनाडु

 17.  त्रिपुरा

 18.  उत्तर  प्रदेश

 19.  पश्चिम  बंगाल

 20.  दादरा  और  नगर  हवेली

 21.  दिल्ली

 22.  पांडिचेरी

 25  नव्म्य  1992
 ितीि-+तजन  बज  3ज--+++->०  «००  ०.  -

 90.30

 स्रोत  :  देश  में  लाल  बहादुर  राष्ट्रीय  प्रशासन  मसूंरी  द्वारा  भूमि  सुधार  के  किए  गए

 आनुभविक  अध्ययन  (1988-91)

 >  अध्ययन  में  शामिल  नहीं  किया

 महासागरोय  संसाधनों  का  उपयोग  करने  हेतु  कार्यकर्ल

 426.  शलीसतो  गिरिजा  देवी  :  क्‍या  प्रधान  मस्ज्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महासाय  रीय  संसाधनों  का  दोहन  करने  और  उनका  उपयोग  करने  के  लिए  सातदीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  लागू  किए  गए  कार्यक्रम  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 महासागरीय  संतांघनों  का  दौहन  करने  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  परिथ्यय  कितना  था
 और  इस  पर  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  खज्  की  गयी
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 दीहन  हेतु  किन-किन  महांसागरीय  संसाधनों/खनिजों  को  खुना  गया  3  ञ्ऊ  र

 आठवीं  पंत्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  महासागरीय  संसाधनों  का  दोहन  करने  के  लिए  यदि
 कोई  कायंकम  बनाया  गया  है  तो  वह  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रा्नय  में  राज्य  संत्री  शया  विज्ञात  ओर  प्रोश्योगिको  मंत्रालय  तथा
 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  महासागर  विकास  विभाग
 की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  कार्यक्रम  में  अरब  बंगाल  की  खाड़ी  एवं  मध्य  हिन्द  महासागर  में
 सजीव  एवं  निर्जीव  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  एवं  तरग  ऊर्जा  समुद्र  से  समुद्री  रसायनों
 एवं  ओषध्ियों  का  मूल्याॉकत  सम्मिलित  था  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  योजना  के  अन्तर्गत  आबंटित  39  करोड़  रुपए  में  से
 20.5  |  करोड़  रुपए  एवं  गेरव्योजना  के  अस्तर्गत  आवंटित  32.11  करोड़  रुपयों  में  से  26.20  करोड़
 रुपए  का  व्यय  किया  गया  ।

 सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  पश्चिम  तट  एवं  एवं  पूर्व  तट
 अंध्र  प्रदेश  एवं  पर  भूमि  निक्षेत्रों  एवं  मध्य  हिन्द  महासागर  में  बहुधआत्वरिक  पिण्डिकाओं  के
 निक्षेपों

 का  पता  लगाया  गया  बहुध्ाात्विक  विण्डिकाओं  मैथनीज  के  अतिरिक्त  तांबा

 एवं  को  पाया  जाता  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सर्वेक्षण  एवं  अन्वेषण  को  तेज  बहुधात्यिक
 काओं  के  निष्कर्षण  धातुकर्म  के  लिए  प्रायोगिक  संयंत्रों  को  चलाने  एवं  खनन  परीक्षण  के  लिए  अनुसंधान
 एवं  विकास  करने  का  प्रस्ताव  केरल  में  थंगामेरी  एवं  कार-निकोबार  द्वीपों  में  मस  प्वाइंट  पर  दो  और
 त्तरंग  ऊर्जा  संयंत्र  स्थावित  करने  का  प्रस्ताव  तटीय  समुद्री  संसाधनों  को  काम  में  लाने  के  लिए
 गिकरीय  सहायता  के  विकास  पर  भी  ध्यान  दिया  गया

 हक्बिटो  को  बिके  से  बिशेव  निधि  को  स्थापना

 427.  श्री  राम  बन्र  मरोपराव  खंगारे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  पहू  बताने  को  छृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सझका री  उद्यमों  के  स्थायी  सम्मेलन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकमों  के

 शेयरों  की  बिक्री  ले  प्र/्त  धन  से  एक  विशेष  निधि  बनाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 दस  सम्जन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उच्योग  विभाग  एवं  शायजनिक  उच्चम  विभाग  |  में  राज्य  मंत्री  पो०के०

 :  से  सरकारी  उपक्रमों  के  स्थायी  सम्मेलन  ने  दिनांक  19-8-1991

 को  निदेशक  मंडल  स्तरीय  एक  बेठक  का  आयोजन  किया  था  और  उसमें  यह  सुझाव  दिया  था  कि

 सरकारी  उपक्षामों  के  शेयर  बेबकर  प्राप्त  की  जामे  कलों  धनराशि  का  उपयोग  विशेष  रूप  से  सरकारी
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 क्षेत्र  के  उप्क्रमों  के  ममुन्‍्तयन  तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  किया  जाता  चाहिए  न  कि  बजट

 घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकारी  उपक्रमों  के  स्थाथी  सम्मेलन  का
 यह  सुझाव  नोट  वर  लिफा

 है  ।  विस  मत्री  के  वर्ष  1992-93  के  बजट-भाषण  की  घोषणा  के  अनुमार  बर्ष  |992-93  के  दौरान

 सरकारी  उपक्रमों  के  और  अधिक  शेयर  बेचकर  प्राप्व  किए  जाते  वाले  1000  करोड़  राष्ट्रीय

 करण  कोप  को  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिसका  उपयोग  आधुनिकीकरण  एवं  वैज्ञ  निक  पुनर्गठन  के

 णामस्वहूप  प्रभावित  होने  वाले  कामगारों  के  पुनर्वात  आदि  के  लिए  किया

 ]

 मिलियन  बेल  योजना

 428.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  निदेशों  के
 अनुसार  राज्य  सरकारें

 बेल  योजनाਂ  को  क्रियान्वित  कर  रही
 ह

 यदि  तो  हन  निरदेणों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कैनद्रीय  सरकार  का  इन  तिदेशों  की  पुतरीक्षा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कार्यंत्राही  की  गई  है/क्री  जा  रही  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  विकास  में  र/ज्य  मंत्री  जी०  :
 और  जी  राज्यों/संच  शासित  क्षेत्रों  को  जवाहर  रोजगार  योजना  म॑न्युअल  में  निर्धारित

 मार्गद्शिकाओं  के  अनुमार  दस  लाख  कुओं  की  योजना  को  कार्यान्वित  करना  होता  दस  लाख  कुओं  की

 योजना  कार्यात्वयन  के  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  म॑न्युअल  में  निर्धारित  मार्गदशिकाओं  का

 ब्यौरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  भारत  सरकार  ने  जवाहर  रोजगार  योजना  के  उल्लिखित  उद्देश्यों  के  सम्बन्ध  में

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इसके  प्रभाव  का  आकलन  करने  के  लिए  स्वतंत्र  संस्थाओं/संगठनों  की  माफंत  इस  योजना

 का  अब  समवर्ती  मूल्यांकन  शुरू  किया  समवर्ती  जोकि  पहले  ही  शुरू  हो  चुका  में  सृजित
 की  गई  मिनमें  दस  लाख  कुओं  की  योजना  के  अन्तर्गत  निर्मित  कुएं  भी  शामिल  के

 स्वरूप  पर  कार्यक्रम  का  सामान्य  तोौर  पर  समाज  में  और  जिशेष  रूप  से  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों

 के  लिए  इसकी  लाभप्रदता  और  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  परिवारों  के  कल्थाण  में  जवाहर

 रोजगार  योजना  का  योगदान  मूल्यांकन  के  मुख्य  बिन्दु  हैं  ।

 यदि  समवर्ती  मूल्यांकन  के  परिणामों  क ेआधार  पर  आवश्यक  हुआ  है  तो  सरकार  कार्यक्रम  का

 पनर्गेठम  करेंगी  ।

 विधरण

 इस  लाख  कुओं  की  योजमा

 1.  अनुधुबित  जातियों  अनुसूचित
 जनजातियों  और  मुक्त  बंधुआ  के  छोटे  तथा
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 सीमांत  किसानों  को  नि:शुल्क  खुले  सिखाई  कृएं  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से बंधे  1988-89  में  शुरू  की

 गई  दस  लाख  कुर्मो  की  योजना  के  लिए  निर्धारित  20%  संसाधनों  से  जारी  रबा  जाएगा  ।

 कारें  अनुसजित  जातियों  तथा  अनसूचित  जनजातियों  द्वारा  असिचित  भूमि  की  कुओं  द्वारा  भिचाई  की

 संमासनानों  के  संदर्भ  में  जिलों  को  बस  लाख  कुओं  की  योजना  के  लिए  निश्चियों  का  आवटन  करेंगी  ।  इस

 खुले  आबंटन  का  आशय  केवन  कुशों  से  ही  है  तथा  टयूबबलों  तथा  बोर  बलों  को  इस  व्यवस्था  में  नहों
 रसा  गया  जहां  पर  भूमि  की  आक्रति  के  कारण  कुएं  खादना  संभव  नहीं  बंहां  पर  दस  लाख  कुओं
 की  योजना  के  तटत  आवंटित  धनराशि  का  इस्तेमाल  दूसरी  लघु  सिचाई  योजनाओं  जंसे  शिचाई

 जलाशयों  तथा  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  और  मुक्त  किए  गए  बंधुआ  मजदूरों  को  आवटित

 भूमि  जिसमें  अधिकतम  सीमा  से  फालत्‌  तथा  भूदान  भूमि  आदि  शामिल  के  विकास  के  लिए  किया  जा

 सकते  इस  धनराशि  को  अनुसूजित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  मुक्त  किए  गए  बंघुआ

 मजदूरों  के  अलावा  न  तो  जन्य  वर्ग  के  लिए  और  ने  ही  अन्य  योजना  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  सकता

 है  ।

 2.  जहां  भू-भोतशीय  कारणों  से  एक  खुले  कुएं  4)  कुछ  गहराई  तक  खोदने  के  बाद  ठोस  पत्थर

 अथवा  चट्टान  आ  जाने  पर  जिह्फोट  करना  आवश्यक  होता  है  और  उसके  धिचाई  प्रयोजनों  के  लिए
 जन  की  पर्याप्त  म'त्रा  लेने  के  लिए  एक  छोटे  बोर  को  ड्िलिंग  करनी  अपेक्षित  समस्त  कार्य  के

 लिए  वित्त  पोषण  योजना  मे  से  छिया  जा  सकता  बशतें  कि  दस  लाख  कुओं  को  योजना  की  निधियों
 के  आवंटन  में  मतदूती  और  सामग्री  में  605--40  के  अनुपात  को  बताए  रखा  गया  इससे  अधिक

 सामप्री  लागतों  की  किसी  अन्य  सार्बजनिक  अथवा  निजी  स्रोत  से  पूति  किए  जाने  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।  !

 3.  जहां  कियी  वित्तीय  वर्ष  विशेष  में  दस  लाख  कुओं  की  गोजना  पर  ॥िर्धारित  आवंटन  की

 80%  राशि  खर्च  की  जा  सकती  हो  तो  राज्य  सरकार  संघ  शासित  क्षेत्र  के  प्रशासन  को  एफ  बड़ा

 क्रप  शुरू  करता  चाहिए  ताकि  उप  यर्ष  विशेष  में  आवंटित  निधियों  का  शत-प्रतिशत  उपयोग  सभव  हो
 सक्रे  और  बघरे  कामों  को  अगले  वित्तीय  य्ष  के  दौरान  लेकिन  प्रत्येक  कार्य  के  आरम्भ  होते  से  12  मद्ीने
 की  कुल  अवधि  में  पूरा  कर  लिया  जाय  ।

 3.1  कार्थों  के  लिए  लाधत,क्षेत्र  हे  मामदंड  :

 3.2  दम  लाख  कुओं  की  योजना  के  अन्लगंत  कार्यों  के  बारे  लागत/क्षेत्र  के  मातदं हों  का  निर्णय  एक
 समिति  द्वारा  लिया  जायेगा  जिसमें  राज्य  के  मुख्य  सचिव  सविव

 सचिव  और  लघ्‌  सिलाई  के  मुख्य  अभियस्ता  शामिल

 4.  सिचाई  के  साधनों  का  पंजोकरण

 4.1  योजना  के  अन्तर्गत  बनाया  गया  प्रत्येक  कुओलिचाई  का  पाधन  लाभार्थी  के  खेत  में  होना

 चाहिए  और  इसका  ब्यौरा  राजस्व  रिकार्ड  में  दज॑  किया  जाना  चाहिए  ।

 5.  बस  लाख  कुओं  की  योजना  के  तहुत  सहायता  के  लिए  अप  जज  श्रेणी

 5.1  आई०आर०डी०पी०  के  तहत  जिन  लाभाशियों  को  लघु  सिचाई  के  लिए  पहले  ही  सहायता
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 दी  जा  चुकी  उन्हें  इस  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  सहायता  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  किन्तु  जिन  आई०आरा०

 डी०पी०  लाभावियों  को  लघु  सिंचाई  के  लिए  सह्दायता  नहों  दी  गई  उन्हें  सहायत्ता  बेमे  पर  कोई  रोक

 नही  है  ।

 6.  कार्यास्थयन  एजेंसो  :

 6.1  लाभार्थियों  को  अपने  श्रम  अथवा  स्क्षानीय  जिसके  लिए  उन्हें  भुगतान  किया

 मे  कुएं  खोदने  के  लिए  कहा  जाएगा  ।  किसी  भी  हालत  में  परियोजला  अधिकारियों  हारा  ठेके  पर  काम

 नहीं  दिया

 7.  असफल  कुओं  के  बारे  में  व्यजस्था

 7.1  अस्तफल  कुएं  की  परिभाषर  :

 खराब  किस्म  के  पानी  की  वजह  से  असफल  कुएं  सहित  विभिम्न  प्रकार  के  भू-जल  ढांबों  की

 फलता  निर्धारित  मानदंड  और  असफल  कुओं  के  लिए  सहायता  की  मात्रा  नीचे  दर्शाएं  मए  अनुसार

 कम  पानी  देसे  के  कारण  असफलता  :

 यदि  कोई  कुआं  न्यूनतम  2  मीटर  के  व्यास  में  दोदा  गया  है  और  उसकी  कम  से  कम

 राई  10  मीटर  है  तो  में  24  घंटे  में  से  कम  से  कम  दो  घंटे  की  अवधि  के  दौराना  उससे  निकलने

 वाले  पानी  की  मात्रा  प्रति  सैकेंड  2  लीटर  से  कम  है  (24  घंटे  की  अवधि  में  सम्पूर्ति  को  सुनिश्चितः
 करने  के  तो  यह  समझा  जाएगा  कि  कुआं  एक  अफसल  कुआं  है  ।

 पाती  की  क्वालिटी  खराब  होने  के  कारण  कुओं  की  असफलता  :

 किसी  कुएं  को  पाती  की  क्वालिटी  की  वजह  से  तभी  असफल  समझा  जा  सकता  है  जब  पाती

 की  क्वालिटी  ऐसी  हो  जिसतें  तीनों  या  तीनों  में  से कोई  मापदंड  अर्थात्‌  इलेबिट्रकल
 ड्यूअल  सोडियम  का्बनिट  अथवा  बोरोन  की  मात्रा  नीचे  दर्शायी  गई  मात्रा  स ेअधिक  हो  :--

 इलेक्ट्रिकल  रेसिड्युअल  बोरोन

 कंडक्टविटी  सोडियम
 एम०एम०  कार्बोनिट

 ओ०सी  )

 क्रमांक  भूमि  की  बताबट

 1  2  3  हि  5

 1.  मिट्टी  2,000  5  2

 2.  चिकनी  दुमट  3,000  5  2

 3.  दुमट  4,000  5  2
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 1  2  3  4  5

 4.  रेतीली  मिट्टी  6,000  5  2

 5.  रेतीबी  मिट्टी  8,000  5  2

 कओं  को  ढांगा  संबंधी  असफलता  :

 ढांचा  संबंधी  असफलता  के  कारण  खोदे  जाने  बाले  कुओं  को  असफल  समझा  जा  सकता  है
 यदि  छुदाई  के  समय  पता  न  लगने  वाली  उप  सतह  पर  खाली  जगह  आ  जाने  से  साथ  की  दीवार  इतनी
 गिर  जाए  कि  कुएं  को  सफलतापूबंक  पूरा  करने  के  लिए  दोबारा  खुदाई  आवश्यक  हो  अथवा  खदाई  के  समय
 कोई  चट्टान  अबबा  तली  में  चट्टान  आ  जाए  जिसे  इकक्‍वीयर  के  न  होने  के  कारण  आगे  खोदना  सम्भव  न

 प्रमाणीकरण  एजेंसी  :

 7.2  प्रत्येक  राज्य  सरकार  असफल  कुत्रों  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  प्रमाणीकरण  एजेंसी  के
 रूप  में  एक  जिन्ना  अथवा  ब्लॉक  आधार  पर  प्रत्येक  क्षेत्र  क ेलिए  अधिकारियों  क ेएक  दल  का  गठन
 करेगी  ।  ऐसे  प्रत्येक  दल  में  कम  से  कम  एफ  तकनीकी  व्यक्त  अर्थात  भू-जल  वंज्ञानिक  अथवा  कृषि
 अभियन्ता  ब्लाक  विकास  कार्यालय  अथबा  कृषि  विभाग  या  लघु  सिचाई  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  अन्य  किसी
 विभाग  में  एक  सरकारी  अधिकारी  होना  चाहिए  ।

 कओों  की  असफलता  और  सहायता  को  मात्रा  के  बारे  में  जिला  प्रामीण  विकास  एजेंसी  को  संतुष्टि

 7.3  गदि  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  इस  निष्कर्ण  पर  पहुंचती  है  कि  कोई  कुआं  असफल  हो
 गया  है  तो  वह  उपरोक्त  धारा  (2)  में  परिभाषित  प्रमाणीकरण  एजेंसी  से  इस  आशय  का  प्रमाणपत्र  प्राप्त
 करेगी  ।  यदि  ऊपर  बताए  गए  मानदंड  के  आधार  पर  प्रमाणीकरण  एजेंसी  द्वारा  कए  की  असफलता  को
 प्रभाषित  कर  दिया  जाता  है  तो  कुआं  खोदने  के  लिए  किसान  द्वारा  किए  गए  खर्च  का  100  प्रतिशत

 मुआवजा  दिया

 8.  खल  उढान  के  साधनों  की  व्यवस्था  :

 8.1  लाभाधियों  की  सूची  डी०>आर०डी०ए०  के  परियोजना  निदेशकों  को  दी  जाएगी  जिससे  जो
 लोग  जल  उठान  के  साधन  लगवाना  चाहते  उन्हें  भाई०आर०डी  ०पी०  के  तहत  प्राथमिकता  दी  जा  सके  ।
 9.  भूमि  बिकास  के  लिए  व्यवस्था  :

 9.1  भूमि  विकास  के  बारे  में  पैरा  19.5  से  लेकर  19.9  में  निहित  दस  लाख  कभों  की
 बोजना  के  अन्तर्भत  भी  लागू

 हर

 10.  लिगरासी  तथा  पर्यवेक्षण  :

 10.1  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  के  परियोजना  निदेशक  के  साथ  जिले  में  कार्य क्रम
 की  निगरानी  और  परंवेक्षक  के  प्रभारी  वे  लेखाओं  के  रखने  ओर  ऐसे  कदम  उहामे  के  लिए  भी
 उत्तरदायी  होंगे  जो  परियोजना  को  तेजी  से  कार्याग्बित  करने  के  लिए  आवश्यक  राज्य  स्तर  की
 निगराती  का  उस्त  रदायित्व  राज्य  के  परियोजना  अनुमोदन  बोर्ड  का  राज्य  के  ग्रामीण  बिका
 विभाग  का  सचिव  योजना  के  नॉडल  कार्यों  को  पूरा  करेगा  ।
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 पाकिस्तान  द्वारा  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  शिखर  सम्मेलन  में

 कइमोर  का  सुहा  उठाना

 29.  श्री  अस्ना  लोशी  :

 डा०  अमृतलाल'कालिदास  परढेल  :

 भरी  दांकर  बाघेता  :

 क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  धताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  ने  हाल  ही  में  इंडोनेशिया  में  हुए  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  के  दौरान  कश्मीर

 मुद्दे  को  उठाया

 यदि  तो  उस  पर  भारतीय  थिष्टमंडल  की  प्रतिक्रिया  कया  और

 सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  संचों  पर  पाकिस्तान  की  इस  प्रकार  की  कारयंवाद्यी  को

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 विवेश  सस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  हां  ।

 भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  उत्तर  देने  के अधिकार  का  प्रयोग  किया  और  इस  बात  पर  बल

 दिया  कि  कश्मीर  भारत  का  अभिन्न  एवं  अविभाज्य  अंग  है  और  सदैव  शिमला  समझौता  ऐसे

 किसी  भी  सम्त्रन्धित  मसले  के  लिए  आधार  प्रदान  करता  है  जिस  पर  भारत  के  साथ  बातचीत

 करना  चाहता  हो  ।  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने  यह  भी  उल्लेख  किया  कि  पाकिस्तान  ने  ऐसे  मब  पर

 द्विपक्षीय  मसला  उठाकर  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  की  परम्पराओं  का  उल्लंघन  किया  है  जहां  परम्परागत
 रूप  से  केवल  उन्हीं  मसलों  पर  विच्ार-विमणें  किया  जाता  है  जो  आन्दोलन  को  संगठित  करते

 पाकिस्तान  द्वारा  किसी  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  कश्मीर  का  मसला  उठाए  जाने  पर  भारत

 सरकार  उसका  प्रतिरोध  करने  के  लिए  कदम  उठाती  रही  है  और  उठाती  रहेगी  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन

 430.  श्री  बो०  धनंजय  कमार  :  क्या  प्रधान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लक  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  सरकार  ने  कया  विशेष  प्रावधान  किए

 कया  लघु  उद्योगों  को  करों  में  वित्त  पर  ब्याज  में  छूट  और  विपणन  जैसी  सुविधाओं  का

 लाभ  प्रदान  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मन्त्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  प्रामोण  उच्योग  में
 राज्य  मंत्रौ

 पी०

 जे०  :  से  लबु  औद्योगिक  क्षंत्र  में  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  सरकार  ने

 दन  शुल्क  में  2  लाख  रुपए  तक  के  ऋणों  पर  ब्याज  की  ती  एन०  एस०  आई०  सी०  तथा
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 के  ०  कक
 एस०एस०आई०डी  ०सी०  के  माध्यम  से  उनके  उत्पादों  के  लिए  विपणन  को  सु  विशेष  बिनिर्माण  के

 लिए  मदो  का  लषु  उद्योग  क्षेत्र  स ेखरीद  पर  मूल्य  अधिमान  हत्यादि  ज़ंसे  कई  अनुदानों  तथा

 रियायतों  की  घोषणा  की  है  ।

 जमालोरो  बिरोधी  कानून

 431.  श्री  शरत  जन्द्र  पटनायक  :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विध्यार  विदेशी  उत्पादकों  द्वारा  जमाश्थोरी  विरोधी  कानूस  बनाने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  सलमान  :  ओर  भारतीय  सीमा  शुल्क
 टेरिफ  1975  को  1982  में  संशोधित  किया  गया  था  ताकि  सरकार  प्रतिपाटन  शुल्क
 लाकर  डम्प  हुए  आयात  के  खिलाफ  उपाय  कर  इस  अधिनियम  से  सरकार  को  उन  मामलों  में
 पाटन  शुल्क  लगाने  का  अधिकार  मिल  जाता  है  जहां  यह  पाया  जाए  कि  हम्प  हुए  आयात  से  घरेलू  उद्योग
 को  वास्तव  में  नुकसान  इस  प्रकार  के  शुल्क  लगाने  से  पहले  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  एय
 कारी  के  पाटन  और  नुकसान  के  बारे  में  पता  लगाना  बिनिदिष्ट  प्राधिकारी  सामात्य  तौरपर
 प्रभावित  घरेलू  उद्योग  द्वारा

 या
 उसकी  ओर  से  लिखित  अनुरोध  प्राप्ट  होने  पर  ही  थांच  शुरू

 f
 द  /  कथा

 जाएगा  और  विस्तृत  प्रक्रिया  भी  निर्धारित  करदो  है  ताकि  घरेलू  उद्योग  डम्प  आयात  के  खिलाफ
 शिकायतें  दर्ज  करा  सके  ।

 सं(कार  ने  विनिदिष्ट  प्राधिकारी  को  अधिसुचित  किया  है  जिसके  समक्ष  आवेदत  पत्र  प्रस्तुत  किया

 लोटे-तांबे  आदि  फे  सामान  का  निर्यात

 432,  श्री  सरेखद्व  पाठक्त  :  कया  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ु
 क्‍या  भारतीय  सूचना  प्रौद्योगिकी  उद्यंग  ने  लोहे  तांवे  आदि  के  सामान  के  )

 निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  योजना  सरकार  के  पास  विचारार  भेजी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 लोहे-ताबे  अदि  के  सामान  सम्बन्धी  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  शश्क्रार
 क्या  उपाय  कर  रही

 बाणिज्य  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  सलमाल  :  से  सरकार  को  सूचना
 लाजी  उद्योगों  से  विभिसन  मुद्दों  पर

 समय-समय  पर  सुझाव  अ्राप्त  होते  रहते  हैं  भौर  उन  सुझावों  पर
 उचित  ध्यान  दिया  जाता  हाडंवेयर  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  भारतीय  सूथना
 तकनालाजी  उद्योग  ने  हाल  ही  में  ऐपी  कोई  €कीम  नहीं  दी  है  ।
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 सरकार  ने  हार्डवेअर  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  जो  मुख्य  उपाय  किया  है
 वह  हैं  कम्प्यूटर  हार्डवेयर  उद्योग  सहित  इलेकट्रानिक  हार्डवेयर  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 निक्‍स  हा्डवेयर  टेक्नोलोजी  पार्क  (fo  एच०  टी०  की  व्यापक  योजना  की  शुरुआत  ।  यह  योजना

 निर्यात  संसाधन  जोनों  या  100%  निर्यातोन्मुख  इकाइकों  पर  लागू  प्रणाली  के  अनुसार  बनाई  गई

 ई०एच०टी०पी०  योजना  में  कोई  मूल्यवर्द्धन  की  आवश्यकता  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  और  उच्च

 वर््धन  पर  घरेलू  टैरिफ  एरिया  में  अधिक  बिक्री  की  अनुमति  दी  गई

 ]

 सेवा-निवुत्त  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 433.  भरी  गुमास  मल  लोढ़ा  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  कितने  सेवानिबत्त  न्यायाधीशों  को  आयोगों

 तथा  न्यायाधिकरणों  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियुक्त
 किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  इन  नियुक्तियों  को  रोकने  का  विचार

 क्‍या  विधि  आयोग  ने  भी  न्यायाधीशों  की  पुननियुक्ति  को  रोकने  की  सिफारिश  की
 भौर

 इस  समय  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  में

 सूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  न्यायाधीश  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 स्थाय  और  कम्पनी  कार्य  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  ससत्रो  एच०  आर०  :

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  रजिरिट्रयों  से  प्राप्त  जानकारी  के  27  1992  को

 उच्च  ग्यायालयों  में  13  न्यायाधीश  अनुसूचित  जाति  के  और  7  न्याधाधीश  अनुसूचित  जनजाति  के  थे  ।

 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  अनुसूचित  जाति  का  एक  न्यायाधीश

 उड़ीसा  में  बेल  योजना

 434.  थ्रौ  के  ०  पी  ०  सिह  देय  :

 कमारी  फ्रिडा  तोपनों

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  बेल  के  कार्यान्वयन  का  कोई  मूल्याकन  किया
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 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 1992-93  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  उड़ौधा  सरकार  को  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 और

 1992-93  के  दोरान  कुओं  की  खुदाई  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और
 कितना  लक्ष्य  प्राप्त  हुआ  तथा  अब  तक  कितने  कुएं  खोदे  गए  हैं  ?

 प्रमीण  विकास  सन्‍नभाजय  विकास  विभाग  )  घ्ें  श्श्क्प  स्त्री  जी०  थें  म  :

 नहीं  । ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  मिलिपन  वेल  योगना  के  कार्यान्वयन  हेतु  बंध  1992-93  में
 2554.35  लाख  २०  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।

 मिलियन  वेल  योजना  के  अन्तर्गत  कोई  भौतिक  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  क्योंकि

 मिलियन  वेल  योजना  कार्य  क्रमों  का  एक  पंकेज  है  जिसमें  लघु  सिंचाई  योजनाएं  जंसे  सिंचाई  जल

 एकन्रीकरण  ढांचे  तथा  अनुमूचित  जाति  व  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  मुक्त  बंधु  आ  मजदूरों  की  भूमि  का

 विकास  भी  अनुमेय  भदि  भूव॑शानिफ  कारणों  से  कुएं  खोदना  व्यवहार्य  न  सूचित  किया  समा  है  कि
 राज्य  में  वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  अब  सक  15574  कएं  खोदे  गए

 गोबर  गेस  संयंत्र

 435.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  उड़ीसा  में  पिछले  तीन  बर्चों  के  दोरान  कुल  कितने  गोबर  गैस  संयंत्र  ख्गाये  गए

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गोबर  गैन्ष  संयंत्रों  की  €यापना  पर  जोर  विया

 यदि  तो  सरकार  ने  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  के  लिए  क्या  लक्ष्य
 रित  किया  और

 केस्ट्रीय  ध्रकार  हारा  विभिभ्त  राज्यों  मे  गोबर  गैस  संमंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  दी  रही
 सहायता  फा  राज्यथार  क्‍या  है  !

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कायन्वियम  मंत्रालय  के  राज्य  भत्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  होत  मंत्रालय
 सें  राज्य  मंत्री  सुख  :  गत  तीन  वर्षों  1989-90  से  1991-92  के  दौरान  ठड़ीसा  राज्य
 में  केष्द्र  हारा  प्रयोजित  जैसे  राष्ट्रीय  बायोगस  विकाल  परिग्रोजना  तथा  संस्थागत

 एवं  विष्टा  आधारित  बायो्गस  संयंत्र  कार्थ क्रम  के  अन्तगंठ  कुल  38,590  से  अधिक  पारिवारिक

 आकार  के  जायोगेंस  संयंत्र  गंस  तथा  छः  सामुदायिक  एवं  संस्थागत  आायोगस  संयंत्र

 स्थापित  किए  गए
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 हां  ।

 बायोगस  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  को  मिलाकर  विभिन्न  राज्यों  एवं  संघ

 शासित  प्रदेशों  के लिए  वाधिक  आधार  पर  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जा  रहे  वर्ष  1992-93  के  लिए

 राज्य  नोडल  एजेंसी  हेतु  11,000  पारिवारिक  प्रकार  के  बायोगस  संयत्र  एवं  एक  सामुदायिक  अथवा

 संस्थागत  या  विष्ठा  आधारित  बायोगस  संयंत्र  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  नियत  किया  गया  इसके

 रिक्‍त  शादी  ग्रामोद्योग  आयोग  भी  राज्य  में  बायोगस  संयंत्र  लगा  रहा  है  ।

 अप्रैल  से  1992  को  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्य  नोडल  विभागों  अथय

 एसेंसियों  पारिवारिक  प्रकार  के  बायोगेंस  संयंत्र  तथा  सामुदायिक  संस्थागत  एवं  विष्टा  आधारित  बायोगस
 संयंत्रों  को  स्थापित  क  रने  हेतु  स्वीकृत  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 बायोगेस  विकास  हेतु  राष्ट्रीय  परियोजना  तथा  संस्थागत  एवं  विष्ठा
 आधारित  बायोगस  संयंत्र  कायंक्रम  के  अम्तर्गत  अप्रौल  से  1992  की

 अवधि  के  दौरान  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  पर  राज्यवार  सुचना

 स्वीकृत  राशि  र०

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  बायोगेस  विकास  हेतु  संस्थागत  एवं
 राष्ट्रीय  परियोजना  विष्ठा  आधारित  बायोगैस

 संयन्त्र  कार्य क्रम

 1  2  3  4

 1.  आासध्र  प्रदेश  300.08  झ

 2.  अरुणाचल  प्रदेदा  0.80  —

 3.  अभसम  20.00  --

 4.  बिहार  58.92  2.25

 5.  गोआ  2.71  न

 6.  गुजरात  621.40  2.02

 7.  हरियाणा  31.92  0.75

 8...  हिमाचल  प्रदेश  75.30  —

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  1.75

 10...  कर्नाटक  107.46  2.50
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 जोड़  :

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 खंडी गढ़

 बिल्ली

 पांडिचेरी

 लिखित  उत्तर

 3  4

 49.34  0.50

 86.90  ता

 175.36  _

 2.96  ता

 2.25  न

 360  ज+

 3.00  गा

 158.14  0.50

 39.42  1.90

 95.22  —

 2.76  0.75

 158.49  2.56

 2  75  न्‍+

 220.95  _

 35.09  0.75

 0.05

 0.17  ना

 3.33  न

 2256.87

 का

 “14.38  8
 अजिननगीनननगभनग:2तगगजगनग-नम-  ५  अत  ला  नभीनन  ननन++  mee  ५

 ग्रामोण  जल  आपूर्ति  योजनाओं  के  अग्तर्गंत  केरल  को  सहायता

 436.  प्रो०  के०  थो०  थामस  :  क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  योजनाओं  के  अन्तर्गत  15  योजनाओं  के  लिए
 केन्द्रीय  ता  हेतु  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया
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 ण  बिकास  मंत्रालय  धिकास  में  राज्य  मम्त्री  उत्तम  भाई  एच०  :

 बे  रल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  काय॑क्रम  के  अन्तर्गत  15

 नाक्षों  को  तकनीकी  अनुमोदन  देने  का  अनुरोध  किया

 15  योजनाओं  में  से  नीदरलैंड  सरकार  की  सहायता  हेतु  2  योजनाओं  की  संशोधित  लागत

 अनुमोदित  कर  दी  गई  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  उसे  प्रदत्त  शक्तियों  के तहत  कोजीनजंपारा  और

 पास  के  गांवों  के लिए  73.75  लाख  रुपए  की  लागत  वाली  एक  योजना  अनुमोदित  की  गई  शेष  12

 जिनमें  डच  सरकार  से  द्विपक्षोय  सहायता  हेतु  कुन्द्र  ओर  इसके  पास  की  पंचायत  की  एक

 पेयजल  सप्लाई  योजना  भी  शामिल  की  तकनीकी  जांच  की  जा  रही

 लिसिटेडਂ  में  कवित  अनियमितताएं

 437.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कूटसे  इण्डिया  लिमिटेड  में  प्रबन्धत  की  ओर  सेबरती  गई  लापरवाही  के  कारण

 संकड़ों  पंखों  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  था  जैसा  कि  30  1992  को  हिन्दी  दंनिक  राष्ट्रीय

 सहारा  में  जानकारी  दी  गई

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  करने  का

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (४7)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  जिभाग  एथं  सार्वजसिक  उच्चम  में  राज्य  मंत्री  पी०
 के०  :  नहीं  ।

 से  (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तम्बाक्‌  के  निर्यात  के  लिए  रूस  को  तकमोकी  ऋण

 438.  भरी  एम०  घो०  दो०  एस०  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  तम्बाकू  का  निर्यात  के  लिए  रुस  को  तकनीकी  ऋण  देने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 छाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  सलमाल  :  और  वर्ष  1992  के
 रूसी  व्यापार  संलेख  में  ऐसी  परिकहपना  है  कि  भारत  द्वारा  रूस  को  285  मिलियन  अमरीकी  डालर  तक
 कासकनी  की  ऋण  दिया  इसमें  से  125  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  ऋण  भारत  से  तम्बाक

 सहित  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  दिया  गया  अब  रूस  ने  तम्बाकू  सहित  विभिन्‍न  वस्तुओं  की
 खरीद  के  लिए  75  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  एक  और  तकनीकी  ऋण  मांगा
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 मई  औद्योगिक  नीति  का  प्रभाव

 439,  भ्रो  गोविन्द  राव  निकाम  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  कुछ  राज्य  सरकारों  से  नई  औद्योगिक  नीति  का  पिछड़े  राज्यों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  किन-किन  राज्यों  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  और

 सरकार  का  इंत  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विद्यार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से

 16  1992  को  नई  दिल्‍ली  में  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  उद्योग  मंत्रियों  का

 लन  हुआ  था  जिसमें  कुछ  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  ने  क्षेत्रीय  असन्तुलन  और  आधारभूत  सुविधाओं
 के  अभाव  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  औद्योगिक  उद्यमियों  द्वारा  भब  तक  पेग  किये  गये  ज्ञापनों  के  रुख  से

 यह  स्पष्ट  है  कि  उद्यमी  लोग  पिछड़े  क्षेत्रों  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने  मे  रुचि  ले  रहे  अगस्त  1991

 से  अगस्त  1992  की  अवधि  में  औद्योगिक  उद्यमियों  द्वारा  दिए  गएं  6581  ज्ञापनों  में  38.5  प्रतिशत

 औद्योगिक  उद्यमियों  के  ज्ञापन  पिछड़े  क्षेत्रों  के लिए  इसके  अलावा  केन्द्र  सरकार  की  विकास  केन्द्र

 योजना  का  उद्देश्य  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में औद्योगीकरण  को  बढ़ाबा  देना  है  ।

 भारत  गोदरजं ड़  शंजकत  व्यापार  परियद

 440.  थी  एन०  जें०  राठया  :  क्‍या  प्रक्ंत  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत-तीदरलैंड  संयुक्त  ब्यापार  परिषद  की  पांचवीं  बंठक की  रिपोर्ट

 मिल  गई

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 दोनों  देशों  के बी  परस्पर  सहयोग  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  लथा  कित-किन

 क्षेत्रों  में पारस्परिक  सहायता  दी  भर

 जिन  क्षेत्रों  मैं  व्यापार  किए  जाने  की  सम्भावना  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिज्य  मंजालय  में  उप  मन्त्री  सलसान  :  भारत-नीदरलैंड  संयुक्त  व्यापार

 परिषद  की  पांचवीं  बैठक  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  ।

 कुछ  घ्िफारिशें  ये  हैं  :---

 1.  कुछ  अभिज्ात  क्षेत्रों  में  नीदरलेंड  को  भारत  के  निर्यात  के  लिए  ओर  अधिक  संभाव्यता

 उपलब्ध  है  |
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 मजा  एएएएएई

 2.  भारत  में  कुछ  क्षेत्रों  में  नीदरलैंड  का  निवेश  बढ़ाने  की  गुंभाइश  है  ।

 नि

 नीदरलैंड  मध्य  में  स्थित  है  इसलिए  वह  यूरोपीय  व्यापार  में  माल  तथा  सेवाओं  की

 विधि  के  लिए  प्रवेश  द्वार  हो  सकता  है  ।

 दोनों  देशों  क ेबीच  आपसी  सहयोग  की  एक  महत्वपूर्ण  शुरुअतत  यह  है  कि  भारतीय  निर्यातक
 संगठन  पर  संघ  तथा  हालैंड  की  सी०  वी०  आई०  के  बीच  हस्ताक्षरित  समझौता  ज्ञापन  के  अनुसरण  में

 रोटेर-डम  में  एक  व्यापार  संवर्धन  कार्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसका  सामान्य  उद्देश्य  भारतीय
 निर्यातों  को  बढ़ाना  है  ।

 हालांकि  भावी  निर्यात  प्रवृत्तियों  को  सही  प्रकार  से  नहीं  आंका  जा  तथापि  चालू  वर्ष

 में  नीदरलैंड  को  होने  वाले  भारतीय  निर्यात  में  फल  तथा

 वासमती  जूते  तथा  गैर-धात्विक  खनिक  निर्मित  माल  जैसी  मर्दे  शामिल  हैं  ।

 भारत-वियतनाम  संबंध

 441.  श्रीमती  बसन्धरा  राजे  :  कया  प्रधान  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वियतनाम  के  साथ  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  और  अधिक  मजबूत  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  वियतनाम  से  कोई  विशेष  प्रस्ताव  मिले  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिदेश  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एडुभार्श  :  उच्च  स्तरीय  यात्राओं  के

 प्रदान  के जरिए  वियतनाम  के  साथ  संबंध  मजबूत  किए  गए  हैं  1992  में  वियतनाम  की

 कम्पुनिस्ट  पार्टी  क ेमहासचिव  महामान्य  दो  मुओई  की  यात्रा  के  दौरान  भारत  ओर  वियतनाम  तेल

 कृषि  होटल  उद्योग  और  समुद्री  उत्पादों  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यमों  पर  बल  देते  हुए  सहयोग  के
 क्षेत्र  बढ़ाने  पर  सहमत  हुए  ।  बाद  में  वियतनाम  के  साथ  कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  के  क्षेत्रों  मे ंसहयोग
 पर  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  वियतमाम  के  विशिष्ट  प्रस्तावों  की  जांच  की  इसके  प्रत्युत्तर  में

 वियतनाम  के  अधिकारियों  को  दोहरे  कराधान  के  परिद्वार  से  सम्बद्ध  एक  मसोदा  भेजा  गया

 रानी  से  सम्बन्धित  प्रस्तावित  करार  पर  वियतनाम  से  और  जानकारी  मांगी  गई

 बेलामिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  अभ्तगंत

 अनुसधान  प्रयोगशालाएं

 442.  प्रो०  सुशांत  चक्रवर्ती  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वैज्ञानित  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान-परिषद  के  अन्तर्गत  कितनी  अनुसंधान  प्रयोगशालाएं
 कार्य  कर  रही

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराव  इत  प्रयोगशालाओं  द्वारा  कितते  आदिप्ररूप

 सित  किए  और

 इन  प्रयोगशालाओं  में  अनुपंश्षात  और  विकास  पर  कितनी  धनराशि  छर्ब  की

 संतदीय  कार्य  ससत्रानर  में  राज्य  मन्जो  तथा  विसान  और  प्रौद्योगिक  सन्जालय

 सथा  महासागर  विकास  में  राज्य  मन्‍्जी  रंगराज्नम  :  वेशानिक  तथा
 औद्योगिक  अनुमंध्रान  परिषद  एस०  आई०  के  क्षपीन  40  प्रयोगशालाएं/संस्थान  काय॑ रत
 हैं  ।

 छले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हन  प्रयोगशालाओं  द्वारा  प्रकरमो  सहित  160  आदिप्रहप
 विकसित  किए  गए  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  प्रयोगशालाओं  पर  कुल  763.34  करोड़

 रुपए  व्यय  किए  गए  इसमें  जी०  पी०  एफ०/|सी०  पी०

 रख  स्टाफ  क्वार्टर  निर्माण  और  और  अन्य  विविध  सदों  के  साथ  कुल  व्यय  का
 खसगभग  66  प्रतिगत  व्यय  शामिल  है  ।

 ]

 हैवी  इंजीनियरिंग  का  रांघो  में  तकनीकों  तथा  गेर-सतकनोक्षी  पद

 443.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  रांची  में  श्रेमी  सीन  और  चार  के  अन्तर्गत
 तकनीकी  और  गे  र-सकनीकी  संवर्गों  मे  स्वीकृत  पदों  की  संख्या  कितनी

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  प्रस्येक  श्रेणी  में  स्वीकृत  पदों
 की  संख्या  कितनी-कितनी

 उपयु कल  संवर्गों  में  बत॑मान  स्वीकृत  पदों  पर  सामान्य  वर्ग  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  के  कितने-कितने  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  गई  और
 ह

 रिक्त  »रक्षित  पदों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कब  तक  भरा  जाएगा  ?

 उद्योग  मंध्रालय  उद्योग  बिभाग  एवं  सा  जनिक  उ्चम  में  राज्य  मंत्री  पी०
 के  :  एच०ई०सी०  में  श्रेणी  ।,  2,  3,  और  4  के  अधीन  तकनीकी  और  गैर-तकतीकी  संबर्गों
 में  स्वीकृत  पदों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--
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 बन

 श्रेणी  ४  स्वीकृत  पद

 तकीनीकी  गैर-तकनी की

 1.  2,761  962

 2.  1,486  6  405

 43.  6,683  1372

 4.  न  2099

 यह  समय-समय  पर  कुल  भरती  किए  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  सन्दर्ध  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के  नियमों  के  अन्तर्गत  नियत  की  गई  निर्धारित  प्रतिशतता  के  अनुसार

 उपयुक्त  संवर्गो  में  विद्यमान  स्वीकृत  पदों  पर  सामान्य  अनुसुनित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  के  नियुक्त  अधिकारियों  की  संझ्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 ne  न  नननननककननन-ननमनननन+  न  निननननननिननननानन  नि  निननन  न  मनन  +नननननन-न-न-+ब  नमकीन नननननननन-+4«»+-ननन-ंनभ<-भ-+-+-नननानीनननाीननिनिनिभानिनिनमक- न  विन  लत  नी  नननकी+--++झवमनिननननक-+++  पलिननिन--3-+२

 सामान्‍य  वर्ग  अनुसूचित  जाति  अनुसुचित  जन-जाति

 1.  3532  60  131

 2.  1924  25  242

 3.  5871  475  1709

 4  117  263
 ”

 11719
 बन  न  न

 रिक्त  आरक्षित  पदों  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 श्रेणी  अनुसूचित  जाति  भमुसूचित  जन-जाति

 1.  94  25

 2.  न  ः

 3.  2 16  ््ा

 4.  51  न

 एच  ०ई०  सी०  ने  सूचित  किया  है  कि  कारपोरेशन  की  जन  शक्ति  को  निदेशक  मंडल  द्वारा
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 1-11-1980  को  स्थिति  के  अनुसार  स्थिर  कर  दिया  गया  था  ।  वर्तमान  एच०  ई०  सी०  में  किसी
 श्रेणी  में  कोई  वास्तविक  रिक्तियां  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन-जाति
 के  बकाया  आरक्षित  पदों  को  भरने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मुफ्त  कानूनी  सहापता

 444.  श्री  कालका  दास  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  उन  व्यक्तियों  जितकी  वाषिक  आय  6000  रुपए  मुफ्त
 कानूनी  सहायता  दी  जाती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सीमा  को  बढ़ाकर  प्रतिदर्श  12000  रुपए  करने
 का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यहू  मामला  इस  समय  किस  अवस्था  में  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  रम्यो  एच०  आर०  :

 हां  |  किम्तु  अनुस।चत  अनुसूचित  बिमुक्त  यायावर  जनजातियों  के  ब्यक्तियों
 को  तथा  स्त्रियों  और  बालकों  के  मामलों  में  आय  की  वर्तमान  अधिकतम  सीमा  लागू  नहीं  होती  है  ।

 और  आय  की  सीमा  बढ़ाकर  9000  रुपए  प्रतिवर्ष  करने  या  ऐसी  अन्य  रकम  तक
 करने  का  प्रस्ताव  है  जो  संबद्ध  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  बो्डों  द्वारा  विहित  की  जाए  ।

 स्पूनतम  आवजदयकता  कार्यक्रम  के लिए  लक्ष्य

 445.  भरी  सेयद  शाहाबुद्दीन  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्या्थयत्र  सम्त्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  तथा

 प्रदेश-वार  और  मद-बार  क्या-श्पया  जक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  1991-92,  1992  की  संगत  उपलब्धि  तथा  इस

 कार्य क्रम  के  आरम्भ  से  इसकी  संजित  उपलब्धि  क्‍या  रही

 1991-92  और  1992-93  के  लिए  इस  कार्यक्रम  पर  स्वीकृत  वास्तविक  व्यय  कितना

 और

 (a)  इस  कार्यक्रम  के  आरम्भ  से  1991-92  तक  इस  पर  राज्यवार  संचित  व्यय  कितना

 किया  गया  था  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यात्वपन  मंम्जालय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  अपारंपरिक  ऊर्जा  धोत  मंालय
 में  राज्य  मन्त्री  :  से  जातकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दो
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 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकों  हैतु  आयोग  की  स्थापना

 446.  श्री  राम  सागर  :  कया  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  बैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 हेतु  दिशा-निर्देश  प्रदान  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  को  समविष्टि  करके  एक  आयोग  को  स्थापना  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मप्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  और  सरकार

 राष्ट्रीय  विकास  के  लिए  विज्ञान  और  भ्रौद्योगिकी  को  प्रोत्साहुन  बढ़ावा  देने  और  उपयोग  करने  के

 लिए  बचनबठ्ध  इस  संदर्भ  में  अब  तक  लागू  किए  गए  विभिन्‍न  नीति  परिवतंनों  और  उपलब्ध  प्रक्रियाओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  प्रगति  और  वैज्ञानिक  ब.भिकों  के  लिए  कायं  संबंधी
 यातावरण  में  तेजी  लाने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  गए

 गुजरात  में  खल-वाहुन  खरीदमे  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 447.  श्री  सहेश  कनोडिया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत

 गुजरात  में  सुदूर  क्षेत्रों  मे ंजाने  क ेलिए  चल-वाहनों  को  खरीदने  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 गुजरात  सरकार  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  चल-वाहन  और

 गुजरात  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  के  लिए  चल-वाहुनों  की  खरीद  हेतु  कितनी  धनराशि
 की  मांग  की  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक  बितरण  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्री  रुमालुद्दीव
 :  ओर  केन्द्रीय  सरकार  को  1991-92  के  दौरान  मोबाइल  वनों  की  खरीद  हेतु

 वित्तीय  सहायता  लेने  हेतु  गुजरात  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 सरकारी  नोकरियों  में  अनुसूचित  जातियों  भनुसूचित  जनज।तियों  का  कोटा

 448.  श्री  राम  इिलास  पाक्तवास  :  क्या  प्रधान  झरत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकारों
 नौकरियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  क  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  केन्द्र  सरकार
 ने  बया  विशेष  कदम  उठाए  हैं  ?

 सोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संजाखय  सें  राज्य  मंत्री  सारप्नट  :  केन्द्रीय
 सरकार  के  मंत्रालयों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  भारक्षित  अकाया
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 खिद्धित  उत्त

 पदों  को  भरने  के  लिए  1989,  1990  तथा  1991  में  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाए  गए  हैं  साथ  ही
 साथ  इसी  प्रकार  के  विशेष  भर्ती  अभियान  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  और  बीमा  निगमों  में  भी

 चलाए  गए

 हि ।

 बंगलादेश  के  साथ  व्यापार  संबंध

 449.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  प्रधान  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  सरकार  का  बंगलादेश  के  साथ  व्यापार  सम्धन्धों  को  और  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अभी  तक  उठाए  गए  विशिष्ट  कदमों  का  ब्यौरा  कया  और

 इनके  क्‍या  परिणाम  निकले

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  उप  रूरत्रो  सलम.न  :  दवा

 और  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  शामिल  हैं  तक  संभव  सी
 शुल्क  में  व्यापार  मेलों  में  भागदी  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  का  आदाम-प्रदान  तथा  सरकारी

 एवं  व्यापारिक  स्तरों  पर  वार्तालाप  ।

 निम्तांकित  व्यापार  आंकड़ों  से  इन  उपायों  का  प्रभाव  स्पष्ट  होगा  :--

 र०

 वर्ष  कुल  व्यापार

 1987-88  201.60

 198  8-8  9  276.47

 1989-90  477.63

 1990-91  578.73

 1991-92  823.60

 wee  -  >>  जज  5  अजचचजी  न

 वांमीशीन  का  आपात

 450.  औ  वाला  के०  एम०  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य  ध्यापार

 निगम  ने  1992  से  कितनी  मात्रा  में  पापोलीन/पाम  आयल  का  आयात  किया

 बॉलिज्य  सम्त्रालय  में  उप  मस्जो  सलमान  :  स्टेट  ट्रेडिग  कारपोरेशन  ने  माह

 1992  से  लेकर  अब  तक  लगभग  71126  मी०  ठत  आर०बी  ०डी०  डी०  पामोलीन  का  आयात  किया
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 असम  में  मोबाइल  जेनों  की  खरीद  हेतु  विशोय  सहायता

 451.  भी  प्रबीन  डेका  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  दुरस्थ  क्षेत्रों  में  पहुंचने  के  लिए  मोबाइल

 वैनों  की  खरीद  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 गई

 असम  सरकार  द्वारा  वर्ष  1991-92  के  वौरान  केन्द्रीय  सहायता  से  कितनी  मोबाइल  वैनें

 खरीदी  ओर

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  मोबाइल  बैनों  की  खरीद  हेतु  कितनी  राशि  की  मांग  की  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामझे  ओर  साय  जनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीम
 :  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  अंसम  सरकार  को  मोबाइल  वनों  की  खरीद

 के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1992-93  के  लिए  राज्य  सरकार  से  अब्र  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ऋण  लाइसेंस

 452.  श्री  राजेश  कमार  :

 शलीमतो  शीला  गौतम  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछने  तीन  वर्षों  के दौरान  आई०डी०पी०एल  ०  द्वारा  दवाएं  तैयार  करने  हेतु  प्रतिवर्ष  प्राप्त

 किए  गए  ऋण  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  क्या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  तैयार  किए  गए  उत्पादों  के  ताम  क्या  हैं  तथा  प्रति  पैकेट  भुगतान  दर

 कितनी  है

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  आई०डो ०पी  ०एल०  द्वारा  लागत  मानकों  की  तुलना  मैं  प्रति  वर्ष

 कुल  कितनी  बचत  की  और

 सरकार  की  हस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  संजालय  में  राज्य  सन्त्रो  चिश्ता  अँसाकि  इष्डियन  इस्स
 एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  हारा  रिपोर्ट  दी  गई  ऋण  लाइसेंस  के  जाधार  पर  कम्पनी  ते  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  सूत्रयोग  का  निर्माण  नहीं

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 453  श्रौ  हरि  केचज  प्रसाव  :  क्या  घोजमार  और  का  पेक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरक्कार  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वानक्तल  क्षेत्र  क ेविकास  हेतु  कोई  धनराशि  प्रदान  ऋरती

 यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इस  प्रयोजतार्थ  राज्य  को  झितनी  धनराशि
 दी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  घनराएि  में  वद्धि  करते  का

 कदि  तो  तह्सम्बन्धी  ढयौरा  क्या  और

 प्द्ि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 योजना  एवं  करर्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  फे  राज्य  मंत्री  लथा  अपारंपरिक्त  अर्ला  छोत  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राजस्यान  में  प्रामीोण  विकात  शायकरन

 454.  ओर  जास्प  लझलिह  रावत  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा
 करंगे

 राजस्थान  के  विकास  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या
 है  और  ग्रामीण  विकास  तथा  योजना  और

 कार्यक्रम  कार्यास्वयन  कै  अन्तगंत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  कार्य  क्रम  के  लिए  कितनी
 राशि  आवंटित  की  मई  है  ?

 इनके  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  मांगी  गई  है  और  केन्‍्द्रीय-स  रकार  ने  कितनी
 घनराणशि  दी  है  तथा  उसमें  से  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गईं

 ॥

 ऐसे  कार्यक्रपों  से  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए

 क्‍या  ऐसे  सभी  विकास  कार्यक्रमों  का  विश्लेषण  और  पुनरीक्षा  की  गईं  भौर

 (€)  म़्दि  तो  तत्सस्वर्घी  कग्रौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  एयं  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  सरजासय  के  राज्य  मंत्री  तथा  अपारम्परिक  ऊर्जा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंजी  :  और  राजस्थान  र'ज्य  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  मुख्य  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  सम्बद्ध  का
 जवाहर  रोजगार  योजना  आरज>याई6  ),  सुखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  महस्थल
 दिकास  कार्यक्रम  |  राज्य  योजना  क्षेत्रक  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौर।न  राज्य  द्वारा
 बित  परिदत्य  तथा  जे०आरण०्वाई०  डी०पी०ए०पी०  के  सम्बन्ध  में  किए  गए
 आबंटन  इस  प्रकार  थे  :---
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 बे  प्रस्तावित  परिव्यय  आवंटन  रु०

 1989-90  8295.00  4533.17

 1990-91  5915.00  4575.38

 1991-92  6545.81  4471.47

 राज्य  योजना  क्षेत्रक  आवंटन  के  अलावा  केन्द्र  ने उपरोगत  कार्यक्रमों  तथा  डी०डी०पी०  के  लिए
 भी  निम्नलिखित  राशियां  प्रदान  की  हैं  पूर्णतया  केन्द्र  द्वारा  वित्त  पोषित  की  जाती  :--

 भावंटन  ०
 e

 वर्ष

 1989-90  15889.71

 1990-91  16058.54

 1991-92  15954.63

 _  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  कायें  क्रमों  के  सम्बन्ध  में  कुल  व्यय  नीचे  दिया  गया  है  :---

 बर्ष  व्यय  रु०

 1989-90  18210.11

 1990-91  25986.51

 1991-92  21420.69

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  सहायता  दिए  गए  व्यक्षितयों/परिवारों  की  संद्या  तथा  आई०

 आरण०  डी०  पी०  तथा  जे०  आर०  वाई०  के  तहत  सूजित  रोजगार  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 स्‍्कीम/यूनिट  वर्ष

 1989-90  1990-91  1991-92

 ]  2  3  4  5

 I.  आई०भार०डी०पी०
 तथा  संबद्ध  कार्य  क्रम

 माई०भार०ड्ी  ०पी०  159039  135604  131986
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 1  2  3  4  5

 दिए  गए

 व्यक्तियों  की

 जेजञआर०वाई०  443.77  506.01  387.63

 दिवस  लाख  में

 सृजित

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  पी०  ए०  तथा  मरस्थल  विकास  कार्यक्रम  डी०

 क्षेत्र  विकास  कार्य  क्रम  ब्यक्तिय्रों  क ेलाभ  की  निगरानी  इन  कार्यक्रमों  के  तहत  नहीं  की  जाती

 है  ।

 और  आई०आर०डी०पी०  के  समवर्ती  मूल्यांकन  की  प्रणाली  शुरू  की  गई  है  जिसके

 तहत  प्रतिदर्ण  आधार  पर  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  आंकड़े  स्वतंत्र  अनुसंघान  संस्थाओं  द्वारा  एकत्र  किए  जाते
 हैं  ।  अद्यतन  समवर्ती  मूल्यकिन  की  जानकारियों  से  यह  पत्ता  चलता  है  कि  आई०आरण०्डी०पी०  कुल  मिला
 कर  गरीब  परिवारों  को  वधधतकारी  आय  प्रदान  करने  में  सफल  रहा  तथापि  गरीबी  की  रेखा  को  पार
 करने  में  सक्षम  परिवारों  की  संख्या  अपेक्षाकृत  कम  रही  है  ।

 ]

 गुजरात  सरकार  हारा  एथिलीन  रसायमों  को  मांग

 455.  भ्री  हरिसिह  चावड़ा  :

 डा०  असुतलाल  कालिदास  पटेल  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  ने  प्रस्तावित  गन्धार  परियोजना  से  कितनी  मात्रा  में  एचिलीन  श्सायनों  की
 माँग  की

 क्‍या  राज्य  सरकार  का  विचार  एथिलोन  प्राप्त  करके  बड़े  पैमाने  पर  अनुप्रवाही  उद्योगों  की
 स्थापना  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  +

 रसायन  और  मसजालय  में  राज्य  मन्त्री  चिन्ता  :  से  कलोर  अल्कशी

 सहित  बी  पी०बी०सी०  के  निर्माण  के  लिए  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  आई०पी०सी  ०एल०
 के  गंधार  कॉपलेक्स  स  इधाईलीन  की  सप्लाई  के  लिए  गुजरात  सश्कार  ने  कहा  पी०बी०सी८  भौर
 बी०सी०एम०की  निर्माण  के  लिए  प्रस्तावित  मात्रा  1,50,000  टन  प्रति  वर्ष  और  1,70,000  टन
 प्रतिवर्ष  थी  ।
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 वर्ष  1993-94  के  लिए  राज्य  योजना

 a nn  ली  ७+नननननण लात  कण  जज  +  हे  कि  लत  चलन

 456.  भरी  रासाशअपर  प्रसाद  सिह  :

 डा०  सो०  सिलबेरा  :

 बया  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  राज्य  योजना  1993-94  का  आकार  निर्धारित  करने  हेतु  राज्यों  के

 मुख्य  मन्त्रियों  के  साथ  हाल  ही  में  बैठक  की

 यदि  तो  बैठक  में  हुई  चर्चा  का  बया  परिणाम

 क्या  योजना  आयोग  ने  योजमा  की  व्यापक  पुनरीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया  भौर

 यंदि  ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  अपारम्परिक  ऊर्जा  खोत  संजालय

 में  राज्य  मंत्री  जुख  :  से  1993-94  की  वाधिक  योजना  बनाने  के  लिए  कार्य  के  एक
 भांग  के  रूप  उपाध्यक्ष  की  मुख्यमंत्रिपों/राज्यपालों|उप  राज्यपालों  के  साथ  2  1992  से  बैठक

 आरम्भ  हो  गई  21  1992  तक  20  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  साथ  विचार-विमर्श

 पूरा  कर  लिया  गया  है  और  योजना  का  आकार  तय  कर  लिया  गया  इन  बैठकों  के  बाद  अधिकारी

 स्तर  पर  वर्किंग  ग्रुय  के विचार-विमर्श  राज्य  योजनाओं  की  समोक्षा  राज्य  योजना  का  अभिन्‍न  अंग

 समीक्षा  उपाध्यक्ष  तथा  अधिकार  दोनों  स्तरों  पर  की  जाती  वर्किंग  ग्रुप  का  विचार-घिम॑श  2।

 1992  को  हो  आरम्भ  हुआ

 भारत  और  बंगलावेश  के  बीच  क्षेत्र

 457.  श्री  रासबदन  :  क्या  प्रध्लास  मम्त्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बंगलादेश  सरकार  से  दोनों  के  भ्रीच  स्थित  क्षेत्रों  के  आदान-प्रदान  के

 बारे  में  कोई  बातचीत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बंगलादेश  के  साथ  कितने  क्षेत्रों  के  बारे  में  बातचीत  चल  रही  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मरी  एडुआऑर्डो  :  और  हां  ।  यह  मुद्दा
 बंगजादेश  के  प्रधान  मन्त्री  की  भारत  यात्रा  (26-28  1992)  भौर  बिदेश  सश्तिष  की  ढाका  यात्रा

 (21-23  1992)  के  दौरान  हुई  बातचीतों  में  उठा  था  ।  दोनों  पक्ष  इस  पर-सहमत  थे  कि  अब

 जबकि  तीन  बींचा  को  पट्ट  पर  दे  दिया  गया  उपयुक्त  समय  आ  गया  है  कि  भारत-बंगला  देश  भू-सीमा
 1974  के  कार्यानवयम  से  सम्बन्धित  सभी  बकाया  मद्लों  को  निपटाने  की  दिशा  में  कार्यवाही की

 जाए  ।
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 एन्क्‍लेबों  के  आदान:प्रदान  से  सम्बद्ध  प्रस्ताव  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :--

 एन्क्नेय  संख्या  क्षेत्र
 ८  नीननिनिनागन-+++++नननननमनन-न-न-न+-+-नयन५3+ न  ५  पिन-ीकननम  3  विनगननननननननन+-««>«>पन«८«मपन--मर,

 बंधजादेश  में  भारतोय  एसशलेव  :

 कआादान-प्रदान  योग्य  एन्क्लेव  119  17,157.72  एकड़

 क्षादान-प्रदान  के  अयोग्य  एन्कक्‍लेव  3,799.35  एकड़

 भारत  में  वंगलादेश  के  एन्कलेथ  :

 आदान-प्रदान  योग्य  एन्कलेव  72  7,160.85  एकड़

 आदान-प्रदान  के  अयोग  एनम्वगेव  23  5,128.52  एकड़

 ]
 अवदयक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बूद्ध

 458.  भर  +लफा  दास  :

 री  ४स  लिक्षणत  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 1992  और  1992  के  बीच  चीनी  और  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों
 में  किस  4२  से  बढ़ो्त री

 (a)  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूहय  मिपन्त्रित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार
 और

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  और  अधिक  कारगर  बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ?

 मागरिक  उपभोक्‍ता  सामले  और  सा्मजनिर  वितरण  संत्रलय  में  राज्य  मस्जी

 कमालद्दीन  :  बीती  तथा  खाद्य  तेलों  के  थोक  मूल्य  सू  चकांकों  में  1992

 के  अंतिम  सप्ताह  (25-7-92)  तथा  नवम्बर  1992  (7-11-1992  नवीनतम  के  बीच  प्रतिशत

 उतार-बढ़ाव  नी  बे  दिया  गया  है  :
 ।

 बस्तु  थोक  मूल्य  सूचक  में  प्रतिशत  उतार-चढ़ाव

 7-11-92/25-7-92

 बाल
 ig

 4.6

 गेहूं  +0.)

 चीनी

 खाद्य  तल  a
 जज  लत
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 लिद्वित  उत्तर  25  1992

 सरकार  आवश्यक  बस्तुओं  की  कीमतों  को  उचित  स्तरों  पर  नियन्त्रित  रखने  के  लिए  हर
 संभव  उपाय  ऋर  रही  इसके  लिए  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक  मूल्य  सम्बन्धी  मन्त्रिथंडल

 समिति  कार्य  कर  रही  है  तथा  यह  समिति  स्थिति  की  समीक्षा  करने  और  देश  में  मूल्य  स्थिति  पर  काबू
 रखने  के  लिए  समुचित  कदम  उठाने  हेतु  नियमित  अंतरालों  में  बैठक  करती  है  ।  इसी  मूल्यों
 को  परिवीक्षा  सम्बन्धी  सचिवों  की  एक  विशेष  कार्रवाई  समिति  भी  कार्य  कर  रही  जनता  के  अति

 जरूरतमद  वर्गों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लाभ  पहुंचाने  क ेलिए  इसे  मजबूत  तथा  सुप्रवाही  बनाया

 जा  रहा  काला  बाजारी  आदि  सहित  समाज  बिरोधी  गतिविधियों  में  लिप्त  लोगों  को

 दंड  देने  के  लिए  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  उपबन्धों  तथा  अन्य  सियामक  कानूनों  को  सछ्ती  से  लाग्‌
 क.ने  के  लिए  भी  62m  उठाए  जा  रहे  खाद्य  तेलों  आदि  जैसी  कमी  वाली  बस्तुओं
 का  आयात  फिया  जा  रहा  ताकि  वे  बाजार  में  आसानी  से  मिल  सकें  ।  खरीफ  फसलों  की  उपज  अधिक

 हुई  है  तथा  खाद्य  तिलहनों  का  भी  लगभग  रिकारई  उत्पादन  हुआ  इन  समी  उपायों  के
 थोक  मूल्य  सूचकाकों  के  रूप  में  मुद्रास्फीति  की  वाधिक  दर  25-7-92  के  10.4%  से  घटकर

 को  पर  आ  गई

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  तथा  उसे  सुप्रवाही  बनाने  का  क!र्य  एक
 निरन्तर  चलती  रहने  बाली  प्रक्रिया  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  1-1-1992  से  संपुष्ट
 किया  है  ताकि  यह  योजना  दूरस्थ  आदिवासी  पहाड़ी  तथा  दुरगम  क्षेत्रों  में  बेहतर  तरीके  से  पहुंच  सके  और

 इसके  लिए  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  1700  ब्लाकों  की  पहचान  की  गई  इस  योजना  के

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  क्रियान्वित  हेतु  तैयार  कार्ययोजना  शिनाख्त  शुदा  क्षेत्रों  में

 अतिरिक्त  उचित  दर  दुकानें  खोलना  अतिरिक्त  राशनकाड़े  जारी  उचित  दर  दुकान  के  द्वार  तक

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुएं  ग्राम  स्तर  पर  सतकंता  समितियों  का  गठन

 रिक्त  भण्डारण  क्षमता  इन  क्षेत्रों  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  के  माध्यम  से

 रिक्‍त्र  वस्तुएं  देना  आदि  शामिल  है  ।

 सामान्य  साइंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  राज्यों।संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  दिए जा  खाद्यान्नोंके

 सामान्य  आबंटन  के  सरकार  ने  इन  अभिनज्ञात  क्षेत्रों  में  वितरण  के  लिए  20  लाख  टन  अतिरिक्त

 खाद्यान्न  आवंटित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 उर्वरक  एककों  को  निवल  सम्पत्ति  पर  लाभ

 459.  श्री  मीतोश  कमार  :

 डा०  सहादीपक  सिह  शाक्य  :

 क्या  सरकार  ने  उ्ेरकों  का  उत्पादन  करने  वाले  नए  औद्योगिक  एककों  कौ  नियले  सम्पत्ति
 पर  आपकी  वर्तमान  12%  की  दर  को  बढ़ाकर  16%  करते  का  फंसला  किया

 यदि  तो  कमा  उब रक  उत्पादक  एककों  पर  समान  रूप  से  इस  मानदण्ड  को  लागू  करने

 का
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  उर्वरकों  की  उत्पादन  लागत  बढ़ने  की  सम्भावना

 और

 (2)  यदि  तो  किसानों  को  सस्ते  दरों  पर  उर्वरक  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ने  कया
 योजना  बनाई  है  ?

 रसापन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  विन्‍्ता  :  नहीं  ।

 से  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 [  अनुवाद  ]

 आई  ०डी  ०पो  ०  एल०  के  कमोशन  एजेंट

 460.  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आई०डी०पी०एल०  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  प्रकार  के  अस्पतालों  और  संस्वानों

 के  लिए  संस्वातिक  बिक्री  हेतु  कमीशन  एजेंट  नियुक्त  करते  और

 यदि  तो  वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  आई>०डी०पी  ०एल०
 द्वारा  कुल  बिक्री  की  गई  और  इन  एजेंटों  को कितना  कमीशन  दिया  गया  ?

 रसायन  और  उपरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विस्ता  :  हूं  ।

 वर्ष  1989  90  से  1991-92  के  दोरान  संस्थागल  बिक्री  और  इण्डियन  ड्रग्स  एंड

 स्युटिकल्स  लि०  द्वारा  अदा  किए  गए  कमीशन  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  जाते  हैं  :--

 (80

 बर्ष  संध्यागत  बिक्री  सस्थागत  एजेंटों  को

 दिया  गया  कमीशन

 1989-90  4834  93.82

 1990-91  4881  93.25

 1991-92  34.80  89.50%

 Oa  cee न  जन  लाल  हल ल  न  न  *  न  नल  Re  ल+  ie  ५  «»+  ७ज  बन  NB  +जनमीननक+०-+०  ०००  लब॑>कन  ०»  ०००००  ०००  अनिल  चलन

 +
 इसमें  1990-91  से  संबंधित  26.94  लाख  रुपए  शामिल  हैं  ।

 ee  me  ee



 सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  मीतियों  के  विरोध  में  25  1992
 अपनी  भावनाएं  व्यकत  करने  के  लिए  औद्योगिक  भौर  खेहतिहर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 चित  >+--+..  .४+---  ~  नज-+  नाप  जल  लिन  पा  पा  ता  पा  न  आज  चिण  अडत+  कप

 12.00  मध्याद्ल

 सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध
 में  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और  खेतिहूर

 मजदूरों  हारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  आचार्य  ।

 )

 क्री  निर्मल  कॉति  चटर्जी  :  प्रदर्शन  में  भाग  लेने  वालों  में  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  भी  एक

 श्रीमती  गीता  सुत्र्जो  मैं  आपके  समक्ष  यह  बात  रखना  चाहती  हूं  कि  सरकार  की

 आधिक  नीतियों  का  तिरोध  करने  के  लिए  लाखों  लोग  यहां  आये  हुए

 ध्ते  रास  नाईक  :  मैंने  विशेषाधिकार  हनन  का  एक  नोटिस  दिया  है|

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  हमने  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहुण  आप  जानते  हैं  कि  हम  सदस्यों  को  सदन  में
 अपने  विचार  प्रकट  करने  हेतु  बुलाते  रहे  एक  के  बाद  दूसरे  को  हम  बुला  सकते  हैं  ।  लेकिन  आप  सब
 अगर  इस  प्रकार  से  खड़े  हो  जाएगे  तो  नाम  पुकारना  बहुत  ही  कठिन  हो  जाएगा  !  मैंने  श्री  बसुदेव  आचार्य

 का  नाम  पुकारा  था  लेकिन  किसी  ने  नहीं  सुना  ।  एक  के  बाद  एक  बोलिए।|  में  श्री  पाठक  को  भी

 अनुमति  दे  रहा  लेकित  हर  समय  यह  कहना  जरूरी  नहीं  है  कि  मैं  यह  कह  रहा  हमें  प्रक्रिया  का
 पालन  करना  चाहिए  ।

 श्री  लाल-कृष्ण  आइवाणी  :  महोदय
 **

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इसके  बाद  अनुमति

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :
 हमने  स्थगम  नोटिस  दिया  है  ।

 क्री  रुपचष्द  पाल  :  हमारे  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  का  क्‍या  हुआ
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 <  1914  सरकार  को  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  मोतियों  के

 विरोध  में  अपनी  भादनाएं  व्यबत  बरने  के  लिए  ओद्योधिक  भौर

 खे  तिहर  मजदूरों  द्वारा  वोट  बलब  पर  प्रदशेन  किए  जाने  के  बारे  में

 जलन  बन  ल  बम  जत  जज  वन्‍ननजनल-ब-+ जन  बणजत-नाल  डक  अध्यक्ष महो-य : श्री आचाये, आप बैठ जायें । अगर आप अपने आप सहायता करें तो यह  ५

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  ईंटे  ।

 )

 अध्यक्ष  महो-य  :  श्री  आप  बैठ  जायें  ।  अगर  आप  अपने  आप  सहायता  करें  तो  यह  अच्छा

 रहेगा  ।  आप  लोग  बारी-बारी  से  बल  सकते  अगर  आप  अपनी  मदद  नहीं  करना  चाहते  तो  भाप  सब

 खे  हो  जाएं  ।  प्रश्न  काल  के  तुरन्त  बाद  एक  घंटे  के  लिए  हूं।ने  बाली  बहुस  के  रूम्बन्ध  में  मैं  वहस  करने
 को  तैयार  हूँ  ।  इमे  हुम  कल  या  परसी  किस  प्रकार  करें  यह  देखना  है  ।

 ओर  रूप  चन्द  पाल  :  हम  यह  पूछ  रहे  हैं  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  का  क्‍या  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठ  मैं  आपको  सद्ायता  करने  की  कोशिश  कर

 रहा  हूं  ।  यह  जरूरी  नही  कि  मैं  बोल  रहा  हूं  तब  ही  अफ्प  बेठे  ।  बसे  भी  आपको  अपनी  सीट  १२  बैठे  रहना
 आप  लोग  समय  बर्बाद  कर  रहे  आप  बारी-बारी.से  बोल  सवते  लेकिन  अपप  सब  अगर

 एक  साथ  खड़े  हो  जाएंगे  तो  यह  मुश्किल  कृपया  मेरी  मुझे  और  सदन  की  सहापता  करे  +

 भरी  बतदेव  आचाये  आज  देश  भर  से  दस  लाख  लोग  से  ज्यादा  बोट  क्लब  पर

 इकट्ठा  हुए  थे  लोभ  वहां  प्रदर्शन  कर॑  रहे  हैं  ।

 प्रे  देश  क ेलोग  और  हम  संसद  सदस्य  भोो  इस  सदन  में  वश  कात  उठते  रहें
 हैं  कि सरकार  ने  यह  नीति  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  विश्व  बैंक  और  बहुराष्ट्रीय  निगमो  के  निर्देश  पर
 माथीਂ  है  |  के  हमारे  देश  की  आधारभूतਂ  नीति  की  बदल  रहे  रण  उद्योग  अधिनियम  में  संशोधन  किया

 जा:चुका  है  58  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  रुग्ण  घोषित  किया  जा  चुका  उन  58  उपक्रमों  करे

 बोर्ड  आफ  इृण्डस्ट्रीज  एंद  फाइनेंशियल  रिकन्‍्सट्रक्शन  के  हवाले  कर  दिया  गया  है  ।

 इन  सभी  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  इस  वर्ष  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  देने  से  इनकार

 कर  विया  जो  कि  इन्हें  पिछले  वर्ष  भी  मिला  का  ।

 प्रधानमस्त्री  कई  बार  यह  घोषणा  कर  चुके  हैं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  जो  कि  अर्थतस्त्

 के  शीर्ष  पर  की  स्थिति  अबਂ  वह  नहीं  रहेगी  ।  वे  धीरे-धौरे  उन्हें  निजीਂ  बना  रहें  उन्होंने  हमारे

 देश  का  दरवाजा  बहुर'द्रीय  निगमों  के  लिए  खोल  विया

 बी०भाई०एफ०आर०  के  हवाले  को  गई  उन  58  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपकऋत्ों  को  बम्द  कर  विया

 जाता  है  और  इन  हकाइयों  को  पिछले

 वर्ण की भांति इस बर्थ अगर वित्तीय सहायता नहीं दी जाती तो इन इकाइयों का कया होगा ) उन्हें सरकार से इस वर्ष एक भी पंसा मही मिला है | चार लाख कामगारों का रोजगार छिन गया



 सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध  में  25  1992
 अपनी  संभावनाएं  अ्प्रक्त  करते  के लिए  औद्योगिक  और  खेतिद्दर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोवय  :  आपको  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  है  नियमित  भाषण  की  आवश्यकता

 नहीं  अगर  आप  इस  पर  एक  नियमित  बहस  चाहते  हैं  तो  आप  एक  नियमित  नोटिस  दें  ।  हम  इसे
 देखेंगे  ।

 भरो  बसुदव  आचार्य  :  कांग्रेस  के  चुनाव  धोषणा  पत्र  में  कया  था  ?  उन्होंने  चुनाव  में  क्या

 भोषणा  की  थी  ?  उनके  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  यहू  था  कि  दस  मिलियन  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार
 प्रदान  किया  यह  उनका  आश्वासन  उनके  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  यह  बात  थी  |  दस  मिलियन

 बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  स्थान  पर  वे  चार  लाख  कामगारों  को  नौकरी  से  बाहर  करने
 की  योजना  बना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  नहीं  हो  सकता  है  |  श्री  वसुदेव  आचायं  कृपया  पहले  मेरी  बात

 आप  जानते  हैं  कि  यहां  अन्य  सदस्य  भी  हैं  जो  महत्वपूर्ण  मुद्दे  उठाना  चाहते  अगर  आप  भारत

 सरकार  की  व्यापक  नीतियों  पर  एक  नियमित  भाषण दे  रहे  हैं
 ''

 ही  बसुदेव  आजार्थ  :  मैं  कोई  लम्बा  नियमित  भाषण  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  मैं  जो  कह  रहा  हूं  उसे  कृपया  पहले  सुन  मैं  जो  कह  रहा  हूं  उसे
 भी  सुनने  का  आप  में  धैर्य  नहीं  मैं  दूसरे  सदस्यों  को  भी  मौका  देने  की  कोशिश  कर  रहा  अगर
 आप  भारत  सरकार  की  सारी  नीतियों  पर  लम्बा  भाषण  देते  हैं  तो  इस  प्रकार  की  बहस  में  सरकार  का
 जवाब  नहीं  मिलेगा  ।

 भरी  वसुदेव  आचार्य  :  मैं  इसे  समाप्त  कर  दूंगा  ।  अब  वे  लोग  हमारे  देश  की  स्वाधीनता

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  के  हाथों  बेच  रहे  हमारी  आधिक  स्वतन्त्रता  खतरे  में  हमारी
 राजनीतिक  स्वतन्त्रता  भी  खतरे  में  हमारी  स्वतन्त्रता  और  संप्रभुता  भी  अब  खतरे  में  है  ।

 हमारे  देश  के  कामगार  और  किसान  संघर्ष  कर  रहे  सरकार  की  जन  विरोधी  और  कामगार
 वर्ग  विरोधी  नीति  के  विरुद्ध  हमारे  देश  के  लोग  दो-दो  बार  हड़ताल  और  बन्द  का  आयोजन  कर  चुके

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  मैं  श्री  सोमताथ  चटर्जी  को  अनुमति  दे  रहा

 भरी  बस॒ुदेव  मन्त्री  महोदय  यहां  उपस्थित  उन्हें  सरकार  द्वारा  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  और  विश्व  बैंक  के  निर्देश  पर  अपनायी  गई  नीति  के  बारे  में  बताना

 अध्यक्ष  महोद  :  अब  वह  जो  भी  बोल  रहे  रिकार्ड  में  नहीं

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  अनुमति  दे  रहा  हूं  और  यह  आप  सब  की  ओर

 से  बोलेंगे  ।  यहां  अन्य  सदस्य  भी  मैं  उन्हें  भी  मौका  वेना  चाहुता  हूं  ।
 ७...  >>

 +  कार्यवाही  बुतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 4  1914  सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के

 विरोध  में  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और

 खेतिहर  मजदूरों  द्वारा  बोट  बलब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 भी  सोमनाथ  चटक्षों  :  मुझे  खुशी  है  कि  प्रधानमन्त्री  यहां  मौजूद

 शमतो  गीता  म्‌खर्जो  :  मैं  भी  एफ  मिनट  लेना

 श्री  सोमनाथ  उट्ों  :  18  महीनों  से  यह  सरकार  अपनी  नीतियों-मई  आधिक  नई

 ओऔद्योगिक  ब्यापार  नीति  को  लागू  कर  रही  है  ।

 पेरा  माननीय  प्रधानमम्त्री  से  अनु  रोध  है  कि  वह  यह  बताएं  कि  क्‍यों  पूरे  भारत  से  लाखों
 गार  वोट  क्लब  पर  आये  हुए  हैं  ।  वे  लोग  वहां  प्रदर्शन  कर  रहे  बे  लोग  इन  नीतियो  के  विरोध  में  अपनी
 भावना  व5पक्षत  कर  रहे  इन  नीतियों  से  इस  देश  के  लोगों  की आधिक  दशा  में  कोई  सुधार  नहीं  हुभा
 है  |  लोगों  को  बड़ी-बड़ी  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  यहां  अभूतपूर्व  मूल्य-वद्धि  हुई
 उद्योग  और  खेती  स्थिर  हो  गए  कामगारोंकी  मौकरी  छिन  रही  इन  कामगारों  की  धमकी  के
 माध्यम  से  वी०अर०एस०  को  पीछे  धकेला  जा  रहा  है  ।  कहीं  मी  तये  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पतियां  आ  रही  हमारी  आधिक  नीतियों  पर  अत्तर्रा'ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्क  बैंक
 का  प्रभाव  बहुत  ही  स्पष्ट  रूप  से  दृष्टिगोचर  इस  सम्बन्ध  में  अब  बुछ  भी  छिपा  नहीं  रह  गया

 छंटनी  नीति  लागू  करने  की  धमकी  दी  जा  रही  राष्ट्रीय  पुनर्तिर्माण  कोष  के  लिए  धन
 लब्ध  कराया  जा  सकता  ऐसा  रोजपार  देने  के  लिए  नहीं  बल्कि  रोजगार  छीनने  के  लिए  किया  जा  रहा
 है  ।  कोई  भी  नीति  और  योजना  कहीं  नहीं  है  उन्होंने  प्रशिक्षण  और  पुननियोजन  की  बात  जो  कही
 उसे  हमने  सुना  भर  दिखाई  कहीं  नहीं  दे  रहा  इस  नीति  का  परिणाम  इस  देश  के  लिए
 धातक  रहा  है  |

 देश  पीछे  जा  रहा  विशेषज्ञ  विलीन  हो  रहे  बाहर  से  उधार  लेकर  विदेशी  भंडार  को
 कृत्रिम  रूप  से  बढ़ाया  जा  रहा  इसलिए  देश  की  आवक  स्थिति  नाजुक  कामगार  पहले  से  ही  पीड़ित
 हैं  और  वही  इस  नीति  के  शिकार  भी  इसलिए  मेरा  प्रधानमन्त्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  इसे  कम
 करके  नहीं  देश  भर  के  उन  लाखों  कामगारों

 की
 भावनाओं  की  अवहेलना  न  करें  छो  सरकार  के

 समक्ष  अपनी  यह  मांग  रखने  आये  हुए  हैं  कि  इन  नीतियों  को  बदला  जाये  ।

 इस  सदन  में  उन  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हुए  हम  यह  मांग  करते  हैं  कि सरकार
 सर्वप्रथम  इस  जन-बिरोधी  और  कामकाजी  वर्ग  विरोधी  नीति  को  अदलने  पर  गंभीरताधूर्यक  विचार  करे THT  कर
 भर  इस  सम्बस्ध  में  समुचित  सलाह  और  बहस  हमारी  राष्ट्रीय  नीतियों  और  कार्यक्रमों  के
 अनुरूप  एक  नई  नीति  अपनाई  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  आप  दूसरे  मुद्दे  पर  बोलेंगे  ।

 श्री  जिद्थयमाध  प्रताप  सिंह  :  उस्ी  मुद्दे  पर  ।

 ]

 माननीय  अध्यक्ष  आज  लाखों  की  संख्या  में  पूरे  देश  से  मेहनतकश  वर्ग  आया  हुआ  जो
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 सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध  में

 अपनी  भावनाएं  व्यवत  करने  के  लिए  औद्योगिक  और  खेतिहर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 25  1992

 देश  को  संवारता  है  और  इस  देश  की  दौलत  को  बनाता  है  ।  माननीय  प्रधानमन्त्री  जो  यहां  पर  मौजूद  हैं  ।

 जो  नयी  आ्िक  नीतियां  आयी  हैं  उनके  तहत  करोड़ों  की  संख्या  में  मेहनतकश  वर्ग  आज  ऐसे  कगार  पर

 पहुंच  गया  है  कि  राजधानी  आ  कर  अपनी  बात  कहने  के  लिए  मजबूर  हुआ  है  ।

 मैं  आज  आश्वासन  चाहुंगा  प्रधानमन्त्री  जी  से  कि  इस  मेहनतकश  बर्ग  का  मन  न  तोड़े  और  आज

 आश्वस्त  डेढ़  साल  हो  जबकि  हम  आई०एम०एफ०  वबल्ड  बैक  के  तमाम  एक्सपर्ट स  से  नित्यफ्रति

 सलाह  लेते  रहे  तत्काल  आज  ही  आश्वस्त  करें  कि  जो  प्रतिनिधि  आए  हैं  ट्रेड  यूनियन्स  के  उनको  बुला
 कर  आविक  नीतियों  पर  कल  ही  बात  करने  का  काम  ताकि  वहां  जाकर  घोषणा  हो  सके  कि
 मंत्री  जी  का  यहां  के  मेहनतकश  बर्ग  पर  विश्वास  भरोसा  अभी  तक  जो  नीतियाँ  रहीं  उनसे  यह
 सन्देश  गया  है  कि  न  ही  उन  पर  भरोसा  है  और  न  ही  उतकी  परवाह  अस्य  बीजें  तो  दूर  लेकिन
 प्रधानमन्त्री  जी  के  पद  से  विश्वास  और  परवाह  का  सन्देश  जाना  चाहिए  और  आज  यह  धोषणा  उनको
 करनी  चाहिए  कि  सारे  ट्रेंड  यूनियन्स  के  लीडर्स  जो  इकट्ठ  हुए  उनके  साथ  बैठ  कर  नयी  अधिक

 नीतियों  के  बारे  में  हुम  बात  जो  कराड़ों  लोगों  को  प्रभावित  करती

 आज  यहू  भी  स्पष्ट  करें  कि  री-हैबिलिटेशन  रिनुअल  फण्ड  की  घोषणा  हुई  अभी  तक  यह  न

 आया  किस  चीज  में  ट्रेनिंग  ट्रेलिग  होकर  जैसे  नौकरियां  इन्तजार  कर  रही  हैं  कि  जिनको  ट्रेनिंग
 उनके  लिए  वे  सारी  खाली  पड़ी  हुई  पूंजी  की  मोबिलिटी  की  ई+त  कहते  वे  चेक  से  ट्रांसफर  हो  सकता

 एक  परिवार  जिसकी  रोजी  चली  बह  चेक  से  ट्रांसफर  नहीं  हो  सकता  जो  अभी  री-हैजिल्टिशन
 स्क्रीम  लगायी  सिवाए  कागजों  के  उसकी  कोई  सार्थंकता  नहीं  इसका  भी  विश्यास  दिसाएं  कि  कंसे

 बहू  करने  जा  रहे  हैं  ।

 निजीकरण  का  जो  सिलसिला  चला  निजीकरण  की  जगह  श्रमिकक रण
 करण  से  पार  नहीं  पायेंगे  ।  कमानी  ट्यूब्स  को  आप  देख  रहें  हैं  ।  जहां  पर  आप  घाटे  फर  उसका  आपने

 श्रमिककरण  किया  और  मजदूर  वर्ग  न ेचला  कर  दिया  दिया  किस  सिक  इस्डस्टरी  क॑के  मुनाफे  में  जा  रही

 है  ।''  '  हम  लम्बी  स्पीच  नहीं  रेलये  में  टिकट  बेचने  का  और  आप  लोग  कह  रहे

 हैं  कि  गुड्स  ट्रेन  भी  निजीकरण  होने  जा  है  शौचालय  लिजीकरण  गए  एक  रुपमा  शौच  करने

 का  भी  इस  देश  में  लगने  लगा  है  जबकि  भोजन  मिलेया  नहीं  लेकिन  उसके  लिए  ठेक्स  लगने  लगा
 है  यहां  श्रमी  करण  की  घोषणा  करें  ।

 अगली  हमारी  मांग  है  दौलत  बसाने  में  पैसे  की  भागीदारी  है  तो  पसीने  की  भी

 इसलिए  प्रबन्ध  में  जैसे  की  भागीदारी  है  वैसे  ही  प्रबन्ध  पसीसे  की  होनी  राष्ट्रीय  मोर्चा  की

 सरकार  यह  घोषणा  करने  से  जिसमे  की  घ०  की  यह  घोषणा  कीः  थी  हमारा  बिल  मोजूदः  है  और  लाखों

 मजदूरों  और  फिसानों  को  यह  संदेश  जा  सके  कि  लेबर  पादिप्तिपिशन  इन  मैनेजमेंट  का  बिल  हम  लोग

 सबकी  सहमति  से  लाए  थे  और  इतमें  बाययंथी  दल  का  बहुत  बड़ा  समर्थत  था  |  इस  बिल  को  इस  सत्र  में

 पास  क  रने  का  काम  अवर  यह  नहीं  होगी  तो  हम  आपसे  बहुत  नख्न  निथेदन  करेंगे

 मेहनतकश  और  बहुत  दृढ़ता  से  निवेदन  करेंगे  कि  हम  लोग  इस  मांग  को  उठाएंगे  और  आपके  सामने

 फिर  पेश  आज  इसकी  घोषणा  अवश्य  होनी  चाहिए  ।  आज  हर  कमेरे  वर्ग  की  पालिसी  हों  गई  है

 और  उद्योग  को  भी  हो  गई  ओर  मजहदृवर  तथा  किसान  को  भी  हो  गई  हम  नहीं  समझते
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 4  1914  झरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नौतियों  के
 विरोध  में  अपनी  भावताएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और

 खेतिहर  मजदूरों  द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  आरे  में

 कि  कीसे  उद्योग  की  पालिसी  है  जिसमें  स्माल  सैक्टर  वर्गरहु  है  तो  इसकी  बहुत  प्रशंसा  की  गई  ।  आडवाणी

 जी  मोहित  हो  गए  थे  ।  अत्व  तो  मोह  भंग  हो  रहा  अमेरिका  वगैरह  जगह  पर  जाकर  कह  दिधा'*ਂ

 ऐसी  इंडस्ट्रीज  पालिसी  बनाएं  कि  इंडस्ट्री  के  लोग  भी  कहेंगे  कि  बहुत  बढ़िया  सलाटर  हाउस

 है  या  बढा  हाई  टेक  स्‍लाटर  हाउस  यह  भी  नहीं  चाहते  तो  यह  आपके  लिए  बना  हुआ  स्माल  स्केल

 वर्ग रह  साफ  होने  वाला  स्पष्ट  रूप  से  ऐसा  करें  कि  हमने  श्रमिक  वर्ग  की  जो  मांग  को  यह  धौषणा

 करें  कि  इसकी  नया  सारत  अनमि  में  विश्वास  में  लेने  का  काम  प्रयरेस  करें  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  मेरे  कुछ  हहवीणियों  ने  पहले  से  ही  उन  मूल  मुद्दों  का  जिक्र  किया

 है  बिन  पर  यह  प्रदर्शन  हो  रहा  मैं  सीधा  लाल  किले  से  वोट  क्लब  मार्च  कर  रही  हूं  और  रंली  यहां  पर
 आ  गयी  मैंने  इसमें  लाबों  लोगों  को  देखा  जिनकी  आंखों  में  मत  में  नोंकरी  गंबाने  ओर  हमारे
 देश  की  ऋण  में  दबाये  जाने  का  दुःख  है  ।

 मैं  चाहुंगी  कि  प्रधानमंत्री  इनकी  तरफ  न  सिर्फ  उनको  यहां  बुला  कर  चर्चा  ही
 उनकी  तरफ  देखें  और  फिर  यह  निर्णय  कि  अगर  वहु  हन  आते  वाले  और

 खेत  मजदूरों  को  गांत  करना  चाहते  हैं  तो  इस  नीति  की  बदल  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  यह  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  कल  आय  एक  अहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दी
 पर  चर्चा  करना  चाहती  थी  ।  हमने  उप्त  महृत्वपूर्ण  मुह  को  चर्चा  के  लिए  लिया  और  अब  आप  इस
 विषय  पर  एक  तियांमत  चर्चा  करवाना  चाहंतीं  जिसकी  अनुमति  नहीं  दौ  जा  सकती  ।  और  भी  कुछ
 मामले  जिनको  पुझे  अनुमति  देनी  है  ।  मैं  श्री  हरित  पाठक  को  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  सुरत्र  न.रायण  यादव  :  हमने  एक  स्थेगन  प्रस्ताव  को  सोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 श्री  बंसुदेधਂ  आंचार्थ  :  हमने  नोटिस  दिए

 !  अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ

 श्री  तरित  बरुण  तोपदार  यह  स्थीत  नौकरशाही  के  निर्णयों  को  लागू  करने  के  लिए

 नहीं

 क्षी  भोगज  झा  :  प्रधानमन्त्री  को  इस  मुद्दे  पर  कुछ  कहना  ताकि  संदेश

 इस  देश  के  कामगारों  तक  पहुंचे
 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  सब  बैठ  तो  मैं  आवको  सदद  कर  सकता  कृपया  पहले  बैठ



 सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध  में  25  1992

 अपनी  भावनाएं  ब्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और  खेतिहर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  बलब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 ]

 ओ  सूर्य  तारायण  यावव  :  हाकसे  यूनियन  वाले  घरना  पर  बंठे  हुए  हैं
 ''

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  प्रकार  मत  कया  आप  चाहते  हैं  कि समा  स्थगित  हो  ?

 झी  भिर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  हमने  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  एक  नोटिस  दिया  प्रधानमन्त्री  को
 इसका  उत्तर  देना  लाहिए'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  नेतागण  सुनिश्चित  करें  कि  उनके  सदस्य  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  मुझे
 सभा  को  चलाने  दें

 ]

 ओऔ  सूद  नारायण  अध्यक्ष  यहां  प्राइम  मिनिस्टर  बैठे  हुए  हैं

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुर्य  तारायण  आप  अपने  स्थान  पर  वापस  आप  अपने  स्थान
 पर  वापस  यह  ठीक  नहीं

 भी  सोमताप  चटर्जो  :  क्या  मैं  प्रधानमस्त्री  को  इस  पर  कुछ  कहने  के  लिए  निवेदन  कर  सकता  हूं  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैं  आपकी  मदद  कर  सकता  हूं  ।

 झी  रूपलंद  पाल  :  हम  सरकार  की  निदा  करना  चाहते  हैं

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  हमने  नोटिस  दिया  है
 '*

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सूर्य  सारायण  आप  कृपया  बठ  जाइये  ।  आप  हुंद  से  ज्यादा  बढ़  रह
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 $  1914  सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  भ्यापारिक  नीतियों  के
 ग  विरोध  में  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और

 खेतिहर  मजदूरों  द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 नल  कि तन  ससअइस  न  तत+तहतमन  लोन  न  ततहत______+_हह_हचहऔ  की  तन  लततस+-+त--+न--+-म
 :

 अगर  आप  अपने  स्थान  पर  वापस  नहीं  गए  तो  मैं  आपके  खिलाफ  कार्यवाही  करूंगा  ।

 ह

 थो  सूर्य  बारायण  यादव  :  अध्यक्ष  आप  हम  लोगों  को  भी  बोलने  का  मौका  दोजिए  |

 हाकर्स  यूनियन  के  लोग  धरने  पर  बैठे  हुए
 '*

 अक्ष्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  जगह  पर  बैठ  जाइए  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  मुझे  एक  नियमित  नोटिस  दें  तो  प्रत्येक  सदस्य  को  इस  मुद्दे  पर

 बोलते  का  अवसर  दूंगा  ।  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  जो  मामला  आपने  कल  उठाया  था  उस  पर  सदन  में  चर्चा

 हो  अथवा  नहीं  ?

 ]

 श्री  सूर्थ  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  ने  भी  नोटिस  दिया  हमें  बोलते

 दीजिए
 ब्ब्०

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सूये  नारायण  आप  चुप  नहीं  हो  आप  जो  कुछ  कर  रहे
 उसको  मैंने  देखा  अगर  आपने  मुझे  नोटिस  दिया  था  और  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  आप  जिस  मुद्दे  पर

 आप  चर्चा  चाहते  थे  बन  हो  तो  मैं  यह  मामला  उठा  सकता

 )

 को  रूपशंद  पाल  :  हमने  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  ले  सकता  हूं  ।

 )

 भरी  सूर्द  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  आप  हमें  भी  बोलने  हमने  नोटिस  दियां

 [

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सु्यं  नारायण  यादव  आप  चुंप  मैंने  बगैर  समझे  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  उसे
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 अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  लिए  औद्योगिक  और  खेतिहूर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 मैंने  नोट  कर  लिया  कले  आप  चाहते  थे  कि  सभा  में  एक  मुद्दे  पर  चर्चा  हो  और  मैंने  उस  मुद्दे  को  आज

 खर्चा  के  लिए  रखा  क्या  आप  उस  मुद्दे  पर  जर्क्ा  बाछुते  हैं  या  नहीं  ?

 ॥

 '  श्री  बसुदेव  आाधार्थ  :  यह  2  मृ०घ०  पर  है  ।'''

 अध्यक्ष  मशोदय  :  आप  इस  मामले  पर  आज  चर्ना  बाहते  अगर  आप  इस  मामले  पर  चर्चा

 च'हते  कृपा  कर  मुझे  एक  नोटिस  दीजिए  जेक्मकि  श्री  दी०पी०  सिंह  ने  कहा  है  शोर  फिर  में  इस  पर

 विद्वार

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  बोलने  दीजिए  ।  पहले  अंग्रेजी  में  अब  हिंदी  में  आपके  सामने

 रखूंगा  |  आपने  ही  कल  एक  महत्व  के  विषय  पर  चर्चा  मांगी  मैंने  आपकी  सूचना  को  मान्य  कर

 बर्चा  रखी  है  ।
 ह

 आप  फिर  आज  नोटिस  दे  रहे  हैं  कि  हाउस  एडजन  हो  अगर  आप  कल  क्या  बोले  उसे

 भूलकर  आज  दूसरा  नोटिस  देने  लगेंगे  तो
 काम  कैसे  चलेगा  ?  आप  कल  के  परसों  के  लिए  जब

 लिए  भी  नोटिस  देना  द ेदीजिए  ।  उस  पर  वि्यार  किया  जा  सकता  है  ।

 शो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यहां  दिल्ली  में  की  संख्या  में  लोग  आए  आप  यह  दो  बजे

 तक  जो  मजदूरों  वाली  समस्या  है  उसको  सुन  लें  |  बाद  में  दूसरा  विषय  ले  लें  ।

 अध्यक्ष  महोषय  :  अभी  एक  सम्मानमीष  सदस्य  के  ऊपर  हमला  हुआ  है  ।  उन्होंने  उसके  फोटोग्राफ

 मुझे  दिए  हैं  और  वह  फोटोग्राफ  मेरे  पास  आपके  पास  वहु  कागज  नहीं  आए  हैं  लेकिनः  मेरे  पाल  कह
 कागज  आए  उस  पर  भी  ध्यान  देना  है  ।

 श्री  विश्यनाथ  प्रताप  सिंह  :  आप  इसे  प्रिविलेज  कमेटी  में  भेज  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  वहीं  काम  कर  लेकिन  आप  लोग  मुझे  वह  बात  सुनने  तो  दें  ।

 श्री  भाचार्य  :  आप  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  की  भेज  सकते
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 4  1914  की  नई  भौदहोगिक  और  व्यापारियक  नीतियों  के
 बिरोध  में  अपली  प्रावनाएं  व्यक्त  करने  के,लिए  ओझोगिक  और
 खेतिहर  मजदूरों  द्वारा  बोढ़  बलव  पर  प्रदर्शन  जाने  के  बारे  में

 कलाक  भहोवय  :  मैं  आपमें  से  प्रत्येक  प्र  बात  नहीं  कर

 !  यह  मामला  अत्वके  सामने  नहीं  पह  मायलप  सेरे  सामने  मुझे  हर  बात  ध्यान  में

 रखते  हुए  उसके  लिए  टाइम  देता  जरूरी  आप  उन  सदस्य  के  प्रति  भी  न्याय  कीजिए  ।  अगर  उन्होंने
 मेरे  पास  फोटो  भेजी  है  किसी  के  द्वारा  उनको  मुमले  तो  वह  मैं  देखूंगा  ।  आपको  बह  बात  मालूम  नहीं

 है  इसो लिए  आप  उत्तेजित  हो  रहे

 थी  राम  विलास  पासवान  :  हम  लोगों  ने  देख  लिया  है  कि  वहू  गंभीर  मामला  आप

 को  प्रिविलेज  कमेटी  में  भ्रेज  दीजिए  ।  माननीय  सदस्य  को  इसके  लिए  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती

 ओ  बसुदेव  आचार्ष  :  हमारी  मांग  है  कि  प्रधानमंत्री  वह  उत्तर  क्यों  नहीं  दे  रहे  ?

 ओर  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  प्रधानमन्त्री  उत्तर  दें

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पासवान  अपने  ह्थान  पर  जाएं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्राइम  मिनिस्टर  भी  आपकी  बात  सुनने  के  लिए  बैठे  अप  उनको
 कुछ  बोलने  के  लिए  कहेंगे  तो  वह  मगर  आप  कुछ

 ऐवा
 माहौल  तो  पैदा  करें  कि  वह  बोल

 सकें  ।

 हरी  तरित  जरण  तोपदार  :  वे  देश  के  श्रमजीबी  बगें  की  परवाह  नहीं  करते  ।

 श्री  सुर्शन  रापबौधरी  !  प्रधान  मन्त्री  फो  उत्तर  देना  चाहिए  ।

 जध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  आप  हमेशा  इस  प्रकार  से  चिल्लाते  रहते

 )

 को  निर्मल  कांति  चंदजों  :  प्रधान  मन्ज्री  को  उत्तर  देना  जैप्ताकि  श्री  विश्वनाथ  प्रताप
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 सरकार  की  नई  ओद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध  में

 अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और  खेतिहर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  बलब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 25  1992

 घिंह  ने  सुझाव  दिया  आप  कृपया  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लें  ।  यही  उपाय  हो  सकता  है  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  दो  या  तीन  सदस्यों  को  बोलने  का  मौका  फिर  हम  अगले  विषय  को

 लेंगे  ।

 श्री  सुदर्शन  रायचोधरी  :  यह  एक  बहुत  गंभीर  स्थिति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  यह  सदन  की  इच्छा  है  कि  हम  इस  मुद्दे
 को

 कुछ  समय  तक  और  जारी

 रखें  और  फिर  श्री  हरिन  पाठक  को  बोलने  के  लिये  बुलाया  जाए  ?  लोकनाथ  आप  बोलिए  |  सब

 लोग  बंठ  जाइए  ।  लोकनाथ  जी  बोलेंगे  ।

 or ६ भर

 )

 भरी  सदन  लाल  खुराना  :  पाठक  जी  ने  नोटिस  दिया  इन्हें  पहले  बोलने  दिया

 जाये  ।

 |

 भरी  रूपचन्द  पाल  :  प्रधान  मन्त्री  को  उत्तर  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमनाथ  आपको  अपने  सदस्यों  को  अपनी  सीट  पर  बैठने  के  लिए  कहना

 )

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  प्रधान  मम्त्री  को  उत्तर  देना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामले  हैं  और  आप  इन्हें  सदन  के  पटल  पर

 वैघ  रूप  में  उठा  रहे  केवल  इतना  है  कि  आप  यह  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  करें  तो  इससे  आपकी  भी  मदद

 होगी  ।  अगर  हर  सभी  लोग  खड़े  होकर  बोलें  तो  हम  नहीं  जानते  कि  आप  क्‍या  चाहते  हैं  और

 कैसे  चाहते  हैं  |

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमनाथ  आपकी  पार्टी  की  क्‍या  मांग  कृपया  अप  मुझे  बताएं  ।  मैं  सबको

 नहीं  सुन  सकता  ।  मैं  आपकी  बात  सुनता

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैंने  एक  निवेदन  किया  था  कि  यहू  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ओर

 मुझे  लगता  है  कि  सरकार  इसे  गंभीरता  से  नहीं  ले  रह्दी  है  ।
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 4  1914  सरकार  की  नई  ओद्योगिक  और  थ्यापारिक  नीतियों  के
 विरोध  में  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और

 खेतिहर  मजदूरों  द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  कभी  नहीं  ।  तभी  तो  प्रघानमन्त्री  यहां  पर  बैठे  हुए

 श्री  सोभनाथ  चटर्जो  :  इतने  सारे  कामगार  अपनी  भावनाएं  प्रकट  करने  के  लिए  एकत्र

 हुए  वे  कुछ  बहुत  ही  बुनियादी  मुद्दें  उठा  रहे  इसी  वजह  से  हम  आशा  रखते  हैं  कि  जब  प्रधानमन्त्री

 यहां  पर  इस  बारे  में  कुछ  उत्तर  दिया  जाए  कि  क्या  इस  बारे  में  सरकार  का  कोई  दृष्टिकोण  भी  है
 अथवा  क्या  इन  कामगारों  को  इस  भावना  से  वापस  जाना  पड़े गा  किये  दिल्‍ली  आये  हैं  और  सरकार

 पूर्णतया  असवेदनशील  है  और  वे  भाग्य  पर  निर्भर  हैं  और  उन्हें  सड़कों  पर  ही  समाधान  खोजना  होगा  ।
 कपा  इस  सरकार  का  निर्णय  यही  है  या  ये  लोग  किस  भावना  के  साथ  वापस  आएंगे  ?  हसलिए  मैं  समझता

 हैं  कि जब  माननीय  प्रधानमन्त्री  यहां  हैं  तव  वह  12  बजे  के  बाद  भी  यहां  पर  मौजूद  हैं  तो  उन्हें  इस  पर
 उत्तर  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमनाथ  मैं  आपकी  बात  समझ  गया  हूं  ।

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  मैं  अपने  मित्रों  को  आश्वस्त  करता  हूं  कि  हम  उनके  विरुद्ध  नहीं
 हैं  ।  हम  इस  मामले  को  तुरन्त  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजने  का  सनर्थंन  ऐसा  क्‍यों  नहीं  किया
 जा  रहा  ?  ऐसा  किया  जाय  और  प्रधान  मन्त्री  इसका  उत्तर  दें  ।

 ]

 ही  सदन  लाल  खुराना  :  इसका  मतलब  हुआ  कि  आप  हमारे  मेंबर  को  टाइम  नहीं  दे  रहे  हैं
 बोलने  का  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दे  रहा  आप  सुनिए  ।

 ]

 सोमनाथ  मैं  एक  बात  जानता  चाहता  हूं  ।  क्या  आप  यह  चाहते  हैं  कि  प्रधानमंत्री  तुरन्त  उत्तर
 दें  ।  या  यह  चाहते  हैं  कि आपके  कुछ  सदस्य  बोलें  ?

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  कुछ  सदस्य  बोलें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  कितने  सदस्य  ?

 की  सोमनाथ  चटर्जी  :  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  से  श्री  लोकनाथ  चौधरी  बोलना  चाहते  भी
 वित्त  श्री  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  भी  चार  या  पांच  सदस्य  बोलेंगे'**

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  बोल  रहा  आप

 श्री  अम्ता  जोजझी  :  इस  तरह  सारा  टाइम  खत्म  हो  कैसे  काम  धलेगा  ।
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 सरकार  कौ  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध  में  25  नवम्बर  1992

 अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और  खेतिहर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  बलब  पर  प्रदशेन  किए  जाने  कें  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपकी  मदद  कर  रंहा  हूं  ।

 भी  मदन  लाल  झराना  :  आपने  एक  बार  नाम  लिया  फिर  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  मंहीवरय  :  मैं  आपकी  मंदद  कर  रहा  आपं  भी  मेरी  मदद

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  मेरी  मदद  नहीं  करते  सो  मैं  आपकी  मदद  नहीं  कर  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  बारे  में  बोलने  के  लिए  दलों  के  प्रतिनिधियों  को  पहले  ही  भनुमति
 दी  है

 न्न

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  मैं  आपसे  बात  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  सब  लोगों  के  मैं  कैसे  बात  भापके  लिए  मैं  कहे  रहा  हूं  |

 हम  लोग  तो  बोलते  नहीं

 )

 अिमुबाब  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  मदद  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।

 भो  सोमनाथ  चटर्जी  :  हम  लोग  भी  आपकी  मंदद  करेमे  की  कोशिश  कर  रहे  लैंकिन  इस  मुद्दे
 पर  हम  लोग  विभाजित  नहीं  होने  जा  रहे  हम  यह  कहना  चाहतें  हैं  कि  इस  मामले  में  सदल्य  का

 अधिकार  शामिल  इसे  शीघ्र  ही  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दें  ।  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऑप  बीच  में  मत  बोलिए  ।

 |

 श्री  सोमनाप्र  चरठर्जो  :  श्रो  गठक  के  मामले  को  शहले  लिया  जाना  ऋष्टिए  ।  मुँझे  इससे



 4  1914  सरकार  नई  औद्योगिक  और  व्यायारिक  नीतियों  के
 विरोध  में  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और

 खेंतिहर  मजदूरों  द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन्‌  किए  जाने  के  बारे  में

 खुशी  होगी  ।

 हो  सैफुद्ीन  चोष्ररी  :  अगर  आप  चाहें  तो  श्री  पाठक  के  मामले  को  पहले  ले
 सकते

 |  हा

 कम्पक्ष  महोदप्त  :  मह  ऐसा  तड्दीं  आप  अलग  रवैया  अपना  रहे

 भरी  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  पहले  आप  इनका  इश्यू  डिसपोज  भॉफ  कर
 फिर  इनका  इश्यू  ले  लोजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  एक  बहुत  ही  वरिष्ठ  और  परिपक्व  सदस्य  आप  सभी

 बहुत  अच्छे  सांसद  क्‍या  आप  यह  भूल  गए  हैं  ?
 |

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दो तीन  और  सदस्पों  को  बोलने  बी  अनुमति  दूंगा  और  फिर  उसके  बाद

 अगर  सरगार  चाहेतो  उस  मामले  पर  प्रतित्रिया  व्यक्त  फर  सकती  यह  सरकार  पर  मि्नर

 जब  लक  मैं  आपकी  बात  सुन  तहीं  लेता  और  उसे  सठुबित  तरीके  के  निपटा  नहीं  सभा

 को  स्थगित  नहीं  कहूंगा  ।
 ॥  '

 सभा  में  प्रत्येक  दिन  इन  चीजों  को  बत।ने  की  मुझे  आवश्यकता  नहीं  होनी  आप  लोगों

 को  इस  सम्बन्ध  में  तिश्चित  होना  चआाड़िए  ।  अब  श्री  लोकनाथ  चौधरी

 श्री  लोकनांथ  चौधरी  :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  मातडीय

 मन्त्री  को  १हना  चाहताह  ५  आज  देशभर  से  लाझी  बामग।र  टली  प  ्रधानमस्श्री  ने

 नयी  आधिक  सीति  अपनाई  इसे  अपनाए  हुए  ढेढ़  वर्ष  हो  चुक  पिछले  डेढ़  वर्षों  मे ंइस  आर्थिक

 नीति  से  जो  मुसीवत  पैदा  हुई  उस  बाहुर  के  लोगों  की  अभिव्यक्ति  के  आधार  पर  महसूस  किया  जा

 सकता  है  |  हम  अस्थायी  और  अनुस्पादक  ऋण  ला  रहे  सं  रचनात्मक  समायोजन  कितना  चाहिए
 और  इसे  किस  प्रकार  पूरा  किया  जानता  कामगारों  को  अपनी  छंटवी  का  भय  ही  है  ।

 id लोगों  की  पहले  ही  छटनी  हो  चुकी  ।  मंहयाई  इतनी  ज्थादा  बढ़  चुठी  है  कि  एक  सयये  को  चीज  व

 बाजार  में  पांच  दपए  में  मिल  रही  प्रधातमन्‍्त्री  को  यहू  जीतता  चाहिए  ।  यहू  आवक  नीति  का

 परिणाम  है  ।

 प्रधानमम्त्री  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  और  उसी  नीति  पर  चलना  चाहिए  जिसे  महात्मा
 गांधी  और  पंडित  जी  ने  प्रतिपादित  किया  था  ।  यहू  कहता  स८  नदीं  है  कि  उन्होंने  नेहुूरकू  मॉडल  at  त्याग

 डििया  वे  लोग  पंडित  नेहरू  का  नाम  ले  रहे  हैँ  जिन्द्वोंन  इंस  देश  को  बचाया  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।
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 सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध  में  25  1992

 अपनी  भावनाएं  व्यवत  करने  के  लिए  औद्योगिक  और  खेतिहूर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  जाने  के  बारे  में

 मैं  माननीय  प्रध्रानम-्त्री  को  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  समय  में  जब  बहुत  सारी  सांप्रदायिक  ताकतें

 देश  को  तोड़ने  में  लगी  हुई  कामगार  लोगों  के  बीच  असंतोष  पनपना  अज्छी  बात  नहीं  है  ।  इससे  उन
 ताकतों  को  देश  को  तोड़ने  का  अवसर  मिलता  आज  देश  के  प्रधानमन्त्री  की  यह  जिम्मेदारी

 है  कि  बह  देश  में  एकता  बनाये  रखे  और  उसे  उसी  रास्ते  पर  लाये  जिस  पर  बहू  चल  रहा  इसलिए
 समय  आ  गया  है  कि  प्रधानमन्त्री  नीति  की  समीक्षा  उन्हें  कामगारों  की  मांग  सुननी  चाहिए  और

 यह  भी  देखना  चाहिए  कि  उनकी  नीति  से  इस  देश  में  क्या  विपकति  आ  गई

 श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  अध्यक्ष  पाठक  जी  को  भी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उनको  बोल  दिया  मैं  उनको  भी  सुनूंगा  ।  आप  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  में  समुचित  कार्यवाही  करूंगा  ।

 ]

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डय  :  अध्यक्ष  आपने  कहा  था  कि  पाठक  जी  भी

 सुनेंगे  ।  मेरा  आपसे  अनु रोध  है  कि  श्री  लोकनाथ  चौथरी  जी  के  बाद  आप  इनको  भी  सुनिए  ।

 .
 अध्यक्ष  महोदय  :  पाण्डेय  आप  कृपया  बैठ  मैंने  उनसे  कह  दिया  मैं  उनको  भी

 सुनूंगा  ।

 श्री  शोभनाद्रीशवर  राव  वाडडे  :  मेरा  माननीय  प्रधानमन्त्री  से  अनुरोध  है
 कि  बहू  वर्तमान  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नौतियों  के  विरुद्ध
 अपना  गंभी  र  असंतोष  जताने  जो  लाखों  औद्योगिक  और  कृषिक  मजदूर  दिल्ली  भाए  हुए  उनकी

 भावमाओं  को

 मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री  मे ंसरकार  की  वर्तमान  नीतियों  में  व्यापक  परिवर्तन  करने  का

 अनुरोध  करता  कृषि  क्षेत्र  के  प्रति  सरकार  अब  तक  सौतेला  बरताब  करती  रही  अतः  कृषि  क्षेत्र
 के  प्रति  उपेक्षा  के कारण  सरकार  को  भारी  कीमत  चुकानी  पड़  रही  इसके  अतिरिक्त  अब  इस  सरकार

 की  वर्तमान  नीतियों  क ेकारण  ओऔौद्योगिक  क्षेत्र  में  भी  बड़े  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  और  करोड़पतियों  के
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 4  1914  सरकार  की  नई  औद्योगिक  ओर  व्यापारिक  नौतियों  के
 विरोध  में  अपनी  झावनाएं  व्यक्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  और

 खेतिहर  मजदूरों  द्वारा  बोद  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 बनना  किन  ््नन्जजजननन  tee  बन  one

 झिए  द्वार  खुल  रहे  हैं  लेकिन  छोटे  उद्योग  बन्द  हो  रहे  हैं  और  भविष्य  में  भी  बन्द  होने  जा  रहे  जिसके

 जिसके  परिणामस्वरूप  लाखों  लोग  रोजगार  से  वंबित  ही  जाएंगे  ।  इस  प्रकार  से  रोजगार  कार्यालयों  में

 जो  करोड़ों  व्यक्तियों  का  नाम  दर्ज  उनकी  सख्या  में  और  वृद्धि  हो  जब  तक  श्रमोस्मुखी
 नीतियां  नहीं  अपनायी  तब  तक  यह  देश  विपत्ति  से  उलझता

 अध्यक्ष  महोबय  :  आपने  अपनी  बात  कह  दी  अब  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 भी  शोभनाप्रीष्बर  राव  वाइडे  :  अतः  मेरा  प्रधानमन्त्री  से  अनु  रोध  है  कि  बहू  इन  सारी  बातों  पर

 ध्यान  दें  और  सरकार  की  नीतियों  में  आवश्यक  परिवतेन  करें  ।

 ]

 थी  पीपूष  तिरको  :  अध्यक्ष  आध्िक  नीति  आम  जमता  को  लाभ

 पहुँचाने  क ेलिए  बनायी  जाती  लेकिन  सरकार  की  आ्थिक  नोति  से  आम  जनता  विशेषकर
 कारखातों  में  काम  करने  वाले  मजदूर  बेकार  होते  जा  रहे  आज  सभी  वी  तों  के  दाम  बढ़  रहे  हैं  ।

 जितना  भी  रुपया-पैसा  आज  हमारे  देश  में  उसको  लूटा  जा  रहा  है  ।  अब  रूलिंग  पार्टी  नहीं  रह  गई  है
 कोर  वह  लूटिंग  पार्टी  हो  गई  है  ।  इस  नीति  को  बदलना  आवश्यक  हमारे  प्रधातमन्त्री  जी  यहां  बैठे

 हुए  वह  देशव/त्तियों  के  सामने  जो  आ्थिक  नीति  लाये  उससे  अगर  बहू  यह  सोचते  हैं  कि

 वासियों  को  लाभ  पहुंचेगा  तो  अभी  उठ  कर  बोले  कि  आधिक  नीति  से  हमारी  गरीब  जनता  और  आम

 जनता  को  लाभ  पहुंचेगा'*ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  आधिक  नीति  जीरो  आवर  में  डिसकस  करेंगे  ।  आपको  मालूम  होना

 साहिए  कि  आदधिक  नोति  जीरो  आवर  में  डिसक्रस  करना  अच्छा  नहीं

 श्री  सूर्थ  नारापग  यादव  :  अध्यक्ष  आज  पूरे  हिन्दुस्तान  के  मजदूर  ओर  खास

 कर  रेलवे  मजदूर  यहां  आए  हुए  24  तारीद्  से  रेलवे  के  सारे  गाईई  कौंतिल

 रनिग  स्टाफ  और  हॉकर्स  यूनियन  धरने  पर  बैठी  हुई  भाज  से  एक  महीना  पूर्व  हमन  रेल  समन्त्री  को

 एक  मांग  पत्र  दिया  लेकिन  उन्होंने  इस्च  पर  कोई  कारंबाई  नहीं  को  ।  आज  रेल  विभाग  में  बहुत
 विषमताएं  वहां  छंटनी  हो  रही  लकिन  सरकार  इस  पर  कुछ  सुनते  को  तैयार  नहीं  भापकी  जो

 हस  सम्बन्ध  में  तीति  बनी  हुई  है  और  उनकी  ड्यूटी  में  जिस  प्रकार  से  अदल-बदल  की  ज!ती  उनसे

 मारे  मजदूर  प्रभावित  हो  रहे  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  मजदूर  विरोधी  सरकार  इस  पर

 तुरन्त  ध्यात  देकर  कोई  कारंवाई  करे  और  प्रधान  मन्त्री  इस  पर  अपना  वक्तव्य  दें  ।

 श्री  सदन  लाल  खुराता  :  अध्यक्ष  जो  मैम्बसं  यहां  शोर  करते  तो  आप  बोलने  का

 समय  देते  यह  ठीक  नहीं  आपने  कहा  था  कि  हमारे  पार्टी  विहृप  को  बोलने  का  समय  लेकिन

 अभी  तक  उन्हें  बोलने  का  समय  नहीं  दिया  गया

 ]
 भी  विस  बसु  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  में  उपस्थित  माननीय  प्रधान  मन्त्री  से  इस
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 सरकार  की  नई  औद्योगिक  और  व्यापारिक  नीतियों  के  विरोध  में  25  1992

 अपनी  भावनाएं  ठ्यकत  करने  के  लिए  औद्योगिक  और  खतिहर  मजदूरों
 द्वारा  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  किए  जाने  के  बारे  में

 बारे  में  अपना  विज्ञार  प्रकट  करने  का  विनम्र  अनु  रोध  कर्ता  हूं  आश्वाप्तन  दिया  इसंलिए

 हम  उनके  विचार  जानना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिश्पांत  हो  गया  सब  ने  मांगा  ।  अब  आप  क्यों  हाथ  जोड़  रहे

 श्री  खिल  यसु
 :

 सरकार  की  आधथिक  और  औद्योगिक  नीतियों  से  मंहगाई
 निजी  +रण  बढ़ा  और  देश  की  आर्थिक  और  राजनींतिक  संप्रभुतो  बिकी  हमारी  मांग  यह  है  कि

 सरकार  को  सारी  नीतियों  को  प्रूणंरूप  से  बदलने  की  दिशा  में  कायं  करना  चाहिए  और  देश  को  विपत्ति

 से  बचाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सरकार  इस  पर  अपना  विचार  प्रकट  करना  चाहती

 प्रधान  संत्री  पी०  वी०  नरसिह
 :'

 अध्यक्ष  मैं  बहुत  ही  संक्षेप  में  सभा  को

 आश्वस्त  कश्भा  चाहूंगा  कि सरकार  कामकाजी  वर्ग  वी  संमस्यांओं  के  प्रति  पूर्णतया  चौफसਂ  और

 शील  है  ।  सरकार  के  विरुद्ध  लगी  सोरे  आरोपों  का  मैं  बहुत  ही  स्पेष्ट  शब्दों  में  खंडन  करना  अगर

 माननीय  सदस्य  इच्छुक  हों  तो  मैं  इस  पर  बहस  के  लिए तैयार  हूं  ।  हमें  एक  ब्यापक  बहस  करनी

 जिसके  अन्तर्गत  हमारे  द्वारा  अपनाई  गई  नीतियों  पर  और  सुधार  कार्यक्रमों  पर  फिर  से  प्रकाश  डाला  जा

 सके  ।  उस  बारे  में  कोई  समस्या  नहीं  लेकित  मैं  माननीण  सदस्यों  से  निश्चित  तौर  पर  कहेनी  चौहूंगा
 कि  उन  लोगों  के  माप्त  पर  जिनसे  हमारी  पूरी  सहानुभूति  एक  के  बाद  एक  आरोप  लगाते  रहना  उचित

 नही  है  ।  यह  उचित  नहीं  है  |  मैं  यह  जानना  भाहता  हूं  कि  क्या  उनमें  से किसी  कामगार  की  वास्तव  में

 छंटनी  हुई  है  ।  मैं  उनसे  मिलता  बाहूंगा'*

 क्षीमती  गीता  सखर्जी  :  जी  महोदय  ।

 श्री  पी०  दी०  नर्शातह  राव  :  कृपया  सुनें  ।  अगर  वास्तव  में  समुचित  कारणों  के  बगेर  कुछ
 गारों  की  छंटनी  की  गई  तो  मैं  उन  मामलों  को  जरूर  देखूंगा  ।

 क्री  निर्मेल  कांति  चटर्जो  :  आप  इसे  विशिष्टता  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  पी०  घो०  मर्रासह  राव  :  इसमें  कोई  विशिष्टता  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पाठक  जी  ।

 श्री  राम  विलांस  जब  लितीकरण  होगा  तो  रिंजवेशन  का  कया  होगा  ?

 श्री  बतुदेव  तब  आपने  बजट  का  समर्थन  क्‍यों  रोक  दिया

 eee  aoe
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 4  1914  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 12.45  भ०  प०

 ]

 23  1992  को  भो  हरिन  संसद  सदस्य  पर  एक

 पुलिस  अधिकारी  हारा  कथित  अआकमण

 |

 श्री  हरिन  पाठक  :  माननीय  अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री  जी  यहां  मौजूद  मे  उमसे
 प्रार्थना  करूंगा कि  बहुमों  पर  जी  अत्याचार  हुए  उसके  लिए  आप  कृपया  दो  मिनट  रुके  ।

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  कि  किसी  एक  सांसद  को  भौशाहे  पर  खड़ा  जनता  के  सामने  उसवरे
 शमाये  सार-मार  कर  मारा  जाए  और  बह  मांसह  मैं  हूयह  प्रश्न  नहीं  मैं  अपनी  घटना

 -
 कहता  सवाल  यह  नहीं  प्रधान  मस्ती  कि  एक  सांसद  को  खड़ा  फरके  जब  बहु  अपने  सांसद  का
 करतंव्य  निभाता  उस  वक्‍त  उसको  तमाले  मार-मार  उसके  गाल  पुलिस  अधिकारी  उराके  साथ

 यह  बर्ताव  करता  यह  प्रश्न  नहीं  क्योंकि  कमनसीदी  से  सांसद  मैं  मगर  इस  क्षंसद  में  मैंने  जो
 प्रतिज्ञा  ली  दीन  दुखियों  की  रक्षा  करते  बहनों  की  रक्षा  करने  में  वह  कर्तंब्य  निभा  रहा

 23  तारीख  को  पांच  बजे  अहमदाबाद  में  महिलाए  कुछ  कार्यक्रम  वर  रही  हाथ  में  हाथ
 हा  मन  जेन  बताकर  वह  नेहक  ब्रिज  पर  खड़ी  रास  की  फ्लाइट  से  मुझे  लोक  सभा  अटैंड  करने

 के  लिए  आना  था  |  जनप्रतिनिधि  के  नाते  मैं  वहां  खडा  था  ।  मैं  देश  से  पहुंचा  |  जब  मैं  धहां  पहुंचा  तो  मैंने

 क्या  अध्यक्ष  कि  महिलाओं  के  साथ  वहां  खड़े  पुलिस  कध्चिकारी  और  कुछ  कर्मचारो  दुव्यं  बहार
 करते  20-25  महिलाएं  थीं  ओर  50  जड़के  थे  ।  लड़कों  को  तो  उन्होंने  वेन  में  डाल  दिया  था  ।  एक  भी

 महिला  पुलिस  नहीं  ।  बहनों  के  ब्लारज  फाड  दिए  गए  थे''*  पुलिस  उनको  घसीट  रही

 पुलिस  उनको  घसीट  कर  पुलिस  बेन  में  ले  जा  रही  मैं  फंते  पूृक्त  साक्षी  बनकर  देख  सकता

 मेरे  क्षेत्र  मैं  तुरन्त  वहां  कूद  सुनने  तो
 रात  की  फ्लाइट  मैं  आता  मैंने  पुलिस

 अधिकारियों  से  कहा  कि  आप  महिला  पुलिस  बयों  नहों  यह  पुमथ  फुलिस  जो  व्यवहार  करती  यह

 सुभद्रा  बहुत  का  ब्लाउज  फट  गया  उनको  सखोंचकर  पुलिस  बेन  में  ले  जा  रहे  कोई  धुनते  को  तैयार

 नहीं  मैं  तुरन्त  पुलिस  वेन  के  पाप्त  बैठ  गया  ।  मैंने  कहा  कि  ऐसा  देश  में  वहीं  चलेशा  ।  आप

 महिला  पुलिस  को  बुलाओं  और  इस्होंने  अगर  कोई
 गलत

 काम  किया  है  तो  आप  ढनूदी  कार्रवाई

 उनकी  पुलिस  बेन  में  बिठा  दो  ।  किसी  ने  नहीं  मानी  ।  जैसे  ही  मैं  पुलिस  बैन  के  पास  बैठ  मैंने  कहा

 सहिलाओों  के  साथ  अन्याय  मैं  नहीं  देख  सकता  ।  तुराम्त  वहां  पर  एक  एस०पी०मि०  देसाई  छसने  तुरन्त

 युक्त  पर  लाठी  लाजे  दरना  शुरू  कर  महिलाओं  पर  लाठीचाज  किया  ।  महिलाएं  दघर-उधर  भागे

 मुझे  बचाने  ने  लिए  तुरन्त  दो  चार  महित्राएं  आ  उनको  चोट  लगी  ।

 इसने  में  दूसरे  सज्जन  पुलिस  कमिश्नर  थे  |  डिप्टी  कमिश्नर  मि०  बह  तुरूत  दौड़कर

 उन्होंने  मुझे  वकड़  मैं  खड़ा  ही  तुरन्त  मैंने  उससे  मुझे  कुछ  नहीं  मुझे  सिर्फ
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 यह  चाहिए  कि  महिला  पुलिस  को  बुलाओ  और  महिलाओं  की  रक्षा  अगर  यह  नहीं  करोगे  तो  मैं
 कल  लोक  सभा  में  जाकर  पूरी  घटना  लोक  सभा  अध्यक्ष  को  बताऊंगा  ।  अभी  मैंने  यह  वाक्य  पूरा  किया

 वह  जिसने  यह  सारा  सब  कुछ  किया  उसने  कहा-कंटेगो  टीकली  आई  कोट
 लोक  सभा  की  ऐसी-तंसीਂ  सटासट-सटासट  ।  मुझको  इतने  जोर  से  वहां  पत्रकार  मौजूद

 प्रैंस  पूरी  मौजूद  सारे  अखबारों  ने  लिश्षा  पत्रकार  जो  फोटोग्राफर  जो  मेरे  तमाचे  मारते-र हते
 हैं

 बन»

 अध्यक्ष  मैं  सदन  में  पूछता  चाहता  हूं  कि  क्या  बहनों  की  यह  स्थिति  होगी  और  मैंने  खुद  यह
 कहा  है  कि  अगर  मैंने  कानून  का  उल्लघन  किया  है  तो  तुम  मुझे  गोली  मारो  मगर  इन  लोगों  के

 सामने  आप  मुझे  चांटा  मारते  हो और  लोकसभा  की  यह  बोलते  मुझे  उससे  भी

 कोई  बिन्ता  नहीं  है  लेकिन  मैं  इस  तरह  से  संसद  सदस्य  बनकर  नहीं  रह  मेरे  सामने  यदि  इस

 तरह  से  होता  रहे  और  मैं  चुपचाप  खड़ा  रहूं  मैंने  कहा  कि आप  इसको  निलम्बित  करो  1  प्रधान  मन्त्री

 मैं  आपके  सामने  यह  फोटोग्राफ्स  भी  रख  देता  हु  ।  पहले  तो  उसको  निलम्बित  किया  जाए  और  यह  घटना

 पहली  बार  नहीं  हुई  आज  से  पहले  भी  एक  अधिकारी  ने  जनप्रतिनिधियों  को  मारा  है  वह  लाठी  नहीं  मारता

 है  उसका  अपमान  करता  सबको  तमांचे  मारता  मैं  महिलाओं  पर  अत्याचा रों  के  लिए  न्याय  चाहता

 हूं  अब  यह  हा  उस  निश्चित  करे  कि  क्‍या  करना  है|

 शो  लालकृष्ण  आडबाणी  :  अध्यक्ष  मुझे  स्मरण  है  कि  एक  पुलिस  अधिकारी

 को  एक  बार  पहले  इस  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  क्योंकि  उसने  सांसद  का  अपमान  किया

 मुझे  स्मरण  नहीं  कि  वहू  सांसद  क्‍या  कार्य  कर  रहे  थे  लेकिन  उस  पर  चर्चा  यह  हुई  थी  कि  वह  सांसद

 अपना  काये  तो  नहीं  कर  रहा  अपना  संसदीष  दायित्व  तो  नहीं  निभा  रहा  था  और  इस  कारण  से  यह

 कुछ  ज्यादती  है  ऐसी  चर्चा  प्रीविलेज  के  बारे  में  जितने  केसिस  होते  हैं  उनमें  होती  लेकिन  अहमदाबाद
 के  हमारे  सांसद  श्री  हरिन  पाठक  ने  जिस  घटना  का  आज  उल्लेख  किया  है  उसमें  सीधे  तौर  पर  सांसद

 अपना  कत्तंव्य  निभा  रहा  अपने  क्षेत्र  फिर  संसद  का  अपमान  करके  अप्मामजनक  भाषा  में  उस

 पुलिस  अधिकारी  ने  जो  कुछ  कहा  है  स्पष्ट  रूप  से  वह  संसद  की  अवमानना  है  और  माननीय  सदस्य  की
 भी  अवमानना  दोनों  की  अवमानना  एक  साथ  इस  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  हरिन  पाठक

 ने  कहा  है  उसका  समर्थन  सवन  के  सब  तरफ  से  होगा  और  आपको  अध्विकार  देते  हैं  मेरा  प्रस्ताव  है  कि

 आपका  जो  काय॑  है,कि  सुओ-पोटु  इस  प्रकार  के  केसेज  संसद  की  विशेषाधिक।र  समिति  के  सुपुरदं  करने  का

 और  उसके  बारे  जांच  क  रके  आवश्यक  कार्य  वाही  करें  और  अगर  संसद  की  अवमानना  हुई  है  इस  निष्कर्ष

 पर  बात  पहुंचती  है  तो  उनको  उसके  लिए  समुचित  दंड

 श्री  चंद्रओत  यादव  :  अध्यक्ष  यह  विषय  गंभीर  है  इसको  सीधे  प्रीविलिज  कमेटी

 में  भेज  दीजिए  ।
 |

 हर  रास  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  आप  इस  सदन  के  अष्यक्ष  हैं  और  किसी  भी

 माननीय  सब॒स्य  का  अपने  कत्तेब्य  के  पालन  में  यदि  कहीं  उसको  अपमानित  किया  जाता  है  ओर  यहां  पर

 तो  सांसद  को  चपत  मारा  गया  है  इससे  ज्यादा  और  कुछ  अपमान  नहीं  हो  सकता  है  इसलिए  यहां  किसी

 के  गवाही  की  भी  आवश्यक्रता  नही  इसलिए  हम  आपसे  भाग्रह  करेंगे  कि आप  इसको  सीधे  प्रीविलिज

 कमेटी  में  भेज  दीजिए  और  तुरन्त  सरकार  को  यहां  से  निर्देश  दिया  जाए  कि  ऐसे  पुलिस  अधिकारी  के
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 खिलाफ  तुरन्त  कायंबाही  करें  जिससे  कोई  दूसरा  अधिकारी  फिर  इस  तरह  से  किसी  संसद  सदस्य  को
 अपमानित  करने  की  हिम्मत  न  करे  ।

 ]

 भो  सोसनास  चट्ों  :  हस  बारे  में  कहा  जा  चका  हम  कल  ही  इस  बारे  में  सुन

 चुके  थे  ।  हम  हसके  बारे  में  आज  के  अख़बार  में  पढ़  चुके  हम  माननीय  सदस्य  की  आप-बीती  भाज

 सुन  चुके  उन्होंने  जो  भी  कहा  है  उससे  हम  सब  स्वभाविक  तोर  पर  बहुत  ही  जिन्तित  हैं  '  हमे  यहां
 कार्य  करना  है|  हमें  लोगों  के  उनकी  समस्याओं  आदि  का  प्रतिनिधित्व  करना  यह  एक
 उचित  मामला  है  जिसे  बिना  किसी  संदेह  के  आप  अपने  विवेक  से  शीघ्र  ही  विशेषाधिकार  समिति  को

 साँपेंगे  ।

 लेकिन  साथ  ही  मैं  आपपे  अनुरोध  भी  कडूंगा  कि  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  का  एक  मामला

 आपके  समक्ष  पहले  भी  विचाराधीन  है  जिसे  यथाशीघ्र  निपटाया

 प्रधानसंत्री  पी०  थो०  मरसह  :  हम  लोग  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को

 सौंपे  जाने  से  पूर्णतया  सहमत  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  बहुत  ही  दुःश्ध  है  कि  इस  सभा  के  एक  माननीय  सदस्य  के  साथ

 घटी  इस  प्रकार  की  घटना  हमें  इस  सभा  में  सुननी  पड़ी  सभा  इस  बात  पर  एकमत  है  कि  इस  पर

 कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।  मेरा  विचार  यह  भी  है  कि  इस  प्रकार  की  कायंवाही  होनी  जिससे  कि

 ऐसे  मामलों  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावत्ति  न  मैं  हन  सारे  मामलों  को  देखूंगा  ।  इन  मामलों  से

 किस  प्रकार  निपटा  मैं  इस  पर  निर्णय  लूंगा  |  अगर  श्री  हरिन  पाठक  से  कुछ  और  सूचना  लेने  की

 जरूरत  पड़ी  तो  यह  मैं  उनसे  प्राप्त  कर  लूंगा  ।  मैं  इस  पर  समुचित  निर्णय  लेकिल  आप  सब

 आश्वस्त  रहें  कि  हमारे  समक्ष  जो  भी  तथ्य  मौजूद  उसके  आधार  पर  ऐसी  कार्यवाही  होनी
 जिससे  यह  संदेश  मिल  सके  कि  इस  तरह  की  घटना  फिर  से  किसी  सदस्य  के  साथ  न  घटे  ।

 ]

 श्री  मदन  साल  खराना  :  अध्यक्ष  यह  जो  मामला  जिसका  विवरण

 अखबारों  में  छपा  है  ओर  बताया  गया  है  कि  माननीय  सदस्य  को  मारा  गया  हमारी  मांग  है  कि

 डेंस  शुरू  होने  से  पहले  ही  उस  एस०पी०  को  सस्पेंड  किया

 12.56  भ०  १०

 ह

 झी  बसुदेव  आचाय  :  सावेजनिक  क्षेत्र  की  नीति  के  बारे  में  माननोय  प्रधासमंत्री

 ने  समुचित  रूप  से  विचार  व्यक्त  नहीं  किया  है  ।  सरकार  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  वित्तीय  शमधंन
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 क्यों  नहीं  दे  रही  सरकार  ने  बजटरी  समर्थन  वापिस  क्यों  ले

 हा

 कामगारों  को  वेतन  नहीं  मिल

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  अब  श्री  राम  विलास  पासवान  का  अनुमति  श्री  राम  विलास

 आप  अलग  मुद्दे  पर  उसी  मुद्दे  पर  नहीं  क्योंकि  अगर  आप  भी  उसी  मुद्दे  पर  बोलेंगे  तो

 दूसरे  भी  बसा  ही  करेंमे  ।  आप  अलग  मुद्दे  पर  मैं  दूसरे  को  बोलने  के  लिए  बुला

 लुंगा  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मम्त्री  थी  से  सिर्फ

 एक  जानकारी  चाहता  हूं  कि  पब्लिक  सेक्टर  के  अन्दर  तो  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  का  रिजर्वेशन

 होता  लेकिन  प्राइवेटाइजेशन  के  अन्दर  इस  रिजवेशन  का  क्‍या  होगा  ।

 भ्री  पो०  बो०  नरसह  राव  :  जब  चर्चा  होंगी  तंब  बताएंगे  ।

 श्रो  गुभान  मल  लोढ़ा  :  अध्यक्ष  दो  नंवम्भर  को  पश्चिम  बंगाल  के  मुशिदायाद
 जिले  के  एक  गांव  में  पुलिस  द्वारा  लोगों  को  गोलियों  से  भून  दिया  लेकिन  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में
 दोषियों  के  लिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  और  न  ही  किसी  को  कंपंसेशन  दिया  गया

 महोदय  हुए  ।]

 12.57  भ०  प०

 ओ  वसुदेव  आचार्य  :  हजारों  कामगारों  को  उनका  बेतन  नहीं  मिल  रहा  है  ।  प्रधान  मस्त्री  न ेठीक
 ढंग  से  उत्तर  नहीं  दिया  सरकार  ने  बजट  प्रावधान  बन्द  कर  दिया  है  ,

 ओर  रूपचंद  पाल  :  कया  सरकार  की  इस  श्रमजीवी  वर्ग  के  प्रति  कोई  सहानुभूति  है|

 ओ  सुधर्दान  रायचोधरी  :  प्रधान  मन्त्री  ने  लापरवाह  ढंय  से  उत्तर  दिया  है  ।  इस  पूरी
 भीति  को  तुरन्त  वापस  लिया  जाना

 12.58  2.  5  है  Ro  प्‌०

 इस  समय  भरी  सुदर्शन  राय  चौधरी  और  कुछ  अन्य  साननोय  सदस्य  माए
 भौर  सभा  पढल  के  निकट  खड़े  हो  गए  ।

 )

 भी  सुदर्शन  रायचौधरी  :  इससे  कामगारों  में  बहुत  असंतोष  पैदा  द्वो  गया  प्रंघानमन्त्री  ने  ठीक

 इंग  से  जवाब  नहीं  दिया  इन  परिस्थितियों  में  हुम  चुप  नहीं  रह  सकते  ।  जब  तक  यह्‌  नीति  वापस  नहीं
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 नी  ज  न्‍  न  अचिनजनननल लत  लिन  नल  +  न  त+

 ली  जाती  तब  तक  हम  इस  सभा  को  हस  तरह  काय॑  नहीं  करने  कामगांरों  को  उनका  बेतन  नहीं
 मिल  रहा  है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  को  तुरन्त  लिया  जाना  हम  सरकार  की  इस  नीति  को  वापस  लेते

 की  मांग  करते

 1.00  भ०  प०

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  शूस्यकाल  खत्म  हो  गया  है  ।  हम  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  ले  सकते

 उपाध्यक्ष  सहोदव  :  अब  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.00  बजे  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने
 के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 104  म०  १०

 तत्पदचात्‌  लोकसभा  मध्याह्न  भोजन  के
 लिए  2.00  बजे  म०  प०  तक

 के  लिए  स्थगित  हुई

 कर

 2.05  म०  प०

 मध्याहा  भोजन  के  पएथात  लोक  सभा  2.05  म०  प०  पर  पुनः  समक्षेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  ह्‌

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 कम्पतती  अधितियभ  के  अन्तर्गत  भ्रधिसूचना

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  मैं

 कम्पनी  1956  की  धारा  642  की  उपधारा  (3)  के  अम्तर्गत  कम्पनी  विधि  बोईड

 हथा  याजिकाओं  पर  1992,  जो  29  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसू बना  संड्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 क्षमा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  मई  ।  बेलिए  संख्या  एल०टी०  2704/92  ]

 आवदयक  वस्तु  1955  के  अस्तवेत  अधिसूचना  और  भारतोय

 राष्ट्रीय  सहरसा री  उपभोक्ता  बरिसंघ  लिमिटेड  नई  दिल्‍लो  का  व

 1991-92  का  वारबषिक  प्रतिबेवन  तथा

 कार्यकरण  की  समीक्षा

 उच्चीग  मंत्रालय  उद्योग  विभाग  एशं  सार्वजनिक  उश्चम  में  राज्य  संत्री

 है  :  मैं  श्री  क  मालुद्रीम  अह_ूमद  की  ओर  से  अ।वश्मक  वस्तु  1955  की  धारा
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 नी  ऊन  आन  च++-+++>>3-++---

 6  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  खाद्य  तिलहहून  भौर  खाद्य  तेल  तीसरा  संशोधन

 1992,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०

 आ०  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 खाद्य  तिलहून  और  खाद्य  तेल  चौथा  संशोधन

 1992,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०

 भा०  में  प्रकाशित  हुआ

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  2705/92]

 (2)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1991-92  के  वाथिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्‍ता  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1991-

 92  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 संस्क  ।

 में  रखी  देखिए  संस्या  एल०  टी०  2706/92]

 सेशनल  फंसिलिटो  फार  एनिसल  टिसूजझ  एण्ड  सेल  पुण  का  वर्ष

 1991-92  का  बाजथिक  प्रतियेदन  तथा  कार्यकरण  को  ससोक्षा

 और  लेखा  परीक्षित  लेखे  आदि

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  संत्रालय  तथा

 सहासागर  थिकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  नेशनल  फैसिलिटी  फार  अतिमल  टिसूज  एंड  सेल  पुणे  के  वर्ष  1991-92  के
 वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  नेशनल  फंसिलिटी  फार  अनिमल  टिसूृज  एंड  सेल  पुणे  के  वर्ष  199  1-92  के  कार्य -
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०ही०  2701/92]  ]

 (3)  नौबीं  और  दसवीं  लोक  सभा  के  विभिस्न  सन्रों  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिए  गए
 विभिन्न  वबचचनों  और  परिवच्चननों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  दर्शाने
 वाले  निम्नलिखित  विवरणों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल
 पर  रखेंगे  :---
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 विवरण  संख्या  1987  है
 में  रखा  गया  ।  वेलिए  संध्या  एल०टी०  2708/92  ]  ॥

 विवरण  संझ्या  1988  |
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संक्या  एल०्टी०  2709/92]  |

 विवरण  संख्या  1988  ॥
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2710/92]  है

 विवरण  संड्या  23  1988  |
 में  रखा  देलिए  संख्या  एल०  टी०  2711/92]  ]  |

 विवरण  संख्या  1989  ।
 मे  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2712/92]  |

 विवरण  संख्या  1989  |
 में  रखा  देखिए  संह्या  एल०  टो०  2713/92]  ही

 है

 |
 |

 |

 |

 ट

 |
 |

 |

 है

 विवरण  संझछया  |6--पहला  1989

 में  रखा  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  2714/92]  |

 विवरण  संझया  |7--दूसरा  एल०
 में  रखा  गया  :  देखिए  संख्या  एल०  हठो०  2716/92]

 विवरण  संख्या  1990

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2717/92]
 विवरण  संझ्या  1991

 में  रखा  गया  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  2718/92]
 विवरण  संख्या  |0--सातवां  1991  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2719/92]  ]

 विवरण  संख्या  9  1991

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०

 विवरण  संडपा  संख्या एल० Zo 2720/92] =  >
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2720/92]  ९

 विवरण  संख्या  |
 में  रखा  गया  ।  बेखिये  संख्या  एल०  टीौ०  |

 |

 धर

 नन+

 विवरण  संद्या

 में  रखा  यया  ।  देखिए  संख्या  एल०  डो०  2722/92  |

 भारतोय  पेट्रोरसाक्न  निगम  स्िसिटेड  बड़ोदरा  आदि  का  बर्थ

 का  बाथिक  प्रतियेदन  तथा  कार्यक रण  को  समरक्षा  ओर

 लेखापरोक्षित  लेखें  आदि

 रसायन  और  उजरक  मंत्र.लय॒  में  राज्य  ममत्री  जिन्ता  :  मैं  निम्नलिखित
 पव  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
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 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अस्तर्गंत  निम्नलिछित

 पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  क्षंग्रेजी  :---

 भारतीय  पेट्रोरसायन  नियम  वड़ोदरा  के  वर्ष  1991-21  के  का्यंकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  पेट्रोरसाथन  भिगम  बड़ोदरा  का  व  1991-92  का  वाधिक

 शेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उस  पर  लिप्रश्तरक-महालेखापरीक्षक  को

 टिप्पणियां  ।

 मैं  रखे  वेखिए  सं०  एल०  टी०  2723/92]

 (2)  भारतीय  किसान  उर्वरक  सहकारी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1991-92  के

 बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 भारतीय  किसान  उर्वरक  सहकारी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1992-92
 92-92

 के

 कार्यकरण  की  सरदार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 ।

 में  रखे  गये  |  वेखिये  सं०  एल०  टो०  2724|92 |]

 (  3)  कृषक  भारती  कोआपरेटिव  नई  ध्ल्‍ली  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे

 कृषक  भारती  कोऔपरेटिव  नई  दिल्‍ली  के  बे  1991-92  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  खं०  एल०  ढटी०  2725/92]  .

 भारत  के  नियन्जक  तथा  महालेखा  परीक्षक  (1991  का

 सल्या  |  5)  भारी  निगम  लिपिटेड
 का  अनुच्छेश  151(1)  के  अस्तगंत  प्रतिबेदन

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  बिसास  एवं  सार्वजतिक  उस  में  राज्य  मंत्री
 के०  :  मैं  संविधान  के  अनुक्छेंद  151(1)  के  अम्तर्गत  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखाप  रीक्षक  के

 प्रतिवेदन-संघ  1991  का  संछया  15)  इंजीनियरिंग  निगम
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गगद्ा  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2726  92]

 भारतोथ  चस्‍य  ग्यापार  निगम  कलकसा  का  बर्च  1990-91  का

 वाधित्त  प्रतिभ्ेदन  तथा  का्यकरण  को  संभीका  और  लेखापरोक्षित
 लेखे  तथा  इन  पत्रों  को  सभा  कहल  पर  रखने  में  हुए

 जिलम्ख  के  कारण  बश्शाने  बाला  विवरण

 संघदीय  क्रार्थ  सस्मालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  बिशान  ओर  प्रोधोगिश्री  मश्भालय  तथा
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 महासागर  विकास  में  राज्य  मर्जी  रंगेराजन  :  मैं  श्री  सलमान

 खुर्शीद  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगेत  निम्नलिखित
 पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :---

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  के  धर्ष  1990-91  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियम्त्रकमहालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ध  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रस्थालय  में  रखें  गये  |  देखिए  सं०  एल०  टी०  2727/92]

 2.07  म०  प०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  को  अनुमति

 सहासचिव  :  मैं  20  1992  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पश्चात्‌  पिछले  सन्न  के

 दौरान  ससद  की  दोतों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  अनुमत्ति  प्राप्त  जाढे  विधेयकी  को  सभा  पटल  पर  रखता

 हैं

 (1)  विनियोग  संख्यांक  3  1992

 (2)  विनियोग  संख्यांक  4  1992

 (3)  जम्मू-कश्मीर  विनियोम  2)  1992

 (4)  विनियोग  3)  1992

 (5)  विनियोग  4)  1992

 (6)  भारतीय  पुनर्वास  परिषद  1992

 (7)  भारत-तिब्बत  सोमा  पुलिस  बल  1992

 (8)  बेंककारी  कम्पनी  का  अर्जन  और  संशोधन  1992

 2.  20  1992  को  सभा  को  सूचित  करने  पश्थात  पिछले  स्षत्र  के दौरान  संसद
 की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  अनुमति  प्राप्स  निम्नलिखित  10  विप्लेयक  राज्य  सभा  के  महासचिव
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 द्वारा  यथा  अधि  प्रमाणित  प्रतियां  भी  सभा  पटल  पर  रबता  हूं  :--

 1)  संविधान  1992 (

 (2)  संविधान  रवां  1992

 (3)  जम्मू-कश्मीर  राज्य  विधानमंडल  का  1992

 (4)  विदेशी  व्यापार  और  1992

 (5)  भारतीय  पत्तन  1992

 (6)  भोपाल  गेस  विभीधिका  संशोधन  1992

 (7)  राष्ट्रीय  जलमार्ग  तट  नहर  और  चंपकरा  भौर  उद्योगमंडल  नहरों  के

 कोलम-कोट्पुरम  विधेयक  1992

 (8)  पूंजी  नि्गंमन  निरसन  1992

 (9)  विशेष  स्थायालय  संव्यवहार  अपराध  1992

 (10)  सेना  1992

 2.08  भ०  १०

 प्रतिलिप्यधिकार  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति

 प्रतियेदन  के  प्रस्तुतीक्रणों  का  लमय  बढ़ाने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  दारद  दिये  उत्तर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  प्रतिलिप्यधिकार  1957  में  और  संशोधन  करने  के  लिए

 प्रतिलिप्यधिकार  1992  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को

 प्रस्तुत  करने  का  समय  बजट  1993  के  अस्तिम  दिन  तक  बढ़ाती

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  प्रतिलिप्यधिकार  1957  में  और  संशोधन  करने  के  लिए  प्रति

 लिप्पप्िकार  1992  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत
 करने  का  समय  बजट  1993  के  अन्तिस  दिन  तक  बढ़ाती  है  ।

 प्रस्ताव  स्वोक्षत

 00%  tend  ets  ७०>मका
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 2.08}  म०  प०

 कार्य  समिति

 लाईसबां  प्रतियेदन

 ससवदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  बिशान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा

 अह।साथर  जिकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  क्भारमं
 :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  दिनांक  24  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मम्त्रणा

 समिति  के  बाईसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  1”

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  दिनांक  24  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कारें  मस्तरणा

 समिति  के  बाईसवे  प्रतिबेदन  से  सहमत  है  ।

 प्रस्ताव  स्त्रीक्षत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  नियम  377  के  अधीन  माप्रलों  पर  चर्चा  श्री  गोपीनाथ

 गजपति  ।

 2.09-1/2  भ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  सामले

 उड़ीता  में  सिसिलिपाल  बस्य  जीवन  अभयारण्य  के  भीतर  खनन  कार्यों  को  |
 रोकने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  को  आवश्यकता  ।

 |
 श्रौ  गोपीनाथ  गजपति  :  बन-संरक्षण  और  वन्य  जीव  परिरक्षण  अधिमनिधंम

 |

 का  उल्लंचन  करते  हुए  उड़ीसा  के  समूचे  सिमिलिपाल  अभयारण्य  स्थित  सोपस्टोम  श्वानों  में  खनत  से  ।

 प्रसिद्ध  पार्क  के  प्राणि  जगत  तथा  वनस्पति  को  खतरा  हो  गया  है  वहां  लगातार  हो  रहे  खनन  कार्य  से  जगह
 जगहू  पर  दरारें  पड़  गई  ख्ाइयां  उत्पन्त  हो  गई  भूस्खलन  हो  गया  तथा  जल  स्रोतों  में  गाद  भर

 गई  है  ।  सरकार  की  मंशा  इसे  कानूनी  तौर  पर  राष्ट्रीय  उद्यान  का  दर्जा  देने  को  किसतु  यदि  यह  खनन  |
 कार्य  रोका  नहीं  तो  ऐसा  संभव  नहीं  हो  पायेगा  और  यह  अभयारण्य  बंजर  भूमि  में  बदल  जाएगा

 ह

 तथा  उस  क्षेत्र  का  समूषा  पर्यावरण  असंतुलित  हो  प्रवासी  पक्षी  काफी  संसया  में  समिलिपाल
 अभयारण्य  में  आते  हैं  क्योंकि  उनके  लिए  यह  अभयारण्य  एक  सुरक्षित  स्थान  अतः  बहू  अवश्यक  है
 कि  खनन  काये  को  पूरी  तरह  से  रोक  दिया  खनन  कार्य  मितव्यमी  नहीं  है  ।

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  डड़ीसा  सरकार  को  सिमिलिपाश  बन  क्षेत्र  के  भीत्तर  खनन  कार्य  ,
 रोकने  के  लिए  आदेश  जारी  करे  ।

 ,
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 सिवनो  रेलवे  स्टेशन  पर  आरक्षण  सुविधा  उपलब्ध  कराये  जाने  तथा  बीना

 होते  हुए  जबलपुर  से  नई  दिल्‍लो  तक  सुपरफाह्ट  रेलगाड़ी  चलाये  जाने
 की  आवश्यकता

 ]

 कुसारी  विमला  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र  सिवनी  का  हेडकवार्ठर
 छोटी  रेलवे  लाइन  से  जुड़ा  देश  के  अन्य  भागों  की  यात्रा  के  लिए  नागपुर  या  जबलपुर

 के  रेलवे  स्टेशनों  से जाना  पड़ता  है  |  सिविनी  के  रेलवे  स्टेशन  से  ही  नागपुर  तथा  जबलपुर
 से  दिल्ली-बम्बई-कलकशा।-मद्रास  आदि  स्थानों  को  जानें  वाली  रेलगाड़ियों  में  सिवनी  का  कोटा  निर्धारित

 कर  सिवनी  स्टेशन  से  ही  आरक्षण  किया  इस  हेतु  जनता  की  मांग  काफी  समय  से  उठ  रही  डी  ०

 आरण्यू०सी०सी०  फी  बैठक  में  भी  सदस्यों  ने  यह  मांग  की  जन  प्रतिनिधियों  ने-भी  मनन्‍्त्रीजी  को

 लिखा  परस्तु  अभी  तक  इस  दिशा  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  क्षेत्र  में  बड़ा  असंतोष  इसी

 तरह  जबलपुर  से  नई  दिल्‍ली  वाया  बीता  नई  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  प्रारम्भ  करने  के  लिए  संसद

 सदस्यों  का  डेलिगेशन  मन्त्री  जी  से  मिला  आश्वासन  मिलने  के  बाद  भी  रेलगाड़ी  आज  तक  प्रारम्भ

 नहीं  हुई  इसमे  बड़ा  जन  असंतोष  उपयुक्त  दोनों  कार्रवाई  जनहित  में  अतिशीघ्र  की

 बम्थई  हाई  से  उत्तर  ग्शरत  को  गेस  भजने  के  बारे  में  महाराष्ट्र  राज्य  के

 प्रस्ताओों  पर  विजार  किये  जाने  को  आवश्यकता

 |]

 थी  अनंतराव  देशमुख  :  मैं  नियम  377  के  अधीन  एक  मामला  उठाना  चाहता

 ऐसा  मान्ूम  हुआ  है  कि  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  तथा  तेल  और  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  बम्बई  हाई  तथा  अन्य  पश्चिमी  तटदूर  क्षेत्रों  स ेअतिरिक्त  उपलब्ध  गंस  को  उत्तर  भारत  में  भेजने

 के  लिए  हजीरा  तक  पहुंचाने  संबंधी  व्यवस्था  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  इन  परिस्थितियों  के  मैं

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  महाराष्ट्र  राज्य  के  कुछ  प्रस्ताबों  पर  भी

 विज्ञार

 1.  हजी रा  को  अतिरिक्त  गैस  ले  जाये  जाते  संबंधी  सभी  प्रस्तावों  पर  विचार  करना  बन्द
 करें  ।

 2.  रायगढ़  जिले  के  उसार  नामक  स्थान  पर  दूसरे  गैस  टमिनल  की  स्थापना  के  बारे

 में  शीघ्र  धोषणा  की  जाए  ।

 3.  महाराष्ट्र  सरकार  को  बम्भई  हाई  में  गैस  के  निरर्थंक  जलने  में  कमी  लाने  के  लिए  लाभकर

 विकल्प  प्रस्तुत  करने  तथा  उपलब्ध  गैस  के  अपेक्षाकृत  कम  समय  में  प्रछावी  उपयोग  हेतु  उपाय

 करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  अवसर  दिया  जाए  ।
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 तीस

 बिद्युत  उत्पादन  में  सधार  करने  के  लिये  आगरा  तक  ब्ाकृतिक  गेस  पाइप
 लाइन  का  विस्तार  करने  तथा  आधरा  में  मए  उच्चोग  स्थापित

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 शो  भगवान  शंकर  रावत  :  आगरा  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  केन्द्र  ताजमहल
 को  पर्यावरणीय  प्रदूषण  से  बचाने  के  नाम  पर  पर्यावरणीय  प्रदूषण  फो  नियन्त्रित  करने  के  लिए  कोयला  पर
 आधारित  उद्योगों  पर  भारी  प्रतिबन्ध  लगा  दिए  गए  हैं  जिसके  कारण  बे  रोजगा  री  फैल  रही  नए  उद्योग
 लगाना  लगभग  बन्द  उसी  आधार  पर  केन्द्र  सरकार  ने  एक  भी  उद्योग  न  तो  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद
 आगरा  में  लगाया  और  न  लगाया  जाना  प्रस्तावित

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  वंकल्पिक  ऊर्जा  के  रूप  में  सहमति  व्यक्त  करने  के  उपरांत  भी  प्राकृतिक  गैस
 की  पाइप  लाइन  आगरा  तक  म  तो  प्रदेश  सरकार  द्वारा  और  न  ही  केन्द्र  सरकार  द्वारा  डाखी  जा  रही  है
 ताकि  प्राकृतिक  गैस  से  प्रदूषणविहीन  इंधन  उपलब्ध  हो  जाए  तथा  उद्योग  पनप  सकें  और  ताज  को  प्रदूषण
 से  मुक्ति  मिल  सके  ।

 आगरा  में  कोयला  चालित  बिजलीधर  की  अनुपति  भो  इसी  आधार  पर  नहीं  दी  जा  रही  गैस

 आधारित  बिजलीवर  बिना  प्र/कृतिक  गेस  उपलब्धि  के  संभव  नहीं  ।

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  वैकल्पिक  ऊर्जा  के  रूप  में  आगरा  व  ताज  ट्रेपेजियम
 क्षेत्र  के  अन्य  जिलों  को  विद्युत  आपूर्ति  पर्याप्त  मात्रा  में  इन  क्षेत्रों  में  विद्युत  आपूर्ति  क ेलिए  समूचे
 क्षेत्र  के  गांवों  का  विद्तीकरण  वर्तमान  उद्योगों  को  वंकल्पिक  ऊर्जा  के  रूप  में  विद्युत  उपलब्ध

 कराएं  तथा  नए  उद्योग  लगाने  को  भी  ऊर्जा  के  रूप  में  विद्यत  प्रदान  विद्युत  के  प्रेषण  ब  वितरण
 व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रोजनाएं  बनाए  तथा  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  विशेष  रूप  से  आर्थिक

 सहायता  प्रदान  उत्तर  प्रदेश  शाप्तन  द्वारा  इस  क्षेत्रके  लिए  प्रेषित  एवं  केन्द्र  में  लम्बित  विद्युत
 परियोजनाओं  को  अविलम्ब  स्वीकृत  करें  ताकि  उनके  कार्यास्वयन  में  विलम्ब  न  हो  |

 उत्तर  प्रदेश  के  शाहणहां3र  और  जगदीशपुर  में  मेंस  पर  आधारित

 विद्युत  सपत्र  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 ओ  राजबोर  सिह  :  उपाध्यक्ष  आंवज्ला  स्थित  इफ्को  में  प्राकृतिक  गैस  की  एच०

 बी०जे०  पाइप  लाइन  है  जिससे  फैक्टरी  संचालित  होती  उबद  फैक्ट्री  के  संचालन  हेतु  जितनी  गैस  आती

 है  इसका  उपयोग  इसमें  नहीं  हो  पाता  इसके  फलस्व७ग  गुजरात  में  गेस  बेकार  जनाई  जाती  ऐसी

 स्थिति  में  उत्तर  प्रदेश  में  एच  ०बी  ०जै०  पाइप  लाइन  के  पास  गैंस  आधारित  विग्रलीघर  बनाने  की  अनुमति

 दिए  जाने  से  आंवला  शाहजहांपुर  और  जगदी  शपुर  में  चल  रहे  फाउंड्री  तथा

 खाद्य  उद्योगों  को  नया  जीवन  मिल  वर्तमान  में  बरेली  जनपव  पिछड़े  जिला  में  से  एक  है  और  नयी

 औद्योगिक  नीति  के  अस्तर्गत  पुराने  औद्योगिक  जिला  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  सरकारद्वारा  विशेष

 प्रयास  किए  जाने  का  विचार  भी  किया  गया  इसके  बनने  से  विद्युत  संकट  से  मुक्ति  मिलेगी  और

 आंवला  में  स्थापित  इकाहयां  पुनर्जीबित  होने  के  साथ-स  थ  प्रदूषण  से  होने  वाले  नुकसान  सेभी

 बच  जाएंगी  ।
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 अतः  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आंवला  शाहजहांपुर  और  जगदीशपुर  में

 एक-एक  प्राक्ृतिफ  गैस  आधारित  विद्य  त-गृह  की  स्थापना  शीघ्र  कराई

 )  बिहार  के  सहरसा  संसदोय  निर्वाचन  क्षत्र  में  उद्योग  स्थापित

 किए  ज  ने  की  आवश्यकता

 श्रो  सूवं  नारायण  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  सूचना  देता  हूं
 कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  सहरसा  में  बहुत  ही  बेरोजगारी  है  ।  चूंकि  इस  क्षत्र  में  कोई  भी  सरकारी  या  गै  २-

 सरकारी  उद्योग  नहीं  लगे  हुए  इस  का  रण  यहां  की  गरीब  जनता  को  अपने  जीवन  यापन  के  लिए  सहरसा
 से  ब!हुर  जाकर  कहीं  पर  मजदूरी  करनी  पड़ती  है  ।

 बैहुरसा  में  उद्योग  लगाये  जाने  के  सम्बन्ध  मैंने  पूर्व  में  भी  कई  बार  संसद  में  प्रश्न  उठाया  है

 परन्तु  अभी  तक  इस  मामले  में  कोई  योजना  नहीं  बनाई  है  जिससे  बहां  वह  दिनों-दिन  बेरोजगारी  बढ़ती
 जा  रही है  |  वह  खेत  बेसे  भी  एक  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्र  ह ैऔर  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ

 सेरी  भारत  सरकार  से  मांग  है  कि  वह  सहरसा  में  जल्द  से  जल्द  उद्योग  लगाए  जाने  के  संबंध
 में  योजना  बनाकर  उसे  क्रियान्वित  करे  जिससे  मेरे  क्ष त्र  को  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  से  छुटकारा  मिल

 1  । सके  ।

 परशिचिम  बंग।ल  में  डिघीमगल  जिला  कस्बे  जलपाईगुड़ी  में  रसोई  गस  को

 और  अधिक  गंस  एजेंसियां  खोले  जाने  को  आवश्य  कता

 ]

 श्री  जितेमा  नाथ  दास  :  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईग्रुडी  मण्डल/जिला  शहर  में  रसोई
 गंस  कनेक्शनों  की  भारी  किल्लत  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  वर्ष  1987  से  अब  तक
 गंस  के  इच्छुक  लोगों  के  10,000  आवेदन  पत्र  सम्बित  पड़े  वहां  पर  केवल  एक  डीलर  अस्थाई  आधार
 पर  काम  कर  रहा  है  जिसउते  वजह  से  जनता  अत्यन्त  क्षब्ध  जिला  प्रशासन  ने  इस  बारे  में  सम्बन्धित
 अधिकारियों  से  भी  बात  की  डीलरशिप  के  बहुत  से  आवेदन  पत्र  पड़े  हैं  जिसमें  स ेथोक  उपभोक्ता
 कोपरेटिबव  सोसाइटी  ने  केवल  एक  की  सिफारिश  की  इन  परिस्थितियों  मैं  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मन्त्री  जी  से  इस  क्षेत्र  में  कम  स ेकम  एक  ओर  डीलर  नियुक्त  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे
 कि  हस  ज्वलसम्त  समस्या  का  समाधान  हो  सके  |

 नरसा  कपास  के  खरोद  मूल्य  सें  शुद्धि  घोषित  किए  शाने  को  भावश्यकता

 ]

 थी  बीरबल  :  उपाध्यक्ष  पिछले  साल  नरमा  कपास  का  भाव  1450  २०  प्रति

 क्विटल  तक  बिका  जबकि  इस  साल  तरमा  का  भाव  1075  है  1125  रुपए  प्रति  क्विटल  तक  बिक

 रहा  जबकि  खादों  और  पेस्टीसाइड्स  के  दामों  में  काफी  बृद्धि  हुई  इसके  अलावा  पिछले  साल  के

 अनुपात  में  पेस्टी  साइड्स  के  दामों  में  भी  20  से  25  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  हुई  है  ।
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 डी
 स्प्रे  आदि  की  दरों  में  भो  बृद्धि  हुई  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  नरमे  का  भाव  कम  से  कम  2000  रुपए  प्रति  क्विटल  के  करीब  होना  चाहिए  ।  धन्यवाद  ।

 ee नम  क०  साममकबाक  ऋऋ०क  मम

 म०  १०

 मियस  193  के  अधोन  सामले

 उर्बरकों  के  मूहयों  में  बद्धि  तथा  गेहूं  फ ेआयात  के  कारण  कृषि  तथा
 किसानों  के  हितों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ने  से  उत्पस्त  स्थिति

 ]

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  सभा  अब  उर्वेरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  तथा  गेहूं  क ेआयात  के  कारण  कृषि  तथा

 किसानों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  करेगी  ।

 भौ  इंड्र जीव  गष्त  :  उपाध्यक्ष  ये  दोनों  विधय  आपस  में  कुछ  हद  तक

 दूसरे  से  सम्बन्धित  हैं  ।  लेकिन  प्रत्येक  अपनी  जगह  पर  बहुत  महत्वपूर्ण  ये  मुद्दे  गेहूं  का आयात  तथा

 उर्नेरकों  की  सब्सिडी  में  कटौती  से  सम्बस्धित  सरकारी  नीति  से  जुड़े  हुए  हैं  ।

 जिस  सरकार  ने  सदा  यढ़ी  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  किसानों  और  उनकी  छेती  के  बारे  में  सब
 से  पहले  विचार  करती  है  और  किसानों  के  प्रतिकूल  वह  कुछ  भी  नहीं  जब  उस्मी  सरकार  ने  अपनी

 मीति  में  परिवर्तन  किया  तो  पूरे  देश  का  आंदोलित  हो  जाना  स्वाभाविक  ही  इस  देश  के

 नागरिकों  के  रूप  पिछले  गृछ  वर्षों  से  हम  छाद्याननों  में  आत्मनिर्भर  हुए  हैं  और  एक  समय  था  कि  जब

 हम  विदेशों  से  खाद्यान्न  विशेषतया  गेहूं  आयात  करते  थे  ।  हमें  वह  दिन  याद  है  जब  हम  पी०  एल०  480

 के  अन्तर्गत  अमरीका  से  गेहूं  य्रीदने  के  लिए  हर  वर्ष  बहुत  अधिक  विदेशी  मुद्रा  खर्च  किया  करते  थे  ।

 वहू  समय  अब  बीत  गया  वह  एक  दुःस्वप्न  था  ।  अब  हम  आत्मनिर्भर  हो  गये  हमें  अपने  किसानों

 तथा  भनन्‍्य  लोगों  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हरित  क्रांति  लाते  हेतु  उनके  द्वारा  किए  गए  कठिन  परिश्रम

 के  वास्ते  धन्यवाद  देता  चाहिए  ।  हम  इस  स्तर  पहुंच  गये  हैं  कि  अब  भारत  को  आयास  पर  ज्यादा

 समय  तक  निर्भर  नहीं  रहना  पड़ेगा  और  अब  हम  गयव॑  से  कह  सकत  है  फि  हम  द्वाद्याल्त  में  आत्मनिर्भर

 अब  अथानक  मैं  नहीं  जानता  कि  यहू  कैसे  लेकित  यह  निर्गंय  अच्ञातफ  लिया  गया  है  हमें  मेहूं  का

 काफी  मात्रा  में  आयात  करता  होगा  |  यह  आयात  शुरू  में  दस  लाख  टन  था  लेकिन  अब  कनाडा

 और  आस्ट्रेलिया  स  25  लाख  टन  गेहूं  का  आयात  क  रने  का  प्रस्ताव  संयुत्रत  आंकड़े  25  लाख  टन  है  ।

 मैं  चाहता  हुँ  कि  डा०  मनमोहन  सिह  यहां  उपस्थित  कगोंकि  मुझे  लगता  है  कि  तथाफथित

 विश्व  स्तरीय  मुक्त  ठयापार  के  इ।०  मतबोहत  लिहू  समर्थक  हैं  और  पश्तिमी  विश्व  वैंक  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  मूल  नीति  है  कि  हमें  अपनी  अरध्यवस्या  को  विश्वस्त  रीय  अर्थव्यवस्था  तथा

 विश्वस्तरीय  मुक्त्र  व्याप।र  से  जोड़ना  चाहिये  जिससे  हम  अलग  नहीं  हो  सकते  |  हम  विलासिता  की  वस्तुओं
 को  बहुत  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  हमें  आत्मनिर्भर  बनना  ये  सब  पुराने  बिचार  तथा  सिद्धांत  हैं  हमारे
 इस  जिखप्तरीय  मुक्त  व्यापार  से  सम्बन्ध  जोड़ना

 अब  यहां  क्या  हो  रहा  है  ?  गेहूं  की  स्थिति  को  देशते  हुए  हम  कह  सकते  हैं  कि  हमें  बिकट  हमस्‍्पा
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 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  इसको  कोई  बहुत  बड़ी  समस्या  भी  कह  सकता  उस्पादन  कम

 खरीद  कम  बफर  स्टाक  कम  मुझे  यहां  भांकड़  €पष्ट  करने  की  आवश्यकता  नहीं  मांकड़  मेरे
 प/स  उपलब्ध  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  इतना  कम  उत्पादन  कैसे  हुआ  ।  हमने  पूर्ववर्ती  वर्षों  में  कोई  सूछे  या

 अन्य  किसी  आपदा  का  सामना  नहीं  किया  हमारा  मानसूत  अच्छा  पिछले  वर्ष  हमारी  बम्पर

 फसल  हुई  थी  ।  कम  से  यह  दावा  किया  गया  है  कि  बम्पर  फसल  मैं  नहीं  जानता  इसके  बावजूद
 उत्पादन  स्थिर  रहा  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  तेजी  से  कम  हुआ  लेकिन  यह  स्थिर  रहा  है  ।

 उत्पावन  बढ़  नहीं  रहा  इसके  फलस्वरूप  खरीद  भी  कम  हो  गई  है  और  बफर  स्टाक  भी  कम  हो
 गया  है  ।  मेरे  विचार  से  कल  माननीय  मन्त्री  कह  रहे  थे  हम  आयातकर  रहे  स्वदेशी  बाजार  में  गेहूं
 के  ऊंचे  मूल्यों  के  कारण  तथा  उनसे  उपभोक्‍ताओं  की  करने  के  लिए  गेहूं  का  आयात  किया  जाना

 जरूरी  ताकि  कीपतें  कम  की  जा  प्रैस-रिपोर्टों  के  अनुसार  जब  सरकार  ने  पहली  बार

 अमरीका  से  गेहूं  आयात  करना  शुरू  किया  था  और  शायद  कुछ  संधिवार्ताएं  चल  रही  थीं  तो  उन्हें  भाशा

 थी  कि  अमरीका  हमें  रियायती  दरों  पर  गेहूं  उपलब्ध  विश्व  में  बहुत  से  परिवर्तन  हुए

 शक्ति-संतुजन  बदन  गया  अमरीका  इत  दिनों  रियायती  दरों  पर  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  के  मूड  में

 नहीं  जिन्हें  वह  अपने  विश्व  ढांचे  का  आवश्यक  अंग  नहीं  मानता

 इसका  परिणाम  यह  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  163  डालर  और  205  डालर

 भड़ा  की  दर  से  गेहूं  आायात  की  जा  रही

 खाद्य  मत्रालय  के  राज्य  स्त्री  तरुण  *
 वह  सही  नहीं  हैं  ।

 श्री  इंद्र  जीत  यृप्त  :  यदि  यह  बात  सही  नहीं  है  तो  सही  बात  बताइये  ।  उसकी  आंकी  गई  लागत

 काफी  अधिक  कुछ  व्यक्ति  कहते  हैं  कि  उसकी  लागत  424  दपए  प्रति  क्विटल  आंकी  गई  है  और  कुछ
 कहते  हैं  कि  इसकी  लागत  526  रुपए  प्रति  क्विदल  मन्त्री  महोदय  ही  वास्तविक  आंकड़े  तथा

 गणनाएं  बता  सकते  वास्तविकता  यह  है  कि  यह  कीमतें  इतनी  ऊंची  हैं  कि  यह  उन  कीमतों  से  भी
 अधिक  है  प्सि  पर  हम  3.  देश  ने  किसानों  से  ६।जार  में  गेहूं  बेचने  के  ल.ए  अथवा  सरकारी  खरीद  के

 लिए  कहते  हैं  ।

 कुछ  माह  पहले  यह  अफवाह  थी  कि  संयुबत  राज्य  अमरीका  का  कठोर  रवैया  था  क्योंकि  वह  भारत
 सरकार  के  को  चावल  बेचने  सम्बन्धी  मिर्णय  अथवा  समझौते  से  असन्तुष्ट  है  ।  क्यूबा  एक  ऐसा  देश

 है  जिसके  विरुद्ध  संयुक्त  राज्य  अमरीका  गत  बर्षो  से  व्यापारिक  प्रतिबन्ध  लगा  रहा  है  और  किसी  प्रकार
 के  खाद्य  पदार्थ  अथवा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की  क्‍्यूबा  को  आपूर्ति  रोकना  चाहता  है  ।  यह  एक
 नीतिक  प्रएन  बाद  में  यह  बात  की  गई  थी  कि  भारत  सरकार  क्यूबा  को  चावल  नहों  बेच  रहा

 है  ।

 मन्त्रिमण्डल  ने  इस  वर्ष  15  जनवरी  को  चार  वर्षों  में  पहली  बार  यह  निर्णय  लिया  था  कि  एक
 मिलियन  टन  गेहूं  आयात  किया  चार  धर्षों  में  पहली  बार  यहू  निर्णय  लिया  गया  था|  ऐसा  निर्णय

 पहले  1988  में  लिया  गया  था  ।  पिछले  चार  वर्षो  में  हमने  बाहूर  से  गेहूँ  आयात  नहीं  किया  अब
 अचानक  ही  मन्त्रिमण्डल  ने  यह  निर्णय  ले  लिया  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  बाद  में  अधिक  दाम
 मिलने  की  संभावना  से  बाजार  में  गेहूं  बेचने  के लिए  रोक  दी  व्यापारियों  दूसरे  शब्दों  में  जमाखोरों
 तथा  देश  के  समद्ध  क्षेत्र  भण्डार  करने  की  क्षमता  मौजूद  के  किसानों  ने  गेहूं  जमा  करके  रख
 लिया  ।  इस  बारे  में  कोई  हैरानी  की  बात  नहीं  है  क्योंकि  उन्होंने  यह  अंदाजा  सगा  लिया  था  कि  उन्हें  बाद
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 में  अधिक  कीमत  इसी  कारण  उन्होंने  इसे  जमा  फर  मेरे  विचार  से  सरकार  जमा  भण्डार
 को  निकालने  के  बारे  में  गम्भी  र  नहीं  है  ।  रुछ  में  जमाखोरी  के  विरुद्ध  नाममात्र  की  कार्यवाटियां
 की  गयीं  ।  इस  जमाखोरी  के  बोमतों  में  जो  बृद्धि  हुई  है  उस  ओर  कभी  गम्भीरतापृवक
 ध्यान  नहीं  दिया  सरकार  ने  इसके  लिए  कुछ  उदार  उपाय  अपनाएं  ।  जमाखोरों  के  साथ  कड़ाई  से
 निपदना  होवा  ।  हुपें  आयात  के  लिए  ऐसी  नीति  अथनानी  चाहिए  कि  इसे  बम  किया  जा  सके  क्योकि  हमें
 इसके  लिए  उस  सम  बड़ी  मात्रा  में  बिदेशी  देती  पह़  रही  है  जब  हमारा  व्यापार  संतुलन  घाटे  मे  चल
 रहा  है  तथा  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  प्रतिदिन  हमे  विशेशी  मुद्रा  घाटे  के  बारे  में  याद  दिलाते  रहते  उन्होने
 व्यापार  संतुला  में  घाटा  होने  के  बाबजुद  गेहुँ  आयात  करने  के  लिए  इतनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  का

 भुगतान  करते  का  निर्णय  क्‍यों  लिया  और  इस  वर्ष  अच्छा  मानसून  होने  से  गेहू  को  +पछी  फंसल  हुई  है  ।

 वर्ष  1991-92  में  7.7  मिलियन  टन  गेहूं  की  अधिप्राप्ति  को  गई  थी  अर्थात  यह  1990-91  की

 तुलना  में  3  मिलियन  टन  कम  मैं  यहू  पूछता  हूँ  कि  क्यों  हुआ  ?  यह  इतना  कम  क्यों  था  ?  3
 मिलियन  टन  कम  मात्रा  की  अधिप्राप्ति  हुई  इसके  लिए  बोई  स्पष्टीकरण  दिया  जाना  इस  बय

 1  जनवरी  को  हमारे  बफर  स्टाक  में  5.27  मिलियन  टन  गेठं  था  ।  जबकि  संत  वर्ष  इसी  दिनांक  को  यह्‌
 9.20  मिलियन  टन  था  ।  इस  प्रकार  बफर  स्टाफ  कम  होता  जा  रहा  है|  पूर्राचुभान  तथा  जमांखोरी  के
 कारण  ऐसा  एक  राज्य  से  दूमरे  राज्य  में  छा्यान्‍्त  ले  जाने  के  कारण  बाहे  इसे  आप  तस्करी  +हें  या
 न  मैं  नहीं  ८रन्‍्तु  इत  सबते  मिलकर  ऐप्ी  स्थिति  पैदा  की  ।  साथ  ही  साथ  सरकार  ने  यह्‌
 घोषणा  को  कि  सःवंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  किया  जाएगा  और  उमे  युदृढ़  किया  जाए  तया
 विभिन्‍न  राज्यों  में  असेक  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकानें  खोली  जाएंगी  जिनके  लिए  अतिरिक्त
 4  मिलियन  टन  खाद्यान्नों  की  आवश्यकता  होगी  ।  सैंपूर्ण  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  चलाने  तथा  उसे
 बढ़ाने  क ेलिए  शायद  4  मिलियन  टन  गेहूँ  की  तहीं  बहिकि  सभी  घछाद्यान्तों  भरी  आवश्यक  ला  क्षाध्  ही
 पिछले  बष  कुछ  अफीकी  तथा  अन्य  देशों  को  240  रुपए  प्रति  किटल  की  दर  से  6.5  लाख  टन  गेहूं
 निर्यात  किया  गया  हमीलिए  मेरा  यही  कहना  है  कि  पूरी  नीति  विरोध्रात्मक  प्रतीत

 हम  यह  जानना  आहत  हैं  कि  क्या  सरकार  के  विभिन्‍त  विभाग  तथा  शाख्ाएं  एक  दूधरे  का  विरोध
 फर  रही  हैं  ।

 समावारपत्र  में  यह  मुझष्त  समाचार  था  कि  माननीय  कृषि  और  खाद्य  मनन्‍्त्री  ने  इतनी  बड़ी  मात्रा
 में  गेहूँ  क ेआयात  का  विरोध  किया  था  और  मेरी  जानकारी  के  अनुवार  मनत्री  महोदप  ने  हसका  खष्शल
 भी  नहीं  किया  वह  यहां  उपस्थित  हैं  और  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  सकते  मैं  यह  जानना  चाहता  हे
 कि  हरित  कांति  के  क्‍या  परिणाम  रहे  |  बया  यह  दूसरी  क्रांति  का  समय  है  ?  यदि  तो  आप  इस
 के  लिए  क्‍या  कर  रहे  यह  है  कि  उत्यादन  कम  हो  रहा  से  अब  तक  गेहूं  का
 उत्पादन  54  मिलियन  टन  से  56  मिलियन  टन  तक  सरकार  ने  घब राहुट  में  उत्पादन  बढ़ाने  के
 लिए  ठोस  उपाय  नहीं  किए  वह  उत्पादन  इसलिए  नहीं  बढ़ा  सकते  है  क्‍योंकि  उन्होंने  उबंरक  की
 कीमतें  बढ़ा  दी  हैं  और  उससे  किसान  प्रभावित  हुए  निश्चित  रूप  से  यह  दोनों  परस्पर  सम्बन्धित
 विषय  इस  उर्वरक  नीति  से  न  केवल  गेहूं  का

 उत्पादन  भी  प्रभावित  हुआ  बल्कि  अन्य  अमेक  फसलों
 का  उत्पादन  भी  प्रभ  वित  हआ  ।  अतः  दो  वर्ष  के  भीतर  हम  तिर्यातक  से  आयातक  बन  गए  ।  मेरे  विचार
 से  यह  अत्यन्त  चिन्ता  का  विषय  इससे  यदि  गम्मोर  संकट  उत्पन्त  नहीं  हुआ  है  तो  और  क्‍या  हुआ

 हैं  समझता  हूं  कि  किसानों  तथा  जो  समाज  के  निम्न  वर्ग  के  हैं  तथा  जिनके  लिए
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 सावंजनिक  वितरण  प्रणानी  काय॑  करती  को  संतुष्ट  करना  अत्यन्त  कठिन  सार्वजनिक  वितरण  दी

 दुकानों  में  भो  दास  बढ़ा  दिए  गए  मेरे  विचार  से  पिछले  कुछ  साले  में  यह  तीन  बार  बढ़ाए  गए  हैं  ।
 राशन  कार्ड  से  मिलते  वाले  गेहूं  तथा  चावल  के  दाम  बढ़ाए  गए  ऐसा  क्‍यों  किया  गयः  है  ?  मेरे  विधार
 से  उन्होंने  इसका  कारण  यह  बताया  है  कि  किसानों  को  ऊचे  अधिप्राप्ति  दाम  दे  रहे  लेकिन

 यह  ऊंचे  अधिप्राप्ति  मूल्य  देने  से  भी  किसान  अधिक  खाद्यान्न  नहीं  टेंगे  ।  वह  अपने  णस  भंडार  रख  लेंगे
 बयोंकि  मूल्य  नीति  ठीक  नहीं  एक  किसान  आपको  एक  निश्चित  कीमत  एर  अनाज  नहीं  दे  ।  क्योंकि

 वह  जानता  है  कि  भविष्य  में  इसकी  कीमते  सरकार  अमरीकी  अनाज  कम्पनियां  में  इतते  ऊंचे
 दामों  पर  गेहूं  खरीद  रही  है  |  मेरे  विचार  से  इस  नीति  से  न  तो  भारतीय  कृषि  को  लाभ  होगा  और  न  ही
 भारतोय  कृषक  को  लाभ  होगा  बल्कि  आयात  व्यापार  में  शामिल  नियतिकों  नौबहून  कम्पनियों

 कमीशन  एजेंटों  तथा  दलालों  को  लाभ  होगा  ।  इस  प्रकार  हमारे  किसानों  को  नहीं  बल्कि  उन्हें  लाभ

 होगा  ।  किसानों  का  बहत  नुफसान  इससे  भारतीय  कृषि  बहुत  प्रभावित  होगी  क्योंकि  आपने  ऐसे
 किन्ह्रीं  उपायों  के  बारे  में  नहीं  बताया  है  जिससे  आप  अगले  कुछ  वर्षों  में  उत्वादन  बढ़ा  सकेंगे  अथवा
 प्राप्ति  तन्‍्त्र  को  सुदृढ़  कर  सकें  ।

 अतः  जहाँ  तक  इस  मुद्दे  का  सम्बन्ध  है  मैं  सरकार  की  इस  नीति  की  निदा  करता  हूं  जिसने

 उस  मार्ग  को  बदल  दिया  है  जिसका  हम  पिछले  कई  वर्षों  स ेपालन  कर  रहे  संपूर्ण  कृषक  समुदाय
 इसका  विरोध  कर  रहा  है  भौर  आगे  भी  इसका  विरोध  करते  रहेंगे  ।

 जहां  तक  उर्वरकों  का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  हमें  यह  बताया  गया  कि  अनियन्त्रण  वी  नीति

 फ्षि  मन्त्राजय  तथा  उर्वरक  वियाग  के  परामर्श  के  विरुद्ध  इसके  परिणामस्वरूप  फासफेटिक  और

 पोटाशिक  उर्व  रकों  की  कीमतों  में  तीम्र  वद्धि  हुई  है  ।  पिछले  वर्ष  जब  मदत  में  इस  बारे  में  घोषणा  की  गई
 थी  तो  इसका  आप  जिराध  हुआ  यह  आण्वासन  दिया  गया  था  कि  जहां  तक  गरीब  और  सीभांत

 किसानों  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  उबं रक  पूर्व  कीमतों  पर  ही  मिलता  रहेगा  और  राज  सहायता  वापस  लेने  से

 नए  मूल्यों  का  छोटे  और  सीमांत  किसानों  पर  प्रभात्र  नहों  लेडिन  बाद में  सभी  स्थानों  से  यह
 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  कि  यह  निर्णय  केवल  कागज़ों  पर  ही  है  और  वास्तव  में  लबु  तथा  सीमांत  किसानों  को

 भी  नए  तया  बढ़े  हुए  दामों  पर  उर्वरक  खरीदना  पड़  रहा  वंत्तातंत्र  प्रचलत  में  नहीं  है  ।  यह  निर्णय

 क्रिपान्वित  नहीं  हुआ  है  और  आप  एस  प्रकार  निर्णय  को  लागू  नहीं  कर  सकते  आप  करालाबाजार  रा

 खरीदें  अथवा  मूल  कीमत  पर  खरीदें  लेकिन  आपको  नयी  बढ़ी  हुई  कीमतों  पर  नहीं  खरीदना  है  ।

 अब  पैं  यह  महसूस  करता  हुं.कि  आंशिक  राजसद्यायता  समाप्त  करने  के  बावजूद  भी  कुछ

 सहायता  दी  जाती  हैं  और  घाटा  अभी  भी  है  तथा  उर्वरक  का  स्वदेशी  उत्पादन  करने  से  यह  जारी

 सभी  सावंजनिक  क्षेत्र  की  उर्वरक  कम्पनियां  बन्द  होने  वाली  हैं  ।  श्री  संगमा  आपके  पीछे  बँठे  हुए  हैं  और

 जहां  तक  इससे  सम्बन्धित  श्रम  की  समस्या  है  यह  उसकी  ओर  ध्याम  दे  रहे  प्रत्येक  सा  जनिक  क्षेत्र  का

 उर्बरक  उपक्रम  चाहे  वह  गो  बरौनी  अथवा  केंस  में  ट्रवनको र  जिसमें

 10,000  कायं रत  बन्द  होने  वाले  वह  बन्द  होने  के  अन्तिम  चरण  में  हैं  ।  यहां  तक  कि

 इन  कंपनियों  के  लिए  जो  बजटीय  आबटन  किया  गया  है  या  तो  उसे  वापस  ले  लिया  गया  है  अथवा  वह
 दिया  ही  नहीं  गया  है  ।  इन  फैकिटरयों  का  जीबन  समाप्त  ही  रहा  कच्चा  माल  तथा  अन्य  सामग्री

 खरीदने  ४ी  बात  तो  दूर  रही  उनके  पास  प्रति  माह  वेतन  देने  के  लिए  पैसा  नद्दों  द्वोता
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 यह  सरकार  की  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उर्वरक  उपचमों  के  ४ति  एक  सुनिरोजित  न  निसंदेह  इससे
 निनी  क्षेत्र  अर्थात्‌  श्री  विरता  तथा  अम्य  उद्योगपतियों  जिनकी  अननी  निजी  कम्पनी  है  उन्हें  ही
 फायदा  होगा  ।  मेरे  वियार  से  सरकारी  उपतक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  उब  रक  उप-सम्िति  ने  एक  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  कुछ  असहमति  टिप्पण  भी  में  इस  बात  को  €उष्ट  करना  चाहता  हू  कि  समिति  के

 सदस्यों  पर  पिभिन्‍न  प्रकार  से  ददाव  डाला  गया  हि  इस  तीति  का  यालच  किया  जाए  जिसके  परिणामरबरूप

 सरकारी  क्षंत्र  कै  एकक  बन्द  द्वो  रहे  हैं  ।

 उनमें  में  हुजारों  अमिक  इस  समय  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  कर  रहे  क्योंकि  उनकी  सौर्कारियां

 दांव  पर  लगी  उनकी  नौकरी  को  कोई  सु«क्षा  नहीं  उन्हें  तदीं  मालूम  कि  कब  तक  उतके

 खानों  को  चलते  रहने  की  अनुमति  दी  ज।एगी  ।

 गिश्वय  ही  निजी  क्षेत्र  बे  बा  रघखानों  को  जाभ  हे  गा  ।  के  किन  उबं  रक  बाजार  दी  बाहददिक  टिवति

 क्या  है  7  इसलिए  मेरा  तर्क  यह  है  कि  जो  राजसहायता  पिछले  वर्ण  समाप्त  कर  दी  गई  उद्दे  दह्ठाल
 किया  जाए  ।  यह  राजमहायता  स्थायी  नहीं  ये  अस्थायी  सीजे  कभी  बहु  बढ़ा  दी  जाती

 कभी  कम  कर  दी  जाती  कमी-कभी  वह  समाप्त  की  जा  मकती  है  और  कवी-शभी  उसे

 लागू  किया  जा  सकता  इस  सपय  जो  ह्थिति  उत्पर्त  इरई  है  हैं  उसे  रखरे  दुए  मैं  इस  राज

 सहायता  को  बहाल  लागू  करते  की  अपील  करता  हूं  जिसे  पिछले  वर्ष  उ्ंरहों  पर  समाप्त  कर  दिया

 गया

 यह  सत्र  चीजें  एक  साथ  मत  कीजिए  ।  इसमे  एस  देश  की  कृषि  को  भारी  नुकसाद  होगा  ।  इस  सहायता

 को  समाप्त  कर  देने  से  तथा  गेहूं  के आयात  से  हमारे  देश  को  कृषि  तथा  किस!न  अशक्त  हो  ०:एगे।  दसे

 प्राप्त  करने  के  लिए  उन्होंने  क्या  किया  यह  हंथ  नहीं  जानते  उदा  रीक*ण  तथा  विश्व  व्ष्यापी  खुले
 बाजार  की  नीति  के  कारण  यह  सब  कुछ  हो  रहा  है  |  यह  बात  अचानक  केसे  हुई  ?  इस  आधिक

 सहायता  को  समाप्त  कर  देने  से  इस  तथ्य  को  कोई  नहीं  छिपा  सकता  कि  यह  ग्रहुत  बड़ी  सहायता  है  और

 यह  भी  छि  यह  सहायता  विश्व  बैंक  द्वारा  प्रदात  को  जा  रही  कुछ  दिन  पहले  विश्व  बैंक  के  अध्यक्ष

 यहीं  आए  हुए  थे  ।  वे  आर-आार  दोहरा  रहे  हैं  कि  राज  सहायता  में  कटौती  किए  बिया  आप  हमसे  सहायता

 नहीं  ले  सकते  अब  यहू  कहां  समाप्त  होगी  यह  हम  नहीं  जानते  ।

 अब  यह  बात  उवं  रकों  पर  राजसडायता  प्रदान  करन  के  सम्बन्ध  में  अब  दा्यान्तों  पर  भी

 विभिन्न  चरणों  में  राज  सहायता  में  कटौती  करना  आरम्म  कर  विद्या  है  जिससे  श्वा्व  जमिक
 प्रणाली  पर  प्रमाव  पड़ेगा  जोकि  मुझे  विश्वाम  है  कि  निर्धत  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  बताई  गई  है  न  कि  इस
 सभा  में  बंठे  हुए  लोगों  के लिए  ।  आप  ओर  हम  खुले  बा5।र  से  वस्तुएं  खरोदते  हमें  राफनकार्ड  पकड़
 कर  लाइनों  में  खड़े  होते  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  लेकिन  समुदाय  के  अन्य  वर्च  का  क्‍या  होगा  जिनको

 य्राद्य  तेलों  आदि  की  कीमतों  वे  बढ़ने  से  हानि  होने  बाली  इसलिए  इन  दो  मामलों

 को  एक  हो  मानता  चा।(ुए  क्योकि  हमारी  कृषि  प्रणाली  के  यद्र  दो  मुद्य  तत्व  एक  उ्बंरक  है  जिसके

 बिता  हरित  क्रांति  नही  आ  सकती  मैं  जानता  हूं  यह  केवल  उबं रब  के  द्वारा  ही  नहीं  होता  है  बल्कि

 यह  अच्छे  त्रीज  और  सिंचाई  इत्यादि  का  मिश्रण  होता  है  |  लैकिल  उधं-क  इसका  अवश्यक  अंग

 है  और  आर  इमे  समाप्त  कर  रहे  हैं  और  प्रत्येक  औसत  विःसान  की  पहुंच  से  दूर  कर  रहे  इन

 कीमतों  पर  गेहूं  का  आयात  आप  इन  क्रीमतों  का  आधा  भी  अपने  कृपकों  को  देते  छिए  तैयार
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 नहीं  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  हम  यह  यह  विदेशी  मुद्रा  इन  बड़ी-बड़ी  अमरीका  द्ाद्यान्न  कम्पनियों

 को  क्यों  दें  ।  ।

 हम  स्वयं  अपने  लिए  उत्पादन  कर  सकते  हमने  पहले  भी  ऐसा  किया  यहां  तक  कि  दो  वर्ष

 पहले  आयात  के  बारे  में  सोचना  आवश्यक  नहीं  था  ।  हम  अयने  लोगों  को  खिला  सकते  यहू  एक  भिन्‍न

 मामला  है  कि  हपारी  जनता  का  एक  बड़ा  हिस्सा  इतनी  कप  कीमतों  पर  भी  खाद्यान्नों  को  खरीदने  की
 क्षमता  नहीं  रखता  है  ।  यह  एक  सत्य  वे  सब  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  और  ऐसे  भऔर  लोग
 भी  ।  लेकिन  यह  एक  दूपरी  समस्या  है  और  हमें  इससे  अलग  तरीका  से  तिपटना  है  कि  उन  लोगों  की

 ऋषशक्ति  को  कैसे  बढ़ाया  लेकित  तथ्प  यह  है  कि  जो  कुछ  भी  कुल  खरीद  है  वह  प्रत्यक्ष  रूप  मे

 हमारे  आन्तरिक  उत्पादन  से  ही  हो  रही  है  और  यह  कहते  रहना  आवश्यक  नहीं  है  कि  यहां  खाद्यान्न  की
 कमी  है  ।  इसलिए  हपें  बाहुर  से  आयात  करना  होगा  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  की  इस  नीति  की  कड़ी  भतंसता  करता  हूं  ।  मैं  दो  चीजों  की  मांग  करता  हूं
 कि  उबंरक्ों  पर  राजसह्ायता  पुतः  दी  जाती  चाहिए  और  उर्वरक  उत्पादन  में  कमी  नहीं  होने  देनी

 स  रकारो  क्षेत्र  के  उबं  रक  संयंत्रों  को  बन्द  नहीं  होने  देना  चाहिए  और  जो  प्रबन्धक  तथा  कर्मचारी

 अपना  सहयोग  देने  को  तैयार  उनकी  सहायता  से  उनका  पुनरुत्थान  किया  जाना

 जहां  तक  गेहूं  का  सम्बन्ध  मैं  समझत  हूं  कि  यह  सम्झौता  भी  इसका  एक  पहल  है  यह  पहला
 समझोता  नहीं  जिस  पर  हस्ताक्षर  किए  जा  रहे  इस  समझौते  की  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  और

 इस  पर  पुनः  विच्वार  क्रिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  कि  श्री  बलराम  अआखड़  ज॑ंसे  एक  वरिष्ठ  और

 झमुभवी  कृषक  स्वयं  यह  कहते  हैं  कि  वे  एक  अनु  भवी  कृषक  हैं  |  मैं  नही  जानता  कि  वह  ऐसा  क्यों  कर  रहे

 यह  इस  बात  के  विरुद्ध  जाता  है  कि  आत्मनिर्भरता  की  स्थितिक  तक  पहुंचने  के  बाइ  इस  सरकार  को

 अमरीका  से  उनकी  शर्तों  पर  खाद्यान्न  मांगना  पड़  रहा  ये  वे  शर्ते  हैं  जिनका  आदेश  देने  की  स्थिति  में

 वे  यह  हमारी  बिल्कुल  गलत  नीति  पूर्णतः  हमारी  भारतीय  कृषि  तथा  भारतीय  कृषकों  के  द्वित  के

 विष्द्ध  है और  इस  पूरे  मामले  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  प्रधान  खाद्य  मन्‍्त्री  तथा  भन्‍य  जो  कि  हमेशा  यह  दावा  करने  हैं
 कि  उन्हें  अपने  आपको  आत्म-निर्भर  बनाता  अपने  आपको  सभी  बंधनों  से  मुक्त  क  रना  अपने  देश  के

 हित  में  ऐसा  अवश्य  अन्यथा  हमारे  लिए  बहुत  कठिन  समय  आ  जाएगा  ओर  इस  देश  को  कृषि  तथा

 किसान  बिना  किसी  अपनी  गलती  के  इसे  हो  सकता  है  यहां  की  गलत  नीतियों  के  कारण  ऐसा  हो

 रहा  हो  जिनका  आदेश  विदेशी  एजेंसियों  द्वारा  प्राप्त  ह ैऔर  यह  ऐसा  मुद्दा  नहीं  हैं  जिसमें  हम  स्वयं  ही

 सुधार  कर  सकते  हों  ।
 हि

 इस  देश  की  आर्थिक  नीति  हमारे  अपने  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  देश  ढ्वारा  हमारी  अपनी  स्वतन्त्र  सरकार

 द्वारा  स्वतन्त्र  रूप  से  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  न  कि  विदेशी  एजेंमियों  के  निर्देशों  के  अनु  सार  निर्धारित

 की  जानी  चाहिए  ।

 यही  कुछ  मुझे  कहना  है  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  सभा  सरकार  द्वारा  लाभू  की  गई  अनर्थकारी  नीतियों

 को  बदलन  के  मेरे  विचारों  का  समर्थन  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बिपय  के  लिए  2  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।
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 हो
 महों  ,

 ॥
 हि  ।  न

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  नहीं  कम  से  कम  दस  घंटे  ।
 |

 थी  श्रो  हांत  जेना  :  यह  एक  गम्भीर  विषय  है  और  इसे  जारी  रखना  ग़ह़

 हन्दो  ]  !
 ]  [us  |  |

 श्री  मीतीश  कमार  :  उपाध्यक्ष  10  घण्टे  तक  बहस  इस  पर  कराइए  ।  पूरे  देश  के

 ग्रामीण  अं  बल  में  हलचल  मची  हुई  है  ।  इस  पर  लोग  निगाहें  लगाए  बैठे  हैं  ।  इस  मुद्दे  पर  कम  से  कम  2

 दिन  या  10  घण्टे  चर्चा  कराइए  ।  ह्रा/श्णथ |
 ्प  २  व  ब
 [  अनुवाद  |  हक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  अनेक  माननीय  सदस्य  हैं  जो  इस  चर्चा  में  भाग
 लेना  चाहते  इसलिए

 वे  सदस्य  जिनको  पहले  अवसर  मिल  गया  है  यटि  वे  अपने  वक्तथ्य  को  थोड़ा  छोटा  कर  दें  तो  अधिक  लैदरेंप
 भाग  ले  सबते  हैं  बयोंकि  एक  गम्भीर  और  अत्यन्त  महृत्यपूर्ण  चर्चा  है  ।

 हा

 रॉ
 700  FR  3।

 ]
 कप  दि

 क्री  ताथू  रास  मिर्धा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  कुछ  ससय  के  उसः  सर्कक्ार

 की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  जिसका  समर्थन  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  करते  य ेऔर  माननीस-जछ  कीतराप्जे
 भी  करते  मैं  उस  स*कार  में  कैबिनेट  मिनिस्टर  था  औरकरीब  11  महीने  तक  रहा

 रब  पा

 जी

 की  मेहरवाती  से  उस  सरकार  का  खातमा  हुआ  ये  जो  सारी  परिस्थितियां  बनी  मेरा  हा  भी  कृषि
 के  बारेमें  इम  देश  का  तुजुर्वा  क्योंकि  कृषि  आयोग  ही  रिश्ोर्ट  जो  मैंते  लिश्वी  वह  आवे  साल

 त्तक  रेलेबेट  रहेगी  ।  जो  कुछ  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  ने  इसके  बारे  में  अपती  भावनाएं  उक्त  की  बी

 कै

 क्‌
 सरकार  की  पालिसी  गलत  सरकार  के  सोचने  के  नजरिए  और  विरोधी  पक्ष  के  सोचने  के  नजरिए  मैं

 हमेशा  फर्ना  रहता  है  और  विरोध  पक्ष  में  बैठ  हॉट  एण्ड  कोल्ड  दोनों  एक  साथ  शिगफलीफ रते
 जिनको  काम  करना  है  पाए  7७५  शिए्फ्र

 ल्‍  तशछएड  *  '।  रा
 (

 ह

 वे  एक  ही  समय  में  पक्ष  तथा  विपक्ष  की  बात  नहीं  कर  सकते

 थ्रो  सोमताथ  चटर्जी  :  क्या  आप  इस  नीति  का  समर्थत  कर  रहे  हैं  ?  |]

 श्री  नाथ  राम  मिर्घा  :  मैं  बहुत  विवेकपूर्ण  कारणों  से  इसका  समर्थन  कर  रहा  हूँ  ।  आप

 समझने  की  कोशिश  कीजिए  आप  भी  इसी  निष्कर्ष  पर  [fs

 ]  5

 3:  कै  हि
 a

 छाष्ट  ग  एटा  हट
 आप  जो  करें  वँसे  ही  मैं  करूं  यह  जरूरी  नहीं  *'  *'

 a

 rR

 करत  पल
 से  कह  कि  तिछले  लों  जैसे  इन्द्र  त्‌्ज

 ५
 याद

 मैं  आपसे  कह  रहा  था  कि  पिछले  चार-पांत्र  सालों
 ते

 इच्धगीत
 जी  हे  गायक

 कम  हो  गया  एक  साल  कम  हुआ  बाकी  करीब-करीब  स्टेग्नेट  54-55  मिल्नियज़दूव,के
 ब्लीट  का  उत्पादन  है

 585
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 मैं  प्री  स्थिति  को  व्याख्या  करूंगा  कि  क्या  गलत  है  और  इसे  किस  तरह  से  ठीक  करना  यदि

 आप  मुझ  मुनें  तो  मैं  प्रत्येक  चीज  की  व्यास  ।  कहूंगा  ।

 ]

 शी  मीजोश  के  :  टू-इन-वन  की  तरह  बोलिए  ।

 को  माण  राम  भिर्श  :  जो  कुछ  भी  आपने  कहा  मेरी  समझ  में  नहीं  आया  ।

 शी  शोमसाह़ौ.जैर  राज  बाइड  :  हमारा  मतलब  है  कि आप  गलत  जगह  पर  सही
 व्यक्ति  हैं  ।

 थ  मांचू  राम  निर्धा  :  मैं  जातता  हूं  मुझे  कहां  होना  चाहिए  क्योकि  मैं  13  वर्ण  ८-1  रहा  हूं  जहां
 कि  मैंने  दावा  किया  था  क़ि  मैं  यहां  कुछ  कर  सकता  हूं  लेकिन  जब  मैं  इस  निष्कर्ण  पर  कि  मैं  कुछ  कर

 नहीं  सका  तो  मुन्ने  बार्षम  आता  पड़ा  ।  मैंने  श्री  चरण  सिंह  के  आपके  साथ  तथा  प्रत्येक  के  साथ  कुछ
 काये  करने  हँपने  अस्थायी  रूप  ते/छुछ  कार्य  किए  लेकिन  हम  स्थायी  रूप  से  सफलता  हासिल  नहीं
 कर  सके  क्‍योंकि  यहां  कुछ  विधम  तत्व  विद॑मान  हैं  जैसे  श्री  खुराना  |

 श्री  सोमताव  चटर्जो  :  आपने  इसे  कब  समझा  ?

 श्री  माय्‌  राम  मैंने  उन्हें  तब  समझा  जब  वे  हमें  छोश्कर  चले  गए  ।

 ]

 बी०्जे०पी०  के  दो  मंम्बर  फिर  36  हो  गए  और  आज  117  हो  गए  हैं  ।  यह्‌  कितनी  बड़ी
 बीमारी  €गने  पाली  इस  बीमारी  को  काटने  के  लिए  मैं  यहां  पर  हूं  ।  यह  बात  तो  पोलिटिक्स  की  हो
 गई

 *'  अगर  आपका  एक  भी  मैंबर  जीतकर  आएगा  तो  मेरा  नाम  बदल  देना  ।

 |

 उप  ध्यक्ष  महोदय  :  यहां  आपस  में  बातचीत  उनकी  बात  सुनें  ।

 ध्ती  दाऊ  बयल  भोशी  :  आप  कहते  थे  कि  बी०जे०पी०  का  एक  भी  मैंबर  नहीं
 भांज  हमारे  यहां  से  बारह  जीते  है

 ''

 की  साथ्‌  राम  सिर्धा  :  अब  मैं  पिछले  चार  साल  के  प्रोब्युरमेंट  आफ  प्रोडक्शन  के  आंकड़े  देना

 चाहता  1988-89  में  169.9  मिलियन  ढन  1989-90  में  112.1  मिलियन  टन  1990-91
 में  176.1  मिलियन  टन  थः  और  1991-92  में  167.2  मिलियन  दन  था  ।  जब  मैं  मिनिस्टर  था  तो

 ५33
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 उस  समय  जो  टोटल  प्रोडक्शन  हुआ  वहु  169  मिलियन  टन  उस  समय  हमने  प्रोक्युर  मेंट  किया  और

 उहीट  का  प्रोक्डशशन  54  मिलियन  टन  का  हुआ  और  रत रह  सिलियत  टन  का  प्रोक्युरमेंट  हुआ  --  जबकि
 दस  मिलियन  टन  लक्षा  रखा  1.6  मिलियस  टन  आगे  *''

 पहले  मेरी  बात  सुत
 लीजिए  ।  लक्ष्य  में  ज्यादा  प्रोक्‍्युरमेंट  किया  ।  उसके  बाद  चावल  का  प्रोक्युरमेंट  सादे  ग्यारह  मिलियन  टन
 का  किया  जबकि  दस  का  ही  करना  मेरे  टाईम  में  मैंक्सीमम  प्रोकयु  रमेंट  था  और  मैतसीमम  स्टोर

 मेरे  टाईम  पर  मैंने  फड  ग्रेन  जब  किसी  भी  मुख्य  मन्त्री  ने  वह  किसी  भी  पार्टी  का  जितना  उन्होंने
 मांगा  उतना  उतकी  नीड्स  के  लिए

 यह  रिकार्ड  है  ।  अगर  आप  इस  सरका  ९  को  नहीं  गिराते  तो  इस  देण  को  तिहाल  कर  देते  ।  मैं  कह
 रहा  था  कि  फूड  सप्ताई  में  तेल  और  शुगर  भी  देश  में  सुगर  का  मैक्सिमम  प्रोडक्शन  90  लाख  टन
 था  लेकिन  जब  मैं  मिनिस्टर  हुआ  तो  103  लाख  टन  हो  गया  और  आज  यह  130  लाख  टन  होने  जा  रहा

 अब  आप  मुझसे  कठते  लगे  हैं  कि  यह  कंट्रीडिक्शन  समझाइए  कि  आउने  एक्सप्रोर्ट  क्यों  किया  ?  मेरे

 सामने  सवाल  यह  है  कि  उस  समय  तेल  कम  पॉम  अऑयल  हुमारे  पास  था  लेकिन  फारेन  एक्सचेंज

 नहीं  था  जो  बाद  में  जाकर  कम्पलीट  ड्राई  हो  उस्त  समय  फारेन  एक्सचेज  कंस  तब  यह
 सोचा  कि  गेहूं  वाहर  भेजा  जाए  और  उस  फारेन  एक्सचेंज  से  तेल  बाहर  से  मंगाये  |  चूंकि  उस

 समय  कांटैक्ट  करके  गेहे  और  चावल  बाहर  भेजा  और  उस  फारेन  एक्सचेंज  से  तेल  मंगाया  ।  उस

 समय  तेल  की  बहुत  कमी  थी  ।  आपने  देखा  होगा  कि  किसान  बड़ा  हो  शियार  है  ।  बह  अपनी  एक्सामिक्स

 जानता  तोरई  का  कल्टिवेशन  बढ़  आप  कहते  हैं  कि  बढ़  स्टेगनेशनत  कैसे  रह
 गया  ।  इसका  कारण  यह  है

 [  अनुवाद  |

 गेहूं  की जगह  तिलहत  की  खेती  हमें  इसी  से  ही  सम्बन्ध  रखता  यह  एक  अन्य

 दाशंनिकता  है  ।

 ]

 अब  मैं  आरसे  कहना  चाहता  हूं  कि  उस  समय  एक्सपोर्ट  उस  समय  श्री  खुराना  जी

 तमाशा  करते  रहे  कि  दह्ठीट  में  तन  माजूम  क्या  गड़बड़  हो  गयी  उस  समय  एक्सपार्ट  किया  उस

 समय  खराना  जी  नाटक  करते  *हे  मुझ्ते  यह  सब  मालूम  है  ।

 श्री  मन्‍न  ल'ल  खराना  :  चोर  की  दाड़ी  में

 श्री  नाय  रास  निधां  :  मैं  यों  टी  कह  रहा  था  कि  गेहूँ  बाहर  भेजना  ठीक  समता  ।  अब  चीलती  का

 उत्पादन  130  लाख  टन  हो  गया  इसकी  जिस्ता  नटीं  बाहर  एक्मसोर्ट  की  बात  भी  नहीं  तेल

 करोब-करीब  टीक  लेवल  पर  जायल  का  उत्पादन  भी  बढ़ा  है  लेकिन  पापुलेशन  बढ़  रही  है

 तो  इन  सब  लीजों  का  उत्पादन  भी  ज्यादा  बढ़ाना  आपको  याद  होगा  साल  क्या  हालात  खड़े

 हो  गए  आगाड़  यूखे  रह  गए  जो  कभो  नहीं  हुठा  करते  थे  |  सावन  में  बरसात  हुई  ।
 बहुत

 लेट

 हुई  ।  सरकार  को  जिन्‍्ता  स्ट्राक  डिपलिटि३  हो  गए  हथार  प्रधान  मन्‍्त्री  क्री  नर्रयह  राव

 जी  मार्वज  नक  वितरण  प्रणाली  को  तगड़ा  करने  की  बात  कहते  ज्यादा  धात  सिलीर  हो  हटा

 कम  हो  गए  ।  स्टाक  कघ  होते  के  कारण  इन्होंने  सोचा  कि  दम्पोर्ट  करता  इसके  सित्राय  कोई  चारा

 नहीं  यदि  इम्पोर्ट  नहीं  करे  और  जैसा  आपने  कह  कि  इतने  दाम  देकर  बाहर  से  क्यों  किया  ?  अगर

 यहां  ही  खरीद  शुरू  की  होती  तो  जितना  धान  यहां  था  उनकी  फीमतें  ऊची  होंगी  ।  इसलिए  सरकार

 287
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 ज्या
 दा  दद्दीट  को  खरीदा  तो  जो  भाव  उसके  हिसाब  से  इसके  अलाथा  सरकार  के  पास  कोई

 रास्ता  नहीं  था  ।  इसलिए  पहले  एक  मिलियन  टन  और  फिर  सोचकर  तीन  मिलियन  टन  की  बात  हुई  और

 अब  यहू  2.8  मिलियन  टन  की  हुई  यह  सोचना  जरूरी  था  ताकि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  चालू

 रखी  जा  सके  और  मोर  फूड  प्रेन्स  अवेलेबल  करने  के  लिए  इम्पोर्ट  करना  पड़ेगा  ।  अब  इम्पोर्ट  में  कंद्री
 कोई  प्राईवेट  सौदा  नहीं  यह  तो  मबनेमेंट  टू  गवनेमेंट  सौदा  हुआ  है  ।  कनाड

 रका  की  गवर्नमेंट  से  हुआ  इसलिए  उस  समय  दुनिया  में  जो  भाव  उस  भाव  से  गेहूं  खरीदना

 पड़ा  ।

 एक  माननोय  आपने  प्राईवेट  कम्पनियों  से  सौदा

 1
 क्री  नाब्‌  राम  निर्धा  :  आपका  ख्याल  गलत  है  ।

 3४0  भ०  ००

 कई  5

 sp  मेले  सब  मालूथ  सब  गयर्नमेंट  टूः  गवर्नमेंट  खरीदा  है  और  गवर्नमेंट  में  /  अमेरिका  की

 ग्ुटुन॑म्ट  रे  जो  कह्लेशन  दिए  हैं  वह  हमसे  बम  दाम  लेते  हैं  और  वहां  उनको  ज्यादा  ..  देते  है  ।

 एप

 फ्त

 5.  झी  नाथ्‌  राप  सि्धा  :  आपका  सयाल  गलत  है  ।  मैं  आपकी  हर  बात  से  ऐग्री  नहीं  वह
 माल  जो  सरकार  ने  खरीदा  है  वह  सही  दाम  में  लिया  है  और  उसमे  कोई  घपला  नहीं  है  और  अगर  3
 लाख  मिलियन  टन  गेहूं  नहों  आता  तो  आज  गेहूं  और  मइंगा  हो  अब  आप  बताइए  कि  यह
 सौदा  सही  किया  या  नहीं  ।  मेरी  इनमे  बातें  हुई  हैं  और  अब  यह  सरकार  और  गेहूं  इम्पोर्ट  नहीं  करेगी  |
 मैं  आपको  बताता  हुं  कि  इस  बार  क्या  प्रोडक्शन  है  जो  कभी  नहीं  हुआ  ।

 ‘

 श्री  भोौतीश  क्मार  :  सब  घपला  होता

 ]

 मुझे  आज  इस  वर्ष  लगभग  183  अथवा  184  मिलियन  टन  खरीफ  और  रबी  के
 उत्पादन  को  उम्मीद  है  ।

 |

 मेरी  बात  सुन  लो  ।  ब्रह्मा  जी  का  वाक्य  आप  देख  लेना  184  मिलियन  टन  उत्पादन  होगा  ।
 मैं  यह  जानता  हूं  ।  मेरा  तजुर्बा  आप  देख  लेना  अब  हमारी  खरीफ  का  प्रोष्वक्शन  बहुत  अच्छा  होगा  ।
 बांध  अच्छे  भरे  नदियों

 का
 पानी  कफी  इकट्ठा  हुआ  है  और  ज्यादा  इर्रीगेशन  सिवाय  कुछ

 इलाकों  में  जहां  ड्राउट  है  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  साल  का  प्रोडक्शन  अच्छा  होगा  ।  बाजार
 में  भेहूं  ज्यादा  आप  और  हम  इस  सरकार  पर  जोर  दें  कि  प्रोक्‍्यूरमेंट  प्राइस  अच्छा  रखना

 चाहिए  ।

 प.टिलाइजर  की  बात  भी  इसमें  बहुत  जरूरी  मैं  इस  पर  भी  दो  बातें  कहना  चाहता  हूँ  ।

 श्री  नोतीज्ञ  कुमार  :  असली  बात  पर  आप  अब  आए  हैं  ।
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 क्री  माथराम  भिर्धा  :  हमें  बोलने  दीजिए  ।

 जज  पल  जज  जज  जल  नम  27  का

 ]
 उर्ब रक  खाद्यान्नों  तथा  अन्य  फसलों  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 नेशनल  कमीणन  की  रिकमंडेशन  है  कि  इस  सातवीं  योजना  के
 अंत

 तक  कोटा  मिलियन  टय  का

 ब्रोटबणत  होता  चाहिए  था  और  उसके  लिए  हुजार  प्रिलिय्रत  टन  इजर  का  कोटा  रिजीम  होता
 वह  नहीं  हुआ  इमीलिए  प्रोडक्शन  कम  हुआ  ।

 3.02  चर०  प०

 मालिनी  अट्टात्ार्य  प्रीठासीन

 फश्टिलाइनर  के  दाम  ऊँसे  हुए  हैं  क्योंकि  फ'स्फेट  और  पोटाश  के  दाम  ऊंचे  हुए  और  फास्फेट  और

 पोटाश  बाहर  से  इम्पोर्ट  होते  रहे  हैं औरआगे  भी  इम्पोर्ट  होते  इस  देश  में  पोटाश

 फर्टिनाइअर  के  प्रोडक्शन  का  पोटेशियल  नहीं  है  इसलिए  बह  बाहर  में  बाहर  से  आएगा  तो

 उसके  लिए  फारेन  एक्स  बेंज  उसमें  ज्यादा  फॉटिलाइजर  होगा  तो  कितने  हजार  करोड़  दपए  की

 सब्सिडी  देने  का  सरकार  इन्तजञाम  कर  सकती  सरकार  कोई  बढुन  लम्बा  चौड़ा  इन्तजाम  नहीं  कर

 सकती  है  इसलिए  दुनिया  में  खाते  रहते  हुए  किसान  को  दाम  चुकाने  कुल  मिलाकर  इस  देश  में

 सबसे  बड़ी  कमजोरी  पेट्रोलियम  उत्पादन  की  इस  देश  में  50  मिलियन  टन  का  कंजम्पणन  है  और

 हर  साल  दो  मिलिग्नन  टन  की  खत  बढ़  जाती  एक  बार  तीन  साल  पहले  हमने  इसका  उत्पादन

 35  मिल्नियन  टन  तक  पहुंचा  दिया  था  पर  आज  25  मिलियन  टन  प्रर  आ  गए  इसके  लिए  जितना
 जोर  लगाया  जा  सकता  है  वह  लगा  रहे  यह  फटिमाइजस  के  लिए  और  पेट्रोलियम  श्रोडबट्स  के  लिए
 बडी  गम्भीर  चीज  इसलिए  जब  हम  बाहूर  से  इम्पोर्ट  करके  मंगाते  है  लो  वह  भी  महंगा  होता  है  ।

 जहां  तक  नेप्या  और  नाइट्रोजन्स  फटिलाइज र  के  उत्पादन  का  सवाल  उसके  दाम  ही  परसेंट  धघटाए  गए

 इस  बात  को  भी  आप  ध्यान  में  रखिए  |  इसलिए  यह  कहना  कि  हर  चीज  सस्ती  ही  कितने  दिन

 तक  आप  उसे  सस्ता  ले  जा  सकते  आपकी  सरकार  होगी  तो  आपइतना  भी  नहीं  दे  यह  भी

 मुझे  मालूम  मेरे  कहने  का  मतलब  है  कि  रियेलिटी  से  हमें  सम्बन्ध  रखना  चाहिए  कि  बाह्तविकता
 कया  है  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  समापति  को  धम्बोधित  करेंगे

 क्रो  नाथूरास  मिर्धा  :  आप  तो  सब  कुछ  समझती  इसलिए  आपको  क्या  लेकिन  ये

 नहीं  समझते  हैं  ।  आग  सब  कुछ  जानती  बड़ी  होशियार  पालियार्मैटेरियन

 अब मैं आापकी तरफ देखकर ही बोलूंगा हैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में प्ोब्लम बहुत भयंकर हैं ।
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 इनके  साथ  मेरी  पहले  कभी  ऐसी  बात  नहीं  हुई  ।  ये  मेरी  बात  समझते  थे  और  मैं  इनकी  बात

 समझता  इशलिए  हमारा  +%ाई  झगड़ा  ही  नही  िसी  खुलासे  को  यहां  अब  जरूरत  ही  नहीं  है  ।
 जो  कुछ  मेरे  अन्दर  वही  बाहर  हमारे  बीच  में  किसी  तरह  की  गड़बष्ट  नहीं  वे  भी  मुझे  खूब
 समझते  मैं  भी  उन्हें  जब  समझता  अटल  जी  को  भी  मैं  खूब  समझता  हूं  लेकिन  खुराना  जी  ओर

 अटल  जी  के  बीच  में  बहुत  फर्क  है  ।

 सभापति  मेरा  निवेदन  है  कि  फटिलाइजर  के  मामले  सरकार  ने  जो  फास्फेटिक

 लाइजर  के  दाम  दुगते  उसके  लिए  यह  उपयुक्त  समय  नहीं  था  ।  अगर  ये  नहीं  करते  तो  उससे  कोई
 फर्क  पड़ने  वाला  नहीं  इस  फसल  के  बाद  कर  सकते  जब  टी  ०ए०पी०  का  यूज  हो  जाता  तो  उससे

 जो  लोग  बीच  मिडिलमैन  बनकर  पैसा  खा  उसकी  किसान  को  भी  तकलीफ  है  और  नाथ  राम  को

 भी  तकलीफ  है  |  आप  लोग  इसको  सही  तरीके  से  मंसेज  नहीं  कर  इसलिए  किसान  को  ज्यादा  दाम

 चुकाने  पढ़  ।  यदि  आप  इस  सारे  मामले  को  उपयुक्त  समय  पर  फसल  वो  जाने  के  डी  ०ए०  पी०

 के  यूज  के  बाद  इस  काम  को  करते  तो  कोई  गड़बड़  नहीं  होती  ।  अगली  दफा  किसान  समझ  जाता  कि  इस
 बार  इस  भाव  से  फटिलाइजर  आयेगा  ।  फिर  बीच  में  घरला  करने  वाले  लोग  कोई  घथला  नहीं  कर  सकते

 इसलिए  फटिलाइजर  के  दामों  में  सब॒सिडी  इस  देश  के  किप्तान  के  जरिए  उत्पादन  को

 एक  गलत  नोति  फटिलाइजर  के  बाजिब  कौरट  आफ  प्रोडक्शन  के  हिपाव  किसान

 को  चुकाना  चाहिए  और  हमेशा  सबसिडी  पर  विश्वास  नहीं  करना  चाहिए  ।  यह  ठीक  है  कि  किसान  को

 दाम  ऊंचे  मिलने  उसका  कारण  यह  है  कि  पैट्रोलियम  खाद  आदि  सब  चीजें

 महंगी  हैं  और  महंगी  होती  जा  रही  इस  बात  को  शुरू  से  ही  मैंने  कहा  फिर  कहता  हूं  कि  अब

 सरकार  को  सोचने  का  वक्‍त  है  क्योंकि  वह  शीघ्र  ही  प्राइमेस  की  घोषणा  करने  जा  रही  है  ।  वह  घोषणा

 करने  से  जैसा  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  पिछली  दफा  आपने  सभी  कुछ  जोड़ने  के  बाद

 गेहूं  के दाम  280  रुपए  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किये  लेकिन  अब  280  रुपये  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 पिछली  दफा  50  रुपये  सबसे  ज्यादा  आपमे  दाम  यह  बात  सही  परन्तु  इस  दक़ा  और  तेजी  से  पैसा

 बढ़ाता  पड़ेगा  |

 मैं  बह  रहा  था  कि  गलत  समय  पर  फैसला  होने  इस  देश  के  क्षिसान  को  थोड़ी  लुटाई  हुईं  ।

 हजार  रुपए  पर  कुछ  सब्सिडी  बाद  में  इन्होंने  कुछ  और  फैसला  भो  लेकिन  उसका  फायदा  गांव

 के  किसान  को  नहीं  कुछ  को-आपरेटिव  वाले  खा  कुछ  दूसरे  लोग  खा  गए  याकुछ  भ्रीच  के

 लोग  फायदा  उठा  गए  ।  मैं  स्िफे  इतना  ही  कहता  हूँ  कि  वह  फैसला  ठीक  समय  पर  नहीं

 जिसकी  दजहू  से  यह  सब  कूछ  हुला  ।

 अब  मैं  किसानों  से  रोज  यही  कड़ता  समझाता  हूं  कि  उन्हें  सबसिडी  पर  ज्यादा  आशा  नहीं
 रखती  चाहिए  लेकिन  उसझे  साथ-साथ  आपको  भी  देखता  अभी  वक्‍त  है  क्योंकि  हर  चीज  के  दाम

 ऊंचे  हो  गए  देश  की  इकोनोमिक  इन्फ्रास्ट्रब्चर  उद्योगों  में  पैदा  होने  वाली  उन

 सब  के  दाम  ऊंचे  उनकी  तुलना  में  यदि  आप  सस्ते  सस्ता  बाजरा  या  दूसरी  हर  चीज  सस्ती  चाहोगे

 तो  सस्त्री  कितनी  तह  व्थायोचित  रहीं  मसानों  के  उत्पाद  के  दाम  आजकल  जिस  तरह  यहां

 एअर-कंडीशन्ड  कमरों  में  बैठकर  तय  किए  जाते  लेकिन  उसके  बाद  जो  पोलिटिकल  डिसीजन  लिया

 जाता

 वह इम्पोेंट वहू बाद में लिया जाने वाला पोलिटिकल डिसीजन ऐसी जिसमें आपको 290
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 घसजोर  नहीं  पड़रा  उसे  कमजोर  रहीं  रखना  चाहिए  और  गेहूं  के  दाम  अच्छे  किसान  को  देने

 ऋ्राशिए  ।

 मैंन  काफी  रामव  ले  लिया  और  ज्यादा  समय  नहीं  सरकार  से  विशेष  आग्रह  और

 ज़िवेदन  है  कि  वह  खेती  को  और  आगे  बढ़ाए  |  हमें  तल  बढ़ाना  टालों  बा  उत्पादन  बढ़ाना  खाद्यान्न

 का  उत्पादन  बढ़ाना  वह  आगे  भाने  वाले  समय  में  अवश्य  ही  बढ़ेगा  लेकिन  इसके  साथ  ही  १एुलशन
 को  भी  कन्ट्रोल  में  करना  आवश्यक  हम  एक  आस्ट्रेलिया  एक  साल  में  ख्र्ढा  कर  देते  इसकी  चिन्ता

 आपको  और  इस  सदन  को  करनी  आज  देश  काफी  परेशानी  में  हमने  बहुत  सी  नीतिया  चेज

 की  उनमें  और  बदलाव  लाने  की  आवश्यकता  सवस  बढ़िया  सपोर्ट  अगर  हमे  किसी  ने  जिया  है  ता

 ईश्वर  खुदा  ने  दिया  उसने  एग्रीकल्वर  बा  यीअर  अच्छा  बना  इससे  आगे  आने  वाले  समय

 में  स्थिति  में  सुधार  आ  ऐसा  मरा  विश्वास  हैਂ  सरकार  को  साफ  तौर  पर  नुम्ते
 निगाह  से  दुनिया  के  नये  हालात  समझकर  और  परिवर्तनों  को  देखकर  अपनी  नीति  बनसानी  चाहिए  ।

 कम्युनिस्ट  पार्टी  रूस  से  कँसे  हट  मुझे  वड़  सब  देखकर  बहुत  तकलीफ  होती  है  ।  मै

 सच्ची  बात  आपसे  कह  रहा  मैं  रूस  के  बारे  में  काफी  वःछ  अच्छी  तरह  स  जानता  हूं  ।  ताश  के  पत्ते

 बहां  उड़  दुनिया  बदल  गई  है  लेकिन  भारतीय  जन्ता  पार्टी  बद्धीं  की  वहीं  खड़ी  है  ।

 कहती  है  कि  जनता  का  मैंडेड  है  इसलिए  हम  कार  सेवा  करो  १३२  भेत्रा  (ee

 मुश्किल  हालात  में  आज  देश  उसकी  ठीक  करने  के  विए  सझल  कदस  उठाने  पड़ेंगे  और  जो  गलतियां

 पहले  होती  रही  उनको  ठीक  करना  बी०  पी०  सिद्द  जी  फे  समय  में  हमने  18  लाख  टन

 पाम  आयल  मंगाया  ८  |  यह  बहुत  बड़ी  भयंकर  भूल  हुई  थी  बरना  ऐसी  खत्ता  हालत  आज  तेल  की  न

 होती  ।  गललियां  इधर  से  भी  हुई  हैं  और  उधर  से  भी  हुई  इसलिए  हमे  आगे  संभल  कर  चलना  है
 अभी  जो  नीतियां  चल  रही  वे  भुझे  सही  लगती  आप  चाहें  तो  क्तिनी  ही  गलदियां

 लेकिन  वे  सब  सही  नीतियां  इतना  ही  मुझे  कहना  था  ।

 सभापति  महोदय  :  मिर्धा  एक  मनोरंजक  हस्तक्षेत  के  लिए  आपका  धन्यवाद  ।  श्री  अठल
 बिहारी  वाजपेयी  जी  अपना  देंगे  ।

 ५

 आओ  अटल  धिहारी  वाजपेयी  :  हमारी  इच्छा  थी  कि  यह  चर्चा  स्थगन  प्रस्ताव
 के  रूप  में  अगर  उस  रूप  के  भर्ना  होती  तो  मुझे  विश्व!स  है  कि  सदन  का  वातावरण  अधिक  गम्भीर
 होता  ।  खाद्य  मोचचे  पर  जैसा  संकट  हमारे  सामने  उस  पर  गहराई  से  और  विस्तार  से  बिचार  करने  की
 धभावश्यकता  है  |

 पार्टी  की  ओर  से  मेरे  मित्र  श्री  मदन  लाल  खुराना  मुख्य  भाषण  मैं  लघ  भाषण  करने  के
 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  खुराता  जी  को  इस  बात  का  श्रेय  जाता  है  कि  उन्होने  गेह  के  पहले  निर्यात  और  बाद
 में  आयात  का  मामला  सबसे  पहले  उठ/या  |  उश्चकी  ओर  सारे  देश  का  ध्यान  खोचा  और  आज  बह  दि
 का  विषय  बना  हुआ  मैं  जानता  इस  सम्बन्ध  में  वह  विस्तार  से  बोलना  चाहते

 बाद

 मेरे  सामने  एक  धर्म  संकट  है  ओर  यह  संफट  सरकार  के  सामने  भी  है  भर  देश  के  सामने  भी  है
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 |

 उपभोक्‍ता  और  उत्पादक  के  उचित  हितों  में  किस  तरह  से  समन्वय  बैठाया  जाए  ।  उत्पादन  आवश्यक
 उत्पादन  बढ़ता  उन  के  लिए  किसान  के  द्वितों  की  पूरी  रक्षा  होनी  किसान  अगर
 फसल  का  उतदपक  है  तो  वह  उसका  उपभोक्ता  भी  कारखानों  में  बने  हुए  माल  को  भी  खरीदता

 खेत  में  पैदा  होते  वाली  फसल  की  लागत  का  हिसाब  लगाया  जाता  उसको  कितना  लाभ  इसमें  भी
 सरकार  का  दखल  मगर  बड़े-बड़े  कारखाने  दिन-प्रतिदिन  की  उपभोग  की  वस्तुएं  किस  लागत  में  बनाते

 हैं  और  किस  मुनाफे  में  बेचते  इसका  अमी  तक  कोई  बत्रिवार  नहीं  हुआ  है  |  आप  ठीक

 कह  रहे  सरकार  की  कोई  दाम  नीति  नहीं  सचमुष  में  समानता  होनी  खेत  मे  पैदा

 होने  वाली  फसल  के  दाम  में  और  कारखाते  में  बतने  वाले  मल  की  कीमत  में  ।

 सरकार  को  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  भी  ध्यान  रखना  मंत्री  महीदय  ने  जो  बयान  उससे

 एक  बात  तो  साफ  हो  गई  कि  अभी  तक  हमारी  खेती  मौसम  पर  मिभेर  तो  सच्चे  अर्थों  में  आत्मनिर्भर

 हम  नहीं  हुए  थोड़ी  बहुत  आत्मनिर्भरता  की  जो  झलक  दिखाई  देती  उसमें  इन्द्र  देवता  की  कृपा  भी

 बड़ी  मात्रा  में  शामिल  है  ।  अगर  देग  में  बड़े  पैमाने  पर  अकाल  पड़  देश  में  अभाव  पैदा  हो  जाए  तो

 मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  जो  यह  कड़ेंगे  क्रि  किसी  भी  स्थिति  में  आधात  नहीं  होना  चाहिए  लेकिन  इस

 समय  जो  आयात  हुआ  सरकार  को  सिद्ध  करना  बया  बह  आवश्यक  था  ?  क्या  इस  समय  किसान

 के  पास  अताज  नहीं  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  अगर  थोड़ा  सा  दाम  और  बढ़ाया  जाता  तो  किसान  अपना

 अनाज  बैचने  के  लिए  तैयार  मेरे  पास  कल  भी  किसानों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  आया  उनका

 कहना  है  कि  हमको  बाजार  में  लागत  नहीं  मिल  रही  हम  अन्य  वस्तुओं  की  महंगाई  से  दुखी  हैं  और  अब

 सरकार  ने  फ्िलाइंजर  का  दाम  बढ़ा  डीजल  की  कीमत  में  वृद्धि  हो  लागत  और  भी  बढ़ेंगी

 किसान  उपके  अनुपात  में  ल!भप्रद  मूल्य  मांग  रहा  अगर  आय  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  देंगे  तो  मैं  समझता

 छोटा  किसान  तो  अनने  अनाज  को  बहुत  दिनों  तक  अपने  पाप्त  लड्ठी  रख  सकेगा  लेकिन  जहां  हरित
 क्रांति  हुई  वहां  किसानों  में  अनाज  को  रोकने  की  क्षमता  है  और  वह  अनाज  रोक  रहे  आपके  सामने

 पैदा  हो  रही

 वित रण  व्यवस्था  के  लिए  आपकी  अनाज  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा

 सकती  |  आज  जो  भारी  प्रदर्शन  वडू  मह  गाई  से  परेशान  लोगों  के  रोष  को  बाणी  देने  वाला  प्रदर्शन

 अब  आप  इस  सऊफट  में  फंके  दुए  नीतियां  किस  तरह  से  गलत  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  और

 विशेष  रूप  से  मैं  उश्ती  के  लिए  बड़ा  हुआ  हूं  ।

 मेरे  मित्र  श्री  दिग्विजय  सिंह  जी  जानते  मध्य  प्रदेश  में  बड़ी  मात्रा  मे ंसोयाबीन  पैदा  होता  है  ।

 इस  बार  सोयाबीन  की  कौमत  गिर  गयी  है  |  पिछले  साल  अगर  एक  क्विंटल  का  दाम  २०

 था  तो  इस  वार  वह  635  रुपये  पर  आ  गया  ऐसा  क्‍यों  हुआ  है  ?  सरकार  ने  सोयाबीन  का  तेल

 रिका  से  लिया  है  |  पचास  हजार  टन  अनरिफाइण्ड  आयल  हमें  अमेरिका  से  मिला  सहायता  के  रूप  में

 मिला  है  लेकिन  उसके  साथ  शर्त  लगाई  गई  है  कि  इसकी  सावंजनिक  नीलामी  होनी  यह  तो  मंत्री

 मंहोदव  मेरी  जातकारी  यह  है  कि  साव॑जनिक  नीलामी  से  जो  धन  उसका  एक  हिस्सा

 रिन्युअल  फण्ड  में  जाएधा  ।  किस  तरह  से  नीतियां  जुड़ी  हुई  अब  सोयाबीन  के  दाम  कम  हो

 किसान  को  एक  टन  पर  एक  हजार  रुपए  का  नुकसान  हो  रहा  देश  में  30  लाख  टन  सोयाबीन  पँंदा

 होता  है  ।
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 किसान  को  300  करोड़  रुःए  का  घाटा  होता  कुल  भिला  कर  सोयाबीन  की  फसल  पर  और
 यह  इसी  साल  हुआ  क्या  इसी  सभव  50  हजार  टस  अनरिफाइण्ड  अ  बल  अपरीक़ा  स  लाना  जरूरी

 क्या  से  रोका  नहीं  जा  समता  क्या  इसके  वितरण  की  अन्य  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकतों
 कया  यह  मानना  जरूरी  था  कि  उसकी  सावंजनिक  नीलामी  कर  दी  जाए  ?

 श्न्युवल  फंड  में  आतफो  कुछ  धन  मिलेगा  अगर  यह  सब  है  तो  क्या  इसके  लिए  किसानों  के  हितों
 की  बलि  चढ़ाई  गई  |  सरकार  किस  तरह  गे  आचरण  करती  एक  और  छोटी  सी  घटना  है
 हम  मलेशिया  से  पाम  आयल  मंगाते  3  लाख  टन  पाम  आयल  मंगाया  जा  रहा  वित  रण  की  ब्यवस्था
 के  लिए  हमें  उसकी  आवश्यकता  है  क्योंकि  लोगों  को  तला  हुआ  खाने  की  आदत  है  भले  ही  हृदब  के  लिए

 वहु  कितना  भी  विकार  पैदा  लेकिन  क्‍या  इसी  समय  बाआर  में  यह  खबर  लाने  की  और  आने  की
 जहूरत  थी  कि  हम  3  लाख  टन  पाम  आयल  मलेशिया  से  मंगा  रहे  क्या  इस  खबर  को  रोककर  नहीं  रखा

 जा  सकता  था  ?  सोयाबीन  की  फसल  बाजार  में  आ  रही  3  लाख  टन  अगर  पाम  आयल  बाहर  से  आ

 रहा  50  हजार  टन  अमरीका  से  आ  नीलामी  में  सस्ता  बिक  रहा  है  क्या  किसान  के  सोमाबीन  के

 दाम  गिरेंगे  कि  नहीं  गिरेंगे  ?  कया  सरकार  की  नीति  में  कहीं  भी  इस  बारे  में  गहराई  से  ब्रिचार  कया

 तात्कालिक  फैसले  किए  जाते  एडहाक  फैसले  किए  जाते  टुकड़ों  में  फैसले  किए  जाते  हैं  ?  मत्रालयों

 में  सपस्वय  नहीं  प्रधातनन्ती  जी  की  ओर  से  कोई  दिशा-निर्देश  नहीं  है  यह  संकट  और  गहूराने  वाला

 ग्राउंडनट  की  पैदावार  भी  आधी  है  ग्राउंडतट  की  पैदावार  के  भी  दाम  गिरे  हैं  और  किसान  कहता  है
 कि  बाजार  पें  हमें  गतरर्ष  जितता  दाम  भिला  था  उससे  कम  दाम  तो  इस  बार  मिल  रहा  है  आपने

 लाइजर  का  दाम  बड़ा  आतते  डीजल  का  दाम  बढ़ा  चारों  ओर  से  महंगाई  बढ़  रही  है  हम
 आपके  काम  से  क्या  आशा  करे  ।

 मेरा  निवेदत  है  कि  उपभोक्ता  और  उत्पादक  के  द्वितों  में  उचित  सामजस्य  बैठाना  जहूरी
 और  आपकी  नीतिमदा  वी  कसीटी  है  यह  |  आप  हीक  तरह  से  खाद्य  मोर्चे  पर  सफल  होते  हैं  था  नहों  इसका
 प्रतीक  होगा  कि  आप  उत्यादक  और  उपभोक्ता  के  हितों  में  समन्त्रय  त्िठा  सकते  हैं  या  नहीं  बिठा  सकते

 आज  गह  समन्वय  नहीं  है  और  इसलिए  वर्तमान  संकट  पैदा  हुआ  है  ।  मंत्रालथों  में  समन्वय  नहीं  है  इस

 लिए  धी  वर्तमात  संफट  पैदा  हुभा  मैं  चाहंगा  कि  हस  चर्जा  मैं  मिर्धा  जी का  बड़ा  आदर  करता  हूँ
 मगर  यह  चर्चा  इयने  हलक  बयतावरण  में  नहीं  होगी  चाहिए  ।  मु  खेर  क्‍योंकि  यह  मामला

 बहुत  गम्भीर  किक्लात  अपना  अतान  सरकार  को  न  बेबे  और  सरकार  हिन्दुस्तान  के  किसात  को  सबक

 सिखाने  वे  लिए  बाहर  से  अनाज  लाने  को  विश्रश  हो  और  यह  कहने  का  मौका  दिया  जाए  कि  भारत  के

 किसान  के  हितों  की  तुलना  में  उसे  अमरीका  और  कैनेडा  के  किसाम  के  हितों  की  जिन्‍्ता  यह
 चीज  गहराई  से  |कतने  हृदयों  में  प्रवेश  कर  रही  है  आप  इसका  अनुमात  आप  अगर  कोई  नीति

 संबंधी  जय  नेते  हैं  तो  देश  को  विश्वास  में  लेने  की  अववश्यकता  क्‍यों  नहीं  यह  रेडियो  और

 टेलीविजन  किस  लिए  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  नहीं  3  इसका  झन्‍त्योग  क्‍यों  नहीं  हो  रहा

 है  ?  लेकित  आप  समझते  हैं  कि  इस  तरह  के  फैसले  ले  50  हजार  टन  सोयाबीन  का  तेज  बहा  से  ले

 आओ ,  सोधाबीन  के  दाम  गिरते  हैं  तो  गिरने  दो  ।  मध्य  प्रदेश  का  किसान  मरेगा  तो

 सोयाबीन  का  नाम  लेते  ही  आप  क्‍यों  खड़े  हो  गए  ?

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  आपने  मेरा  नाम  लिया  इसलिए  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सोयात्रीन  की  उपज  इस  बार  अच्छी  हुई  लेकिन  उत्तके  जो  दाम  गिरे  उसका  रण
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 दूसरा  सोयात्रीन  का  सिर्फ  ।8  प्रतिंगत  आयल  निकलता  प्राइस  डिपेंड  करता  है  जो  सोयाबीन  मिल

 जाता  है  उसमे  और  मध्य  प्रदेश  में  हमारी  मांग  रही  है  किसोयाबीन  की  खरीद  तुरन्त  चालू  की

 तिलहन  सब  जो  सोयाबीन  की  खरीद  करता  उसने  अभी  तक  खरीद  चालू  नहीं  की  आपको  पटवा

 जी  ने  गला  ब्रीफ  गिया  50  हजार  टन  तेल  आयात  करने  से  फर्क  नहीं  पढ़ता  आप  मुझे  माफ
 मैंने  हन्टरवीन  लेकिन  आपको  ब्रीफ  गलत  किया  गया  हमारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  पर  यह

 अरोप  है  कि  मिल  प्रोस्ेससं  से  मिल  कर  उन्होंने  सोयाबीन  की  खरीद  चाल  नहीं  की  है  और  इस  वजह  से

 दामगिरे

 करे  अटल  बिह.रो  बाजपेयो  :  मुझे  किसी  की  ब्रीफिंग  नहीं  हुई  ये  तथ्य  मैंने  इकट्ठे  किए
 50000  ८;  अन  *्फाइड  तेल  का  आयात  किया  गया

 शी  विग्विजय  सिह  :  लेकिन  खरीद  चालू  न  होने  की  वजह  से  दाम  घटे  हैं  ।

 थी  अब्ल  बिहारी  बाजपेयी  :  भाप  यह  बताहए  कि  सोयादीन  का  दाम  गिरा  है  या  नहीं  गिरा
 है  ।

 श्री  धिग्विजत  सिंह  :  दामगिरा  लेकिन  इस  वजह  से  कि  खरीद  चाल  नहीं  की  गई  तिलहुन
 संघ  द्वारा  खरीद  चाल  नहीं  की  गई

 भी  अटल  बिह।रो  वाजपेयी  :  आप  यह  क।रण  दे  रहे  मैं  दूसरा  कारण  दे  रहा  हुं  कि  50000
 टन  अन  रिफॉइंडलेल  अमरीका  से  मगाया  गया  या  नहीं  मंगाया

 श्री  विग्बिअुय  सिंह  :  लेकिन  इसका  असर  दामों  पर  नहीं  पड़ता  है  ।

 श्री  अटल  बिहारों  बाजपेवी  :  आप  यह  बताइए  कि  तेल  मंगाया  गया  या  नहीं  ?

 थरो  विग्विजय  सिह  :  यह  तो  सरकार  बताएगी  ।

 श्री  उन्दुलाल  चन्द्राकर  :  यह  बात  बिलकुल  ठीक  है  कि  किसानों  को  ज्यादा  दाम  मिलने
 हर  हालत  में  मिलने  लेकित  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  चावल  और  धान  को  बाहर

 जाने  पर  जो  रोक  लगा  दी  है  थोड़े  से  120  मिल  मालिकों  को  लाभ  पहुंचाने  के  उसकी  वजह  से
 किसानों  को  चावलों  का  उचित  दाम  नहीं  मिल  रहा  है  ।  आप  पटवा  जी  से  कहकर  कृपया  यह  रोक  हटवा

 तकि  किसानों  की  उचितदाम  मिल

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  सभापति  अगर  और  कोई  उधर  से  बोलना  चाहते  हों  तो
 उनको  भी  सुन  लीजिए  ।

 सभापहि  महोदग  :  आप  बोलिए  ।

 श्रो  अटल  बिहू'री  बाणपेयी  :  मैं  जो  कह  रहा  उसका  दूसरा  पक्ष  आप  अगर  उसका  खंडन
 करना  चाहते  हैं  ता  वःर  सकते

 पायलट  जी  बयों  चुप  बंठे  यह  मैं  नह्टीं  समझ  पा  रहा
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 संदार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  मैं  आपकी  बात  सुन  रहा  हूं  ।

 श्री  अटल  बिड्वारी  बाजपेथी  :  सभापति  मैं  इस  विषय  बो  पार्टी  या  प्रदेश  का  रंग  नहीं
 देना  लेकिन  आप  उससे  अपने  को  अलग  नहीं  कर  सकते  ।  मेरे  सामने  तथ्य  लाये  गये  मन्त्री

 महोदय  बंठ  दिग्विजय  सिंह  जी  कहूते  हैं  कि  मैं  तथ्यों  का  उत्तर  नहीं  दे  सरकार  उत्तर

 श्री  विग्विजय  50000  टन  तेल  आयात  किया  गया  या  यह  मुझे  क्या  मालूम  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाभपेयी  आपको  नहीं  मालूम  तो  आप  धैय॑  से  जब  उत्तर  देने  का  वक्त

 तब  आप  कहिए  कि  50000  टन  तेल  आयात  करने  के  कारण  भाव  नहीं  भिरे  मेरा  कहना  है  कि

 इसके  कारण  भाव  गिरे  इस  पर  विवाद  हो  सकती  है  ।

 रो  नाय  रास  सिर्घा  :  50000  टन  तेल  का  आयात  बेचने  के  लिए  या  वितरण  प्रणाली  के  लिए

 नहीं  किया  वह  तो  राजस्थान  कैनाल  के  मजदूरों  क ेलिए  आयात  किया  गया

 सभापति  महोदय  :  आप  बुजुर्ग  सांसद  आप  कृपया  बेठ  वाजपेयी  जी  आप

 योलिये  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयों  :  सभापति  मुझे  लगता  है  कि  मेरे  बोलने  में  ही  कोई  दोष  है  ।

 जैसे  बर  के  उत्ते  में  आग  लग  जाती  वैंने  कोई  भड़काऊ  भाषण  दिया  ऐसा  तो  मैं  नही  फिर

 आप  क्यों  भड़क  रहे  हैं  ।

 श्री  विग्विजप्र  आपने  मेरा  नाम  इसलिए  मुझे  बोलना  पड़ा  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  नाम  लिया  तो  भड़केंगे  और  नाम  न  लें  तो'*  ।

 एक  माननीय  तब॒स्थ  :  तो  तड़पेंगे  कि  नाम  नहीं  लिया  ।

 श्री  अटल  ब्हारी  वाजपेयी  :  सभापति  मैं  फिर  जहां  से  मैंने  आरम्भ  किया  वहीं

 समाप्द  करना  चाहता  हु  कि  आज  जिस  परिस्थिति  का  देश  सामना  कर  रहा  वह  परिस्थिति  गंभीर  है  ।

 यह  डिबेटिंग  प्वाइंट  सिक्योर  करने  का  वश्नत  नहीं  है  ।  अगर  सारे  देश  के  |  ए  एक  सामान्य  नीति

 बनती  है  और  आम  तौर  पर  हम  प्रतिबस्धों  के  जिरठ्  रहे  हम  लोग  व्यायार  के  को  खुला  रखने

 के  पक्ष  में  यह  केवन  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  नहीं  किया  चन्दू  लाल  आप  कांग्रेस  के
 प्रवक्ता

 होकर  इतता  भी  नहीं

 क्री  चस्हूलाल  रूद्राहर  :  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  भी  किया  है  ।

 प्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  औरों  ने  भी  किया  है  तो  सबको  बैंठाकर  कोई  नीति

 नहीं  बना  सकते  ?

 अख्वूलाल  प्रस्याकर  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  क्‍यों  भागी  हो  रही  है  ?

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयों  :  क्योंकि  आप  प्रतिनिधि  इसलिए  भागी  होना  पड़  रहा
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 उपाध्यक्ष  में  फिर  कसा  चाहता  हूं  वितरण  के  संबंध  में  कोई  सावंदेशिक  नीति  बनानी  चाहिए

 और  बह  नीति  सहायक  होनी  चाहिए  उपभोक्ता  के  हित  किसान  को  लाभप्रद  मूल्य  मिले  इसके  भो

 हित  में  और  सरकारी  भंडार  बन  सके  इसणी  भी  जरूरत  हम  जिदेशी  अमाज  पर  निर्भर  नहीं  रह

 इसके  लिए  उत्पादन  हो  बढ़ाना  किसान  को  लाभप्रद  मूल्य  तो  देना  पड़ेगा  ।  लेकिन  क्सिान

 में  आज  रह  भावना  पैदा  हो  गई  है  कि  उसके  हितों  के  विरद्ध  नीति  अपनाई  जा  रही  इसलिए  नीति

 में  सुधार  जरूरी  है  और  स्पष्टीकरण  बहुत  आवश्यक  है  ।

 भ्री  जाजे  फ़र्माण्डीज  :  सभापति  जो  ब्रहस  हम  लोग  यहां  पर  कर  रहे  हैं
 इस  बहस  व  नयी  आथिदा  नीति  के  संदर्भ  में  ही  करना  होगा  ।  क्योंकि  इस  वक्‍त  देश  के  भीतर  किसान  को

 दिए  जाते  दाले  उसके  उत्पादन  के  दाम  विदेश  से  आयात  होने  वाला  अनाज  हो  या  जो  फर्टिलाइज र
 पर  और  अन्य  चीजो  पर  सब्सिडी  को  वापस  लेने  का  सरकार  का  काम  हुआ  है  या  सब्सिडी  वाला  मामला

 तीनी  बातें  आपकी  तयी  आथिक  नीसि  की  उपज  इसको  भले  छिपामे  की  कोशिश  आप  और  कुछ
 समय  कैं-लिए  करने  में  कामयाब  लेक्रिन  सरकार  के  स्तर  पर  जो  समझौते  अ!प  लोगों  के  हुए  जा

 बातचीत  आप  लोगों  की  हुई  है  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  जो  आज  इस  देश  की  अविक  रीति  चला  रही
 नीति  आप  मैहीं  चला  रहे  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  है  और  ये  लोग  आपकी  आर्थिक

 नीतियों  को  चलाने  का  काम  फर  रहे  यह  जो  आयात  का  मामला  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कीप  और  उससे

 आगे  जाकर  ने  भारत  के  ऊपर  यह  शर्त  लगायी  है  कि  देश  में  कुल  जो  अनाज  इस्तेमाल

 कंज्यूम  होगा  इसमें  से  3  3  प्रतिशत  बिदेश  से  मंगाया  जाएगा  ।  खाद्य  मन्त्री  को  इसकी  कितनी  जानकारी

 मुझे  नहीं  क्योंकि  के  साथ  जो  बातचीत  होती  है  उप्तकी  जानकारी  आपको  नहीं  है  ।

 उस  बातभी 1  में  आप  कहीं  भी  नही  बातचीत  करने  वाले  लोग  और  हैं  ।  इसका  अगर  सब्रत  चाहिए  तो

 यहां  फूड  मिनिस्टर  बैठे  एप्रीकल्चर  मिनिस्टर  बैठे  सबसे  पहले  10  लाख  टन  गेहूं  आयात  करने  का

 फंसला  जनवरी  महीन  में  आप  लोगों  का  हुआ  उस  फंसले  के  तत्काल  बाद  आपने  इण्डियन  काउसिल

 आफ  एग्रील्वर  रस  की  मीटिंग  में  न  केवल  उस  फँसले  फझो  निदां  की  थी  बल्कि  अति  कटु  शब्दों
 कमे  देश  की  खेती  को  नाश  करते  का  काम  चल  रहा  इसकी  चर्चा  जाखड़  साहब  ने  की  थी  ।

 इसलिए  मैं  मन्त्री  मशोदय  से  यह  कहूंगा  कि  जिन  चीजों  की  जानकारी  नहीं  यहां  प्रध्रान

 वित्त  वाणिज्य  मस्त्री  मिलकर  कोई  भी  फैसले  को  करके  देश  की  आर्थिक  नीतियों  को  विदेशों  के

 द्वारा  तय  वराकर  यहां  पर  लादने  का  काम  करते  हैं  तो  उसका  बचाव  आप  लोग  मत

 यथातड  साहब  ने  मार्च  1992  के  महीमे  में  हिम्मत  दिखाई  थी  ।  उस  हिम्मत  को  दिखाने  का  काम

 क्रागे  और  मजबूती  रो  करने  का  काम  नीतियों  का  सथाल  इसमें  और  कोई  बात  वह  मैं

 नहीं  ने  आपके  सामने  चार  बड़ी  शर्तें  लगाई  जो  इस  खेती  के  मामले  से  जुड़ी  हुई
 उनका  पहला  सुझाव  था  ।

 भारतीय  कृषि  विश्व  की  कृषि  प्रणाली  का  एक  भाग  बनाता  चाहिए  ।

 ]

 दम  खाद्य  मनन्‍्त्री  जी  से  जातता  चाहेंगे  कि  इस  बारे  में  आपकी  ब्या  राय  वया  हिन्दुस्ताम  की

 ~
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 लेती  विशेष  नीतियों  को  जिस  देश  में  किसान  अपना  हल  लेकर  जोतने  का  काम  करता  है  और  जिस  जमीन
 की  उत्पादन  क्षमता  विलायती  खेती  से  एक  तिहाई  है  और  कई  क्षेत्रों  मे ंआधी  क्‍या  हिन्दुस्तान  क्री

 अमेरिका  और  यूरोप  खेती  के  साथ  जहां  पर  खेती  न  करने  के  लिए  पैसे  दिए  जाते  सबसिडी
 दी  जाती  है  और  हम  लोगों  को  भाषण  देकर  विदेशी  लोग  यहां  आकर  कहेंगे  और  आप  लोग  चुप  हो
 जाओग  कि  सबसिडी  वापिस  लो  और  अनाज  पैदा  न  करने  के  लिए  सबसिडी  देते  हैं  ।  पैदा  हुए  अनाज  की

 समुद्र  में  फेंनने  का  काम  करते  हैं  और  सारी  खेत  की  नीति  अमेरिका  और  यूरोप  में  सबसिडी  के  साथ
 चलायी  जाती  है  |  आपको  आज  कहा  जा  रहा  है

 ]

 आप  अपनी  क्रृषि  नीति  को  विश्व  की  क्ृषि  प्रणाली  के  साथ  एकीकृत  कर  दीजिए  ।

 ि
 /

 ]

 उसका  जो  भी  अर्थ  वह  जाने  जो  इस  बहस  को  चला  रहे  जो  सरकार  में  वे  जो
 मैंने  आपसे  आयात  के  सम्बन्ध  में  यह  लिखा  हुआ  यह  बात  किसी  ने  हवा  में  नहीं  कही  ।

 ]

 देश  की  कुल  लागत  का  3.3  प्रतिशत  आयात  किया

 आज  आप  कहेंगे  कि  आयात  का  फैसला  इसके  साथ  कहां  तक  जुड़ा  विश्त  मंत्री  को  यहां

 बुलाकर  आप  नहीं  कह  पाएंगे  ।  क्या  हो  रहा  यह  मालूम  नहीं

 आप  उर्वरक  जल  बिजली  राजसहायता  तथा  डीजल  राजसहायता
 को  वापस  ले  लीजिए  ।

 यह  चार  नाम  से  कहा  गया  है  कि  सबासडी  को  विदड़ा  कीजिए  ।  इसके  बाद  पडिलक  डिस्ट्रीब्युशन
 सिस्टम  पी०डी०एस०  में  जो  अनाज  का  वितरण  करना  इसके  लिए  जो  लेवी  का  काम  करके  खरीदते

 इसको  बन्द  कीजिए  ।  माकिट  में  जो  भाव  है  उस  भाव  पर  खरीदिए  चाहे  कितने  बड़े  व्यापारियों  द्वारा

 मेनीपुलेट  किया  हुआ  हो  |  उसको  बाजार  दामों  पर  खरीदिये  ।  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूणन  आज  देश
 के  शहरों  के  गरीबों  के  लिए  लागू  उसको  बन्द  करके  अन्तर्राष्ट्रीय  के
 आधार  पर  आप  तय  कीजिए  कि  तमाम  लोगों  को  पी०डी  ०एस०  का  अनाज  दिया  जा  सकता  है  जिस  पर
 सबसिडी  यह  शर्ते  हैं  और  दस्तब्रत  आप  लोगों

 ने  करने  का  फैसला  किया  वह  आप  जानेंया
 विस  मन्‍्त्री  जानें  |  लेकिन  कहीं  न  कहीं  यह  जो  को  तरफ  से  की  तरफ  से
 नीतियां  बनाने  का  काम  चल  रहा  है  तो  सरकार  उनको  बताना  चाहती  एग्रीमेंट  या  हस्ताक्षर
 करने  के  पहले  ही  दम  आपकी  बात  को  मानब.र  चल  रहे  कल  यहां  पर  मनाज  का  प्रश्न  आया
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 खाद्य  मन्त्री  जी  न ेअपना  दिया  और  इस  बीच  में  प्रधानमन्त्री  जीने  उठकर  कुछ  खुलासा  करके
 सफाई  देने  का  काम  किया  ।

 यह  कल  की  प्रोसीडिग  आपने  बताया  कि  30  लाख  टन  आयात  कुछ  फंसला  भी  हम
 लोगों  का  हो  चुका  है  ।  अधातमन्त्री  को  इसकी  जानका री  नहीं  थी  ।  उनका  यह  कहना  था  कि  पिछले  स'ल

 भर  में  यानि  जून-जुलाई  में  बारिश  की  कमी  महसूस  जुलाई  में  ऐसा  लगा  कि  अकाल  पड़ने  वाला  है
 तो  अगस्त  और  सितम्बर  के  दरम्यान  हम  लोगों  को  कुछ  फंसले  लेने  पड़े  ।

 ]

 उन्होंने  समय  एक  अथवा  दो  मिलियन  तीन  मिलियन  इससे  अधिक

 आयात  के  लिए  समझौता  किया  गया  था  ।

 ]
 ।

 फिर  बोलते  हैं  तीन  मिलियन  टन  ।  हकीकत  में  आप  लोगों  का  सौदा  हुआ  जहां  तक  मेरी

 जानकारी  है  वह  3.5  मिलियन  टन  का  है|  दो  किश्तों  में  आपने  आस्ट्रे  लिया  स ेतय  किया  एक  मिलियन

 टन  और  एक  किश्त  में  आपने  कनाडा  से  1.05  मिलियन  टन  तय  किया  अमरीका  से  जो  आपका

 सोदा  वह  अभी  हो  गया  ।  प्रधानमन्त्री  को  जानकारी  नहीं  यह  मैं  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं
 कि  वह  वे  जान  बूझकर  सदन  को  गुमराह  करना  चाहते  थे  ।  यह  ऐसा  विषय  नहीं  है  जिस  पर  गुमराह
 करना  उनको  मालूम  नहीं  था  सौदा  या  समझौता  कब  हो  गया  ।  अमरीका  से  आप  लोगों  ने  सौदे

 की  बातचीत  छेड़ी  थी  जनवरी  के  महीने  में  । अमरीका  ने  आपसे  दाम  के  ऊपर  बात  चलाई  तो  क्यूबा  के

 लोग  हमारे  पास  आए  और  कहने  लगे  कि  हमें  कुछ  अनाज  हमारे  बच्चे  मर  रहे  उन्होंने  एक  लाख

 टन  अन्त  में  बीस  हजार  टन  चावल  देने  का  फँसला  उन्होंने  कहा  फि  बच्चों  के  लिए  ही  दे  दो  ।

 इसका  अमरीका  को  पता  चला  और  वहां  के  खाद्य  मन्‍्त्री  न ेकहा  कि  आप  लोग  क्यूबा  को  अनाज  बेचने

 जा  रहे  हो  इसलिए  हमारे  यहां  से  सन्सिडाइज्ड  दाम  पर  गेहूं  नहीं  गोगोई  साहब  यहां  बैठे

 आपका  ही  बयान  था  मार्च  महीने  का जो  आपने  सदन  के  बाहर  दिया  मल्त्री  ज्ञोग  बयान  देते  हैं  और

 भूल  जाते  आप  चाहें  तो  मै ंआपको  बता  सकता  हूं  ।  अमरीका  ने  कहा  कि  सब्सिडी  के  साथ  हम  अनाज

 नहीं  बेचेंगे  । तब  आप  परेशान  हो  गये  और  आपने  इन्टरनेशनल  टेंडर  वह  बात  भी  बसे  ही  रह

 गई  |  उसके  बाद  कनाडा  से  और  फिर  आस्ट्रेलिया  स ेसौदा  और  6-7  सितम्बर  को  अमरीका  में

 राष्ट्रपति  का  चुनाव  होना  था  तो  राष्ट्रपति  बुश  किसानों  का  बोट  पाना  चाहते  उन्होंने  फंसला  किया

 कि  जो  20  देशों  को  पहले  सबसिडी  के  माध्यम  से  अनाज  बेचते  थे  जिसमें  सबत  अधिक  अनाज  रूस  को

 बेचा  है  उसके  अन्तर्गत  50  लाख  टन  उसको  दिया  इप  तरह  उन्होने  फंसला  किया  कि  सबसिडी  के

 माध्यम  से  20  राष्ट्रों  के  साथ  भारत  को  भी  देंगे  और  15  लाख  टन  अनाज  भारत  को  ने  उस

 फैसले  के  अन्तगंत  देने  का  ऐलान  किया  उसमें  आपने  बड़ी  मुश्किल  से  10  लाख  टन  का  सौदा  किया

 ]

 जो  कि  अभी  भी  एक  मिलियत  टन  से  थोड़ा  कम
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 ]

 मुझे  लगता  है  कि  बहु  आधा  मिलियन  टन  वा  सौदा  भी  आप  करेगे  !  बुल  मिलाकर  35  लाख  टन

 अनाज  आप  यहां  पर  लाएंगे  ।  आपने  चावल  का  भी  आयात  किया  हालांकि  उसको  चर्जा  नहीं  हो

 रही  चावल  का  आयात  उस  देश  से  किया  है  जहां  बरसों  से  लाचारी  यानि  वियतनाम  से  ढाई  लाख

 टन  चावल  का  सौदा  किया  आप  हिन्दुस्तान  में  दाम  देने  को  तैयार  नहीं  हैं  उससे  अधिक  दाम  देकर

 आप  विदेशों  से  आयात  करने  में  आपको  कोई  परेशानी  नहीं  प्रधानमन्त्री  का कल  का  बयान  है  कि

 हम  ।

 ]

 यह  एक  ऐसा  निर्णय  था  जीकि  आवधिक  पूर्वानुमान  पर  आधारित  था  कि  क्‍या  हो  सकता  है  और

 पूर्वानुमान  यह  था  ।

 हम  लोगों  के  यहाँ  फैमिन  हो  सकता  भारी  सूबा  वर्षा  नहीं  हो  रही  इसलिए  हमको  यह
 फैसला  लेना  पड़ा  फैसले  पर  मुझे  कहना  नहीं  गुस्सा  वह  तो  रहेगा  लेकिन  उस  पर  हमें  कुछ

 नहीं  कहना  लेकिन  6  नवम्बर  को  आपके  जिस  दल  के  प्रधान  मन्त्री  स्वयं  अध्यक्ष  कांग्रेस  दल  के

 महामम्त्री  श्री  विटुठल  गाडगिल  मद्गामस्त्री  के  अलावा  स्पोष्समरणन  आपदी  पार्टी  के  उनका  बयान

 हैँ  ।

 ]

 सरकार  ने  केवल  उन  अनुबन्धों  को  पूरा  किया  है  जिन  पर  पिछली  सरकार  द्वारा
 1990  और  1991  में  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 ]

 कहां  प्रधानमन्त्री  का बयान  सदन  के  कहाँ  कल  का  आपका  निवेदन  कि  अनाज  क्यों

 हमें  लेना  पड़  रहा  और  कहां  आपके  दल  के  नेता  का  रिटन  स्टेटमेंट  यह  भी  नहीं  कि  कहीं  गुस्से  से

 बोल  कहीं  मजाक  में  बोल  दिया  एक  लिखित  निवेदन  हमारे  सामने  कि  कोई  उपाय  नहीं

 पहले  की  दो  सरकारों  ने  सही  किया  था  श्री  वी०  पी०  सिंह  और  श्री  चन्द्रशेबर  ने  1990-91  मेंਂ

 एक  सासनोए  सदस्य  :  किस  अखबार  में  सिकला  ?

 थरौ  जाजे  फर्नान्टीज  :  सारे  देश  के  अखबारों  में  ।  अखबार  और  कांग्रेस  का  क्या  मतलब

 अखबार  तो  सथ  लोगों  ने  पढ़ें  हमको  बहुत  गुस्सा  आया  क्योंकि  मालूम  नहीं  था  कि  आज  यह  मौका

 मिलेगा  उन  नामों  को  सदन  में  लेने  का  |  बाहुर  तो  जो  बोलना  सो  बोल  दिया  ।

 धघमापति  हम  यह  बात  जरूर  स्पस्ट  करता  चाहते  हैं  कि  सरकार  इस  आयात  के  मामले  में

 बाहुर  एक  सियासी  भूमिका  लेकर  पहले  की  सरकारें  गंर-कांग्रेसी  सरकारें  थीं--उनको  बदनाम

 करने  की  कोशिश  सदन  के  भीतर  खड़ी  होकर  अनाज  को  भआयात  करना  क्‍यों  जरूरी  चूंकि
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 2४  1992

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  सत्राल  बड़ते  दाम  अनाज  का  जितना  हमको  शीक्‍यो  रमेंट  हीना

 चाहिए  वह  नहीं  हुआ  है--इस  प्रकार  की  गलत  बयानी  इस  सदन  में  देते  का  काम  करेगी  तो  मैं  बोलता

 हूं  कि  अभी  श्री  नाथूराम  मिर्धा  बाहर  गए  उन्होंने  अभी  इसी  सदन  में  कहा  था  कि  वर्ष  199  2-93
 में  खरीफ  की  फसल  आ  चुकी  रद्वी  की  बुआयी  हो  चुकी  है  तो  उनका  कहना  है  कि  इस  साल  हम  ऐसा
 रिकार्ड  हारवेस्ट  पंदा  करने  जा  रहे  हैं  और  उन्होंने  कहा  कि  180  से  183  मिलियन  ढन  का

 झाई  है

 होगा  ।  सभापति  मैं  उनकी  इस  बात  से  इसलिए  सहमत  हूं  कि  अभी  जो  खरोफ  की  फसल
 ञा  :  र

 ]

 यह  पहले  ही  100  मिलियन  टन  है-और  यह  100  मिलियन  टन  की  खरीफ  की  उपज  भारत  की

 कृषि  के  इतिहास  में  एक  रिकाई

 ]

 ओर  रबी  की  फसल  के  बारे  में  इस  वक्‍त  की  प्रडिक्शन्स  उसे  देखते  हुए  ऐसा  विश्वास  मन  में  बैठता  है
 कि  183-184  मिलियन  टन  पर  उत्पादन  बढ़ाया  जाए  न  जाए  लेकिन  जहां  हम  लोगों  सबसे  अधिक

 उत्पादन  176  मिलियन  टन  था  तो  वहां  180  मिलियन  टन  पर  हम  इस  साल  जा  रहे  हैं  तो  इसके  बारे
 में  हमारे  मन  में  कोई  शक  नहीं  इसलिए  जब  अनाज  का  उत्पादन  देश  में  हो  रहा  है  तो  आयात  की
 बात  कहां  से  आ  गई  ?  3.3  परसेंट  कण्डीशनैल्टी  जी०ए०टी०टी  ०  का  कहना  यह  आयात  करना  ही

 डुंकल  ने  तो  लिखकर  दिया  है  तो  इसका  कोई  अर्थ  नजर  नहीं  आ  रहा  मैं  दूसरा  मामला  आपके  सामने

 रख  रहा  वह  यह  है  कि  एक  क्षण  के  लिए  मान  लें  कि  आपको  सचमुच  परेशानी  थी  जो  मुझे  नहीं
 दिख  रही  है  |  यदि  मान  लें  फिर  भी  आपके  आंकड़ों  के आधार  पर  नहीं  दिख  रही  है  लेकित  यू  रोपियन

 कनाडा  से  या  अमेरिका  के  इदं-गिर्द  घूमने  वाले  एंगलो-सक्सन  जमाते

 इनसे  जो  आपको  खरीदता  है  वह  अधिक  दाम  देकर  खरीदना  क्यों  नहं  उन्हें  छोड़कर  आप

 यूरोपियन  कम्पुनिटी  के  पास  जाते  ?  वह  आपसे  बोले  कि  हमसे  खरीद  लो  ।  वह  भी  सब्सिडी  से  बेचते

 उनकी  सब्सिडी  को  जोड़ने  के  बाद  कल  मनन्‍्ती  जी  का  बयान  है  कि  501.74  रुएए  प्रति  क्विटल

 आपकी  एवरेज  बैठती  तो  यू  रोपियन  कम्युनिटी  से  आपको  400  की  एवरेज  में  मिल  जाता  ।  उनका

 यह  लिखित  बयान  है  501.74  रुपए  प्रति  व्विटल  आस्ट्रेलिपन  और  अमेरिकन  व्हीट  का  कुल
 आयात  का  एवरेज  है  तो  क्या  आपको  यूरोपीय  कम्युनिटी  से  400  रु०  के  भाव  नहीं  मिलता  ?  क्‍यों  नहीं
 लिया  ?  इसलिए  नहीं  लिया  कि  की  बात  बहां  थी  ।

 ]

 साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तरुण  :  हभारे  उपभोक्ताओं  को

 यह  गेहूं  स्वीकायं  नहीं  थी  ।  हमने  इसे  1977  में  खरीदा  था  ।  इसे  बेचना  भी  बहुत  मुश्किल  था  ।

 श्री  जा  फर्मानडीज  :
 यह  तो  आपका  तर्क  हो  यह  तर्क  मानने  के  लिए  हम  तैयार  नहीं

 आप  लोग  यूरोप  जाते  हैं  भौर  सब  यू  रोप  का  गेहूं  खाकर  मस्ती  से  बापस  आते
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 ञी  तरुण  मोगोई  :  यह  एक  भिन्‍त  किस्म  मैं  यह  किस्म  आपको  लाकर  दिखा  सकता  हूं  ।

 ]

 श्री  जा  फर्नान्द्रीज  :  कोई  अलग  बेराइटी  नहीं  हम  इस  बात  को  नहीं  मानते  ।  बह  तर्य  है
 लेकिन  उस  तक॑  को  मानने  के  लिए  मैं  तैयार  नहीं  हूं  ।  मेरा  कहना  है  कि  अमेरिका  का  इस  वक्‍त  हिंदुस्तान
 पर  जिस  प्रकार  का  दबाव  है  हर  मामले  को  उसके  अन्त्गंव  आपने  अमेरिका  से  गेहूं  खरीदने  का

 फ़ेसला  किया  है  ।

 सभापति  हपें  एक  और  चिन्ता  है  और  वह  यह  है  कि  जिस  प्रकार  का  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन
 सिस्टम  पर  शुरू  हुआ  चुकि  सब्सिडी  का  मामला  केवल  फटिलाइजर  तक  सीमित  नहीं  मैंने

 बताया  कि  कैसे  पाती  और  डीजल  उसमें  शामिल  हैं  और  मैं  आप  को  बता  दूं  और  मन्‍्त्री  जी  यहां
 पर  इस  बात  को  कुबूल  करेंगे  क्योंकि  यह  उन्हीं  के  दिये  हुए  आंकड़े  हैं  और  थे  आंकड  रधता  मैं  जरूरी

 समझता  हूं  कि इस  साल  की  शुरूआत  में  यानि  जो  डंकल  वाला  मामला  शुरू  हो  वहां  से  पब्लिक

 हिस्ट्रिब्यूगन  सिस्टम  को  आहिसत्ता-आहिस्ता  खत्म  करने  का  आप  लोगों  ते  उनके  कहने  पर  फैसला  कर

 लिया  |  यह  आपकी  इच्छा  से  नहीं  हो  रहा  वे  आपको  धकेल  रहे  हैं  घाट  पर  और  आप  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  मार्च  महीते  के  आंकड़े  आयको  पिछले  साल  ।6  जाख  62  हजार  टन  अनाज  आपने  पी०  डी०

 एस०  में  दिया  जबकि  इस  साल  14  लाख  80  हुजार  टन  दिया  कल  आपने  किसी  ने  कहा  कि  आबादी

 बढ़  रही  है  और  वही  आबादी  के  लिए  ज्यादा  अनाज  की  जरूरत  है  और  यह  बात  आप  क्यों  भूल  गए
 और  16  लाख  62  हजार  टासे  इससाल  14  लाख  80  हजार  टन  पर  आप  आ  गए  ।  उिछने  साल

 अप्रैल  में  ।5  लाख  19  हजार  टन  दिया  था  और  इस  साल  12  लाक्ष  43  हजार  टन  दिया  मई  में  14

 लाख  69  हजार  टन  दिया  था  और  इस  साल  14  लाख  52  हजार  टन  दिया  पिछले  साल  जून  में

 थोड़ा  बहुत  बढ़  गया  --14  लाख  40  हजार  टन  था  और  इस  साल  14  लाख  41  हुजार  टन  हा  गया  ।

 जुलाई  में  ।6  ल'ब  19  हजार  टन  पिछले  साल  था  और  इस  साल  घटाकर  |5  लाख  62  हजार  टन  कर

 दिया  ।  अगस्त  में  +छते  साल  ।6  लाख  61  हजार  टन  था  जो  इस  नाल  घटकर  15  लाख  87  हतार
 टन  हो  गया  |  सरफार  की  नी  जिया  बोन  रही  हैं  कि  बात  तथ  हो  चुकी  आई०एम०ए  7०  और

 तथा  अमेरिका  हिन्दुस्तात  के  औद्योगिक  छलेत्र  में  जिम  तरह  से  मजदूरों  की  को  तबाह  करने  के  काम

 में  लगे  हुए  उपी  तरह  से  खेती  के  क्षेत्र  में  किस।त  और  उसके  साथ  जो  गरीब  उपभोक्ता  इन  दोतों

 को  खत्म  करते  की  दिशा  में  आपको  ये  नीतियां  आगे  पढ़ा  रही  हैं  ।

 इसलिए  सभापति  मैं  यही  कहना  चाहूंगा  +ि  इस  नीति  का  और  हम  बहस  का  अन्त

 केवल  आज  की  जियम  193  के  अन्तर्गत  होने  वाली  बहस  से  नट्टों  होना  इमका  अन्त  तभी  हो  सकता

 है  जब  यहू  सरकार  अउनती  नीति  में  बदलाव  लाने  के  लिए  कुछ  तैयारी  उसके  लिए  जिस  पुरुपार्थ
 की  जहूरत  उत्त  पुरुयार्थ  को  नई  आशिक  नीति  का  विरोध  आपके  दल  के  भीतर  भी  कुछ  लोग
 कर  रहे  हैं  अब  वे  कितनी  बड़ी  संख्या  में  बह  मैं  नहीं  जानता  लेकिन  खेती  से  मजदूरों  से

 सम्बन्धित  या  गरीबों  ध  सम्बन्धित  जो  लोग  व ेआपकी  तई  आविक  नीति  का  समर्थन  नहीं  कर  सकते  ।

 हम  चाहते  हैं  कि इस  नीति  को  आज  खत्म  करने  के  उसे  हटाने  के  यदि  आप  कोई  कदम
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 तभी  यह  बहस  कुछ  सार्थक  बनेगी  ।  इस  नीति  को  हटाने  की  बात  आप  तभी  कर  सकते  हो  जब

 अमेरिका  या  दूसरी  जितनी  दत्राते  वाली  अन्तर्राष्ट्रीय  जमाते  उनके  साथ  सीधे  पुरुषार्थ  के  साथ  बड़े

 रहने  की  तैयारी  आप  माना  कि  कर्ज  है  और  कर्ज  के  चलते  यह  सारी  स्थिति  बनी  यह  आप

 लोगों  का  ही  कहना  तो  फिर  कह  दो  हिम्मत  करके  कि  10  साल  तक  हम  अउता  कर्ज  वापस  देने

 की  स्थिति  में  नहीं  इस  बात  को  हिम्मत  के  साथ  चौराहे  पर  खड़े  होकर  बसाने  का  काम  करो  कि  हेसे

 कर्ज  वापस  नहीं  कर  सकते  |  फिर  क्या  अनेरिका  आपके  खिलाफ  हवाई  जहाज  भेज  देगा  जमे  इराक  के

 ऊपर  बमबारी  करते  के  लिए  उसने  भेजे  वैमे  दी  क्‍या  यहां  भी  साफ  कह  दो  उनको  ४  हम

 नहीं  दे  सकते  |  किसी  ने  कर्ज  पता  नहीं  शिव-किस  काम  के  लिए  कर्ज  आया  लेकिन  उसके  लिए  देश

 के  किसान  मजदूर  आदि  फो  तबाह  करने  का  काम  क्या  आप  करोगे  ?  इतलिए  कह  दो  हिम्मत  यह

 हिम्मत  आपको  करनी  होगी  ।

 तीप्तरी  बात  मैं  दाम  के  बारे  में  कहना  चाहता  जिस  बात  को  यहां  अटल  जी  ने  छेड़ा  दामों

 के  बारे  में  आपको  नीति  बनानी  होगी  ।  कारखातों  की  पंदावार  जो  किसान  के  दृस्तेमाल  में  जाने  वाली

 उसके  दाम  आप  एक  बार  निर्धारित  कर  दो  ।  मगर  इसके  साथ-साथ  कुल  मिलाकर  कारब्राने  की  उपज

 और  खेती  की  उपज  दोनों  के  दामों  में  सन्‍्तुलन  बनाये  रखने  बाली  नीति  भी  आपको  बनानी  कदम

 उठाने  होंगे  ।  इस  दिशा  में  भी  आपको  कदम  बढ़ाने

 हम  अपनी  तरफ  से  इतना  ही  कहता  च।हेंग  कि आज  जिस  तरह  से  हिन्दुस्तान  के  मजदूरों  का  एक

 विशाल  प्रदर्शन  हुआ  आउक्नी  नीतियों  के  जो  हालात  आपकी  नीतियों  के  कारण  पैदा  हुए
 अब  वक्‍त  आया  है  कि  जहां  इस  देश  का  मजदुर  आज  सड़क  पर  उतरा  मजदूरों  के  हाथों  से  हाथ  और

 कन्धे  से  कन्धा  इस  देश  के  क्रिसात  को  भी  मंद्ात  में  उतरने  का  काम  करना  होगा  ।  जब  दोतों

 एक  साथ  मिलकर  सड़क  पर  उतते  का  क्राम  करेंगे  तो  फिरया  तो  इन्हें  अपनी  नीतियां  छोड़नी  होंगी  या

 खुद  इन्हीं  को  हट  जाता  तभी  इन  नीतियों  में  बदलाव  हो  सकेगा  ।

 |

 श्री  सुधीर  सावंत  :  सभापति  पिछले  एक  घण्टे  से  हम  अलंकार  युक्त  भाषा
 का  प्रयोग  देख  रह  थे  जिसमें  कट्ट  रता  और  राजनंतिक  खोद्ललेपन  का  समावेश  था  जिसके  परिण।मस्यरूप
 देश  भी  दिवालिएपन  की  स्थिति  में  पहुंच  गया  ।

 मुझे  याद  है  कि  1991  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  जिसमें  दो  वर्षों  की  अव्यवस्था  के  कारण

 यह  देश  दिवालिए  के  कगार  पर  पहुंच  जिससे  इस  देश  के  किस!न  और  निर्धन  वर्ग  **

 ]

 बह  बोलना  पड़ता  है  क्योंकि  जिन  हालात  जिन  परित्यितियों  में  यह  सरकार  बनी  जिस

 हालात  में  इलेक्शन  हुए  उसे  हम  भूल  नहीं  सकते  हैं  ।

 |

 ह  आवधिक  नीतियां  ऐसी  होती  हैं  जिसको  प्रभावशाली  होने  के  लिए  कुछ  समय  की  आवश्यकता  होती
 इस  सरकार  के  सत्ता  में  आने

 के
 बाद  सरकार  की  नई  अआथक  नीति  शुरू  की  गई  हम  सरकार  से
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 यह  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  सरबार  के  पास  सभी  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  कोई  जादुई  छडी
 होगी  ।  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह  है  विपक्ष  के  माननीय  नेता  अभी  भी  शीत  युद्ध  के  पूर्व  की  दुनिया  में  रह  रहे

 वे  इप  बात  में  वेब  र  हैं  कि  अ।ज  दुतिया  में  कया  हो  रहा

 4.00  भ०  प०

 पोटर  जो०  मरबनिआंग  पोठासीन

 आज  हमको  इस  बात  पर  निर्गंय  लेता  है  कि  क्या  हम  भारत  की  तटस्थता  को  अपने  नीति  का

 आधार  मानेंगे  अयवा  क्या  हमें  शीत  यूद्ध  के  बाद  की  दुनिया  की  वर्तमान  वास्तविकता  भरों  स ेअपने  आप  को

 जोड़ने  की  आवश्यकता  है  |  गीत  युद्ध  से  की  वास्तविकता  यह  थी  कि  हमारा  एक  णशज्तिशाली  मित्र

 जिस  पर  हम  कई  बातों  के  लिए  निर्भर  कर  सकते  थे  लेकिन  आज  वैसी  स्थिति  नहीं  वर्तमान

 थ्री  जाजे  फर्नाण्हीज  ने  जो  पहु  उठाएं  बह  सच  हैं  कि  क्या  केवल  संयुक्त  राज्य  ही  इत  दुनिया  में

 अकेली  महाशक्ति  भले  ही  हमें  अच्छा  लगे  या  न  हमें  अस्तित्व  में  रहना  होगा  ।  हमें  बरत  मान
 विश्व  स्थिति  की  वास्तविक्रताओं  के  बीच  अपने  आपको  बचाकर  रखता  हो  इन  झोई  सन्दह  नहीं  है
 और  सव  लोग  विशेषकर  बतंपात  यह  अच्छी  तरह  से  जानती  है  हि  उंतीवादी  दुनिया  जिस

 तरह  से  एक  दूसरे  की  बुराई  करने  में  लिप्त  है  इससे  देश  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  लेकिन  सार  की  बात

 यह  है  कि  हमें  अपती  नीति  बनानी  होगी  ।  दुनिया  की  आज  की  बतेमात  स्थिति  को  दे  बते  हुए  हमें  इस  देश

 के  लिए  एक  दिशा  का  निर्धारण  करना  |  हम  यूं  सब  से  कटे  हुए  नहीं  रह  सकते  हम  प्रौद्योगिकी

 कहां  से  प्राप्त  करेंगे  ?

 सभापति  महोदय  :  कृपया  स  तापति  महोदय  को  सम्बोधित  कीजिए  ।

 सभापति  मट्रोदय  :  उनकी  बातों  को  मत  सुनिए  ।

 थ्रो  सुधार  सावंत  :  चनाव  में  जो  कुछ  हुश  वे  लोग  अमरीकी  नीति  में  ताटकीय  परिवतंत  की

 अपेभा  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  खेद  ऐसा  नहीं  होगा  ।  लेकिन  मैं  मूल  तथ्य  की  बात

 इस  सरकार  का  प्राथमिक  मूलभूत  आवश्यकताओं  को  सुनिश्चित  करना  है  ।  और  यह  बात

 खाद्य  के  विय्र  में  है  जिपमें  हुत  अयात  व  बारे  में  सोच  रहे  यह  आयात  क्यों  द्वो  रहा  है  ?  गठूं  का आयात

 क्यों  हुआ  है  ?  (३  )

 मेरे  वितर  वे  1  र  6  रू  ये  वी  कायेती  उता  वयादी  जि  खरा  6  इती  बात  का  प्रचार

 तो  हम  यहां  भी  कर  रहे  पडली  बात  तो  यह  है  कि  गेहूँ  का  आयात  क्यों  किया  गया  है  ?  इसक  तीन

 कारण  पहला  कारण  बुल  खाद्यासतों  के  उत्तादन  में  कमी  होता  इसके  कई  कारण  मैं  उन

 कारणों  का  जिक्र  नहीं  लेकित  खाद्यास्‍्तों  का  1990-91  के  1763  लाख  टम  स  कम

 होकर  1991-92  में  1670  लाख  टन  हो  गया  जब  बविक  मांग  में  वृद्धि  ७७  ऐसी  परिस्थिति

 में  क्‍या  करता  चाहिए  था  ?  इस  देश  में  गेहूँ  की  जो  मात्रा  मिल  रद्री  है  बह  अबने  वाली  नहीं  थी  ।  अतः  यह

 मूल  परिमापी  है  जिसके  अन्तर्गत  कार्य  किया  जाना  गेहूं  का  उत्पादन  भी  घट  गया  है  ।  साव॑  जनिक

 विवरण  प्रणाली  द्वारा  90  लाइटन  खाद्यान्न  की  खरीद  को  जानी  थी  जबकि  90  लाब  टन  की
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 के  मुकाबले  केवल  60  लाख  टन  ब्ाद्यान्‍्न  ही  खरीदा  गया  ।  उसके  हमें  सुखे  की  गम्भीर

 स्थिति  का  सामना  करना  जिसके  लिए  इस  देश  को  गेहूं  की आवश्यकता  थी  ।

 सूखे  को  स्थिति  में  सरकार  को  क्‍या  ऋरना  चाहिए  ?  सबकार  को  इस  पर  सोचना  आगे  की

 सम्भावित  स्थितियों  को  देखते  हुए  निर्णय  लेता  आवश्यकतानुसार  निर्णय  लिए  गए  ।  हम  हर  समय

 आगे  से  नहीं  लड़  सकते  ।  सरकार  ने  उस  समय  सही  निर्णय  लिया  था  कि  गेहूँ  को  आयात  करने  की

 आवश्यक्ता  थी  |  यह  बात  नहीं  है  कि  जी०  ए०  टी०  टी०  अथवा  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्धन  के

 कारण  ऐसा  हुआ  है  ।  परिस्थिति  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  लिया  गया  यह  व्यावहारिक  निर्णय  जिसमें

 सोमालिया  जैसी  परिस्थिति  उत्पन्त  हो  सकती  थी  |  जब  हमारे  देश  में  अन्न  नहीं  है  तब  हम  गेहूं  नहीं

 खरीद  ना  ही  हम  विश्व  के  ठेकों  के  पीछे  लगे  रह  सकते  ।  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  आनवार्य

 है  कि  गिसी  विशेष  खाद्यान्नों  की  निरन्तर  आपृर्ति  होती  है  और  इस  भावना  से  यह  मूल  का  एण

 गेहूं  का आयात  हुआ  |  मुझे  यकीन  है  कि  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अथवा  जी०  ए०  टी०  टी०  का

 खाद्यास्तों  को  3.3  प्रतिशत  रखने  सम्बन्धी  कोई  प्रतिबन्ध  अथवा  शर्ते  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  ये

 आंकड़े  कहां  से  प्राप्त  हुए  ।

 दूसरी  बात  जो  कि  मैं  यहां  पर  रखना  चाहता  हुं  वह  आर्थिक  लागत  के  सम्बन्ध  में  जब

 सरकार  ने  गेहूं  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  तब  खरीद  मूल्य  में  50  रुपए  की  वृद्धि  कर  दी  गयी
 थी  ।  किसान  को  यह  लाभ  मिला  लेकिन  275  रुपए  पर  खरीद  करने  पर  आर्थिक  लागत  क्या

 होगी  ?  तब  आधथिक  लागत  455  रुपया  प्रति  बिवटल  वे  लोग  कह  रहे  हैं  कि  वे  खुले
 बाजार  से  खरीद  सकते  लेकिन  यह  ठीक  नही  होगा  ।  तब  गेहूं  क्री कीमत  275  छयया  प्रति  किवटल  हो
 सहती  है  ।  लेकित  प्रबंध  वितरण  प्रभारतथा  संग्रहण  आदि  को  जोड़ने  पर  सकल  लागत  455  रू०

 प्रति  विवटल  होगी  ।  जो  कुछ  आयात  क्रिया  जा  रहा  है  उसके  परिप्रेक्ष्य  में  हमें  आथिक  लागत  को  देखना

 हमने  आस्ट्रेलिया  तथा  संयुक्त  राज्य  से  10  लाख  टन  गेहूं  आयात  किया  था  और  उसकी

 औसत  कीमत  517  रुपए  प्रति  क्बिटल  होगी
 *' '

 ]

 को  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमों  :  ये  शहर  के  रहने  वाले  इनको  क्या  मालूम  ।

 श्री  सुधोर  साथन्त  :  णहर  के  नहीं  हैं  ।

 ]

 आधिक  लागत  517  रुपए  है  जो  कि  आयातित  गेहूं  की  कीमत  होगी  ।  वे  लोग  प्रयार
 कर  रहे  हैं  कि  वे  खेले  बाजार  स  खरीद  यवि  मान  लो  कि  हम  खुले  बाजार  से  350  रुपया  अति
 बिवटल  के  दाम  से  गेहूं  जेसाकि  वे  प्रथार  कर  रहे  तब  वास्तविक  मूल्य  क्‍या  होगा  ?  आधिक
 लागत  545  रुपया  प्रति  क्बिटल  है  ।  वे  जिस  तरह  से  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  हम  खुले  बाजार  से
 खरीद  सकते  यह  बात  गलत  है  करोंकि  आधथिक  लागत  517  रुपया  प्रति  गिविटल  यदि  हम  बाजार

 मूल्य  पर  खरीदेंगे  लो  यह  भाव  545  रुपया  प्रति  क्विटल  होगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  क्‍या  किसामों  को  कोई  हानि  हुई  मुझे  यकीन  है  कि  यह  सरकार  ऐसा
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 कृछ  भी  नहीं  करेगी  जिससे  किसानों  को  कुछ  हानि  किसानों  को  इस  बात  का  आश्वासम  दिया

 गया  था  कि  समर्थन  मूल्य  275  रुपए  यह  किसानों  की  इच्छा  पर  तिर्भर  करता  है  कि  वे  उत  दाम

 पर  सरकार  वो  गेहूं  यदि  किसानों  को  मूल्य  मिल  रहा  है  मात  लो  350  अथवा  325  तो  के

 गेहूं  बेच  सकते  हैं  ।  इसलिए  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  ऐसा  क्‍यों  कह  रहे  हैं  कि  गेहूं  क ेआयात  से  किसानों  को

 हानि  हो  रही  है  ।  आज  भो  किसात  को  आज  का  वतंमान  बाजार  मूल्य  मिल  रहा  उन्होंने  यह  स्पष्ट

 नहीं  किया  है  कि  सही  अर्थ  में  गेहूँ  के आवात  से  किसान  िस  तरह  से  प्रभावित  हुआ  इसमे  कोई
 प्रभावित  नहीं  हुआ  है  ।

 मार्च  1992  में  हम  गेहूँ  का  आयात  तहीं  करना  चाहते  |  कृषि  मन्‍्त्री  जी  स्वयं  एक  किसान
 मार्च  (992  में  गेहूं  क ेआयात  का  एक  प्रस्ताव  था  उन्होंने  स्वयं  इसका  विरोध  किया  और  सरकार  ले

 गेहूं  के  आयात  का  प्रस्ताव  त्याग  दिया  और  इस  तरह  से  गेहूं  कर आयात  करने  का  निणंय  त्याग  दिया
 गधा  ।

 हमें  सा  जनिक  वितरण  प्रगाली  के  बारे  में  एक  बात  धपाम  में  रखनी  होगी  ।  वह  है  बाजार  मूल्य
 पर  गेहूं  को  खरीदने  का  प्रभाव  ।  एक  ओर  हम  कीमत  और  मुदास्फीति  को  बात  कर  रहे  इससे  क्या

 हुआ  ?  पिछली  जब  स  रका  र  ने  मई  से  अक्तूब  1992  तक  गेहूं  का  आयास  नहीं  तथ  खाद्याम्तों
 का  लागत  मूल्य  16  प्रतिशत  मई  से  1992  तक  लात  मूल्य  0.2  प्रतिशत  रहा  ।  कोई
 जादू  होते  वाला  नहीं  है  क्यों कि  इस  देश  में  गेहु  का  उत्तादत  बढ़गा  नहीं  |  याद  सरकार  बाजार  मूल्य  पर
 बाजार  से  गेहूं  खरीदना  चाहेगी  तो  दो  बातें  होंगी  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  इससे  उन  किसानो  के  प्रति
 अन्याय  होगा  |  जिन्‍्होंने  सरकार  को  जरीद  मूल्य  पर  मेंहूं  बेचा  दृधरी  बात  यह  है  फि  यदि
 बाजार  से  गेहूं  खरीदना  चाहेगी  तो  गेहूं  की

 क्रीमत  कई  गुणा  अढ़  जाएगी  ।  गेहूं  की  कीमल  बढ़ा  दी  जाएगी
 और  सरकार  की  ओर  से  बढ़ी  मांग  है  और  यदि  बाजार  मूल्य  350  रुपए  है  तो  बे.स्क्लः  ही  400  रुपए
 से  अधिक  होगा  जिममे  सीमांत  किप्तान  णौर  मेरे  निबाचन  क्षेत्र  के  किसान  प्रभावत  हीगे  :  मेरे  निर्वाचन
 क्षेत्र  में  गेह्‌  का  उत्पादन  नहीं  होता  हम  गेहू  के  लिए  पंजाब  और  हरियाणा  पर

 निभंर
 यंदि  सरकार

 बाजार  मूल्य  बाजार  से  गेहूं  खटीदेती  तब  इन  निर्वत  और  सीमांत  फिस्तामों  तथा  भूमिहीम  श्रमिकों

 का  क्‍या  होगा  जो  बाजार  पर  निर्भर  श्वी  फतास्डीज  ने  कहा  था  कि  हम  तायजानक  वितरण  प्रणाली

 को  त्याग  देना  चाहने  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐेता  किस  तरह  से  होगा  ।  उन्होंने  कुछ  अकड़े  प्रस्तुत  किए

 थे  जिसका  यथार्थ  से  कोई  सम्बन्ध  सहीं  जहां  लक  मेरी  जानकारी  आज  भी  मेरे  निर्वाचन

 महाराष्ट्र  मे ंसाबं  जनिक  वितरण  प्रणाली  बहुत  ही  प्रभारी  तथा  पूर्ण  सामर्थता  से  कार्य  कर  रही  केवल

 कुछ  आफड़  बताकर  कोई  भी  यह  आरोप  कैसे  लगा  सकता  है  कि
 जी०ए०टी०्टो०

 और  मस्‍्तर्राष्ट्रीय

 मुद्राकोष  ने  सरकार  पर  कुछ  प्रतिबन्‍धताएं  लगा  दी  कि  सरकार  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 त्यागनी  यह  देखते  हुए  कि  कांग्रेस  सरकार  और  क  ग्रेस  पार्शी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के

 प्रति  बचनबद्ध  जो  कि  सन्‍तोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहा  है  यह  आरोप  निराधार  एवं  अनुचितहै  ।

 अत्र  मैं  राज  सहायता  की  बात  करूंगा  ।  जहां  तक  फामं  राज  सहायता  का  प्रश्त  ऐसा

 केवल  भारत  में  ही  नहीं  है  ।  सभी  देशों  में  राज  सहायताएं  दी  जाती  यूरोपीय  समुदाय  प्रतिव्यक्ति

 फार्म  राज  सहायता  डालर  के  सन्दर्भ  में  238.4  है  और  यह  सयुकत  राज्यों  में  148.5  है  जबकि  भारत  में

 प्रतिब्यकित  फार्म  राजसहायता  4.3  डालर  से  भी  कम
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 नील बन  ननन-ल  कम  न+  ऑन  न  »  ५  ++  5

 भ्री  मीतोश  फुमार  :  वही  तो  हम  आपको  बताना  चा  हते  हैं  ।

 थी  सुधीर  सावत  :  हम  उसी  पर  बोलेंगे  ।

 ]

 जब  हम  राजसहायता  की  बात  करते  हैं  तो राजसहायता  देने  में  कोई  बुराई  नहीं  जहां  तक

 राजसहायता  का  संबंध  यह  एक  विश्वव्यापी  प्रथा  है  क्योंकि  कृषि  उत्पाद  कई  कारकों  से  प्रभावित  होते
 हैं  और  इसमें  राष्ट्र  के  हस्तक्षेप  की  आवश्यकता  होती  इसलिए  इस  कार्य  के  लिए  राजसहायता  देने
 की  योजना  प्रचलित  है  ।

 परन्तु  एक  ही  तथ्य  है  कि  उबंरफकों  के  लिए  यह  जो  1981-82  में  लगभग  275

 करोड़  रुपए  वह  1991  में  बढ़कर  6,219  करोड़  हो  गई  भौर  मार्च  1993  तक  यह  राशि  9,000

 करोड़  रुपए  से  कम  नहीं  होगी  ।  मैं  जिस  तथ्य  को  उजागर  करना  चाहता  हुं  व्‌  यह  है  कि  जहां  तक

 उर्व  रकों  के  उत्पादन  का  संबंध  है  हमें  किसानों  को कम  लागत  पर  आदान  सामग्री  उपलब्ध  करानी  चाहिए
 ओर  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इसे  स्वीकार  करना  चाहिए  ।  परन्तु  हम  ऐसा  कैसे  करेंगे  ?  इसके  दो  तरीके  हैं  ।

 पहला  तरीका  राजसहायता  का  दूसरा  तरीका  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  का  उर्वरकों  की

 कीमतें  निर्धारित  करने  संबंधी  संयुक्रत  संसदीय  समिति  को  मैं  बधाई  देता  क्य्रोंकि  उन्होंने  इस  बात  को

 महसूस  किया  और  वह  ठीक  रास्ते  पर  आगे  बड़े  अर्थात  उसने  उर्बरकों  की  उत्पादन  लागत  को  कम  किया

 ताकि  किसानों  को  कम  कीमत  पर  उबं रक  दिए  जा  मैंने  यह  इसलिए  कहा  है  क्योंकि  राजसहायता

 कोई  उत्तर  नहीं  यदि  आपको  वास्तव  में  सक्षम  और  आत्मनिर्भेर  होना  है  तो  उसके  लिए

 अर्थव्यवस्था  में  लबीलापन  लाना  इस  समिति  ने  कुछ  सुझाव  दिए  मैं  सरकार  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इत  सिफा  रिशों  को  लागू  कर  दिया  गया  है  या  नहीं  ।  यह  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि

 इस  उर्वरक  राजसहायता  का  प्रभाव  ऐसा  होगा  कि  यह  6200  करोड्ट  झयये  के  मौजूदा  स्तर  के  मुकाबले
 अगले  मार्च  तक  बढ़कर  लगभग  9000  करोड़  रुपए  हो  उबंरकों  की  कीमतों  में

 वृद्धि  का  कारण  यह  है  कि  समिति  की  सभी  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  समिति  ने
 सिफारिश  की  है  कि  गंस  की  कीमत  में  35  प्रतिशत  कमी  की  इससे  560  करोड़  रुपए  की  बचत

 होगी  ।  इसे  लागू  नहीं  किया  गया  ।  वास्तव  में  समिति  ने  यह  भी  सिफ्रारिश  की  है  कि  एल०  पी०

 एस०  की  कीमतों  को  स्थिर  किया  जाਂ  परन्तु  इनकी  कीमतें  35  प्रतिशत  बढ़  गई  हैं  ।

 इसका  प्रभाव  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  रेल  मालभाड़े  में  कमी  करके  280  करोड़

 रुपए  की  बचत  की  जाए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सम्रिति  की  इस  तिफ  रिश  को  ऊार्थार्त्रित  कर  दिया

 गया  है  अथवा  नहीं  ।

 इसी  तरह  से  निर्यात  के  लिए  सरकारी  दर  पर  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  क्री  जानी  थी  बाजार  दर

 पर  नहीं  ।  इससे  675  करोड़  रुपए  की  बचत  यह  सिफारिशें  करके  समिति  ने  उत्पादन  लागत

 2,000  करोड़  रुपये  तक  घटाने  का  प्रयास  किया  परन्तु  वास्तव  में  हुआ  यह  है  कि  समिति  को  सभी

 प्रफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  और  केवल  छोटी-मोटी  और  उपयुक्त  सिफारिशों  को  ही

 कार्यान्वित  किया  गया  है|
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 कीमतों  १२  नियन्त्रण  हटाने  से  फास्फंटिक  उवंरकों  4  बमतें  बढ़  भेरा  अनु  रोध  है  कि  जब
 सरकार  ने  इस  समिति  की  सिफारिशो  को  स्थीकार  कर  लिया  है  तो  उसे  इन  सिफारिशों  को

 ईमानदारी  से  कार्यान्वित  करना  चाहिए  ।  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया
 जाना  चाहिए  ।  केवल  कुछ  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करके  सरकार  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर  सकती

 है  ।

 जहां  तक  उरवरकों  का  संबंध  पोटाश  और  फास्फेटिक  उबंरकों  का  भायात  होता
 क्या  ऐसी  स्थिति  में  ज्यादा  जी  पाएंगे  ?  भाज  प्रश्न  यह  नहीं  राज  सहायता  से  केवल  मौजूदा
 स्पथाओं  का  समाघान  हो  सकता  है  आने  वाली  समस्याओं  का  नहीं  ।  1996-97  तक  राजसहायता  की  राशि

 11,000  करोड़  रुपए  तक  हो  ज।एगी  और  यह  उत्तरोत्तर  बढ़ती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 सरकार  ने  आयात  को  सीमित  रखने  ओर  यह  घुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कारंवाई  की  है  कि  उर्बरकों
 की  कीमतें  न  बढ़े  ।

 र्पए  का  अवमूल्यन  दूसरा  कारण  रुपए  की  आंशिक  पश्दिरतंतीयता  अचानक  ही  बढ़  गई
 झुयये  में  हिसाब  लगाकर  देखा  जाए  तो  उदंरकों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  लागत  30  प्रतिशत  बढ़  गई  यदि
 उबरकों  की  कोमतें  बढ़ती  हैं  तो  राजसहायता  बढ़  जाएगी  ।  इस  सबंध  में  बु.छ  ठोस  कारंबाई  अवश्य
 की  जाती

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  जब  आप  किसी  समिति  को  सपोर्ट  को  कार्यान्वित  करते  हैं  तो

 इसे  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  पूरों  तरह  से  कार्यान्वित  किया  जाना  उदाहरण  के  लिए  डी०

 ए०पी०  क्री  कौसत  4000  रुपये  प्रति  टन  से  बढ़कर  8000  रुपये  प्रति  टन  हो  गई  इसमे  अचानक

 वृद्धि  हुई  सरकार  ने  तत्काल  छारंबाई  की  और  1000  छूये  प्रति  ८1  राजसद्दायता  देने  की  घोषणा  की

 और  यह  राशि  राज्य  सरकारों  को  दे  परन्तु  राज्य  सरकार  राजसहायता  का  समान  रूप  से  सवितरण

 करने  में  असफल  जहां  तक  महाराष्ट्र  का  संबंध  यह  राजसहाबता  पश्चिमी  मद्दाराष्ट्र  में  दी

 गई  है  ।  यह  राजसहायता  कोंकण  और  विदर्भ  में  संवितरित  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  इसका  संवितरण

 पहले-आओ  पहले-पाओ  आधार  पर  किया  गया  ।  इस  राजसहाय॥  का  लाभ  केवल  उन्हीं  किसानों  को

 मिल  सका  जो  तत्काल  उबंरक  खरीद  सके  ।

 ये  कुछ  ऋमियां  हैं  और  राज्य  सरकार  को  इस  संबंध  में  कारंवाई  करनी

 उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  अपना  ध्यान  अचानक  राम  से  हुटाकर

 रक्नों  और  खाद्य  वस्तुओं  की  ओर  लगा  दिया  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 समित्ति  की  सिफारिशों  की  कायन्वत  क्‍यों  नहीं  मु्ते  यह  मालूम  नहीं  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 6  प्रतिशत  बिक्री  कर  को  कम  क्‍यों  नही  करती  है  और  उसने  घहकारी  समितियों  पर  कुछ  प्रभार  क्यों

 लगाए  हैं  |  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  भी  ऐसी  ही  घ्रिफारिश  की  जब  मूल्यों  पर  से  नियन्त्रण  हटाया
 गया  था  तो  उत्त  समय  डी  ण्एण्पी  करे  श्र  बोरे  की  ल।गत  247  रुपये  थी  जो  बढ़कर  450  रुपये  होने
 वाली  थी  परन्तु  केन्द्र  सरकार  के  हस्तक्षेत  से  इसे  कम  करके  350  रुपये  तक  लाया  गया  ।  समिति  ने  जैसी

 सिफारिश  की  थी  यदि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  बेसा  कर  देती  तो  डी०ए०पी०  उर्वरक  की  कीमत  घटकर

 300  रुपये  चक्  आ  जाती  जोकि  बहन  करने  योग्य  है  ।
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 इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  दोष  देना  ठीक  नहीं  है  ।  aw  तथ्य  यह  है  कि  हम  सब
 इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  उबंरक  उद्योग  को  खुजहाल  होना  चाहिए  ।

 हल्दिया  में  उर्ब रक  की  प्रति  टन  लागत  20,000  रुपये  है  ।  मैं  यहां  १र  उपस्थित  अपने  मित्रों  से

 यह  पूछता  हूं  कि  वहू  इसको  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कर  रहे  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  मजदूर  की

 देखभाल  की  जानी  चाहिए  परन्तु  साथ  ही  मजदूर  उपलब्ध  भी  करने  आप  कान  किए  वगेर

 परि  भत्ते  की  मांग  नहीं  कर  सकते  हल्दिया  में  यही  सब  कुछ  हो  रहा  राजसहःयता  कोन

 देगा  ?  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  यह  सथ  उपक्रम  घाटे  में  चल  रहे  हैं।'**

 सभापति  महोदय  :  एक  मिनट  कार्य  मं्णा  समिति  ने  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  चर्चा  करने

 के  लिए  दो  घण्टे  का  समय  दिया  अब  इस  मामले  के  लिए  दिया  गया  समय  समाप्त  हो  गया  क्या

 सभा  इस  बात  से  सहमत  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सदन  का  समय  बढ़ाया

 जाए  ?  यदि  हां  तो  कितने  घंटे  ?

 अनेक  सामनीय  सदस्य  :  इस  चर्चा  के  लिए  सदन  का  समय  तीन  घंटे  और  बढ़ा  दिया  जाना

 सभापति  महोवय  :  जितना  संभव  हो  सक्रेगा  हम  अपने  भाषणों  को  सीमित

 कांश  राजनीतिक  दलों  के  नेता  इस  विषय  पर  पहले  ही  बोल  के

 झो  शोभनाड्रोइवर  राव  वाडु  :  अन्य  छोटे  दलों  के  नेता  अभी  तक  इस  पर  नहीं
 बोले  हैं  ।  सभापति  आपको  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  के  कम  से  कम  एक  ण्यक्ति  को  बोलने  का

 अवसर  देना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  सावंत  जी  आप  दो  मिनट  और  बोल  सकते  क्या  सभा  का  यहू  मत  है  कि

 सभा  का  समय  तब  तक  के  लिए  बढ़ा  दिपा  जब  तक  कि  चर्चा  समाप्त  नहीं  हो  जाती  ?

 श्री  शोभनाड्री३4र  राघ  वाहडु  :  हमें  सभा  का  समय  पहली  बार  6  बजे  तक  बढ़ाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :

 अलेक  साननोय  सदस्य  :  इस  पर  चर्चा  कल  जारी  रहनी  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  हम।रे  पास  कल  चर्चा  के  लिए  दूसरे  विषय  हमें  यह  चर्चा  आज  ही

 प्रमाप्त  करनी  होगी  |  कृपया  सहयोग  करें  ।

 करी  बसुदेव  आचार्य  हम  6  बजे  तक  बैठेंगे  और  उसके  बाद  कल  इस  पर

 चर्चा  जारी  हमें  6  बजे  के  वाद  नहीं  बैठना  चाहिए  ।

 सभापति  सहोदय
 :  में  इसे  फिर  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  रहा  क्या  सभा  का  मत  है  कि  सदन

 तब  तक  बैठे  जब  तक  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  समाप्त  नहीं  हो  जाती  ।
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 अनेक  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 शी  अशोक  आनम्दराब  देशमुख  :  सभापति  फटिलाइजर  और  प्राइस  के  बारे  में  जो
 चर्चा  है  यहू  बहुत  इम्पार्टेन्ट  इसलिए  इसके  लिए  सत्य  बड़ा  देता  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  हमें
 रा

 आज  जारी  रखती  बाहिए  |  हमें  इस
 पर  कल  चर्चा  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हमें  इसे  आज  ही  समाप्त  करता  चाहिए  ।

 श्री  असल  दस  हार्त  :  हुआ  यह  कि  दो  विषयों  को  मिला  दिया  गया  और  उन  पर  चर्चा

 शुरू  कर  दी

 सभापति  मद्ोवध  :  मस्त्रणा  समिति  ने  इस  पर  चर्चा  के  लिए  दो  घंटे  का  समय  आबंटित

 करते  का  निर्णय  लिया  और  सभी  नेता  इस  बात  से  सहमत  हुए  थे  ।

 शो  बसदेव  आचार्य  :  इस  विषय  के  लिए  दो  घण्टे  का  समय  आबंटित  किया  गया  अब  हमने

 गेहूं  और  उब  रकों  क  आयात  के  दो  मामलों  को  जोड़  दिया  इसलिए  हम  एक  साथ  दो  महत्वप्‌र्ण  रिषयों

 पर  चर्चा  कर  रहे  नियम  193  के  तहत  विषयों  पर  चर्चा  करने  के  आमतौर  पर  दो  घंटे  का  समय

 आबाटित  किया  जाता  है  परन्तु  कभी  भी  आबंटित  दो  घंटे  में  चर्चा  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  इस  पर  चर्चा  क ेलिए  समय  2  घंटे  और  बढ़ा  वेना  चाहिए  वयोंकि  दो

 विषयों  को  एक  स।थ  जोड़  दिया  गया  इन  थिपयों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  हमें  कम  से  कम  दो  घंटे  का

 समय  आज  हम  6  बजे  तक  बंठेंगे  और  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  बया  हम  इसे  कल

 समाप्त  कर  सकेंगे  ।

 किसान  नेता  श्री  राजेश  पाप्रलट  अमी  तक  नहीं  बोले  श्री  दिग्विज  ?  सिह  भी  अतः

 आपको  इस  चर्षा  के  लिए  समय  बढ़ाता  चाहिए  !

 भरी  दिग्विजय  सिह  :  इस  विषय  पर  बाद-विवाद  के  समय  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  सहयोग  करेंगे  ।  हम  सभी  सहयोग  करेंगे  ।  हम  6  बजे  तक  चर्चा  जारी

 रखेंगे  ।  इसके  बाद  पुनः  हम  इमे  जारी

 श्री  बसुदेव  :  आज  नहीं  |

 सभादति  महोदय  :  क्‍या  सभा  यह  घाहती  है  कि  हमें  चर्चा  समाप्त  होने  तक  बैठना  चाहिए  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  हम  6  बजे  तक  बेठेंगे  ओर  फ़िर  कल  हम  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  शुरू

 सभापति  महोदय  :  क्या  हमें  इस  चर्चा  को  6  बजे  तक  जारी  रखना  चाहिए  ?

 अमेक्त  सानमोय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।

 309



 नियम  193  के  अधीन  मामले  25  1992

 श्री  बसुदेश  आयायें  :  सिर्फ  आज  ।

 स  भाउति  सहोदय  :  कया  सभा  यह  चाहती  है  कि  हमें  आज  इस  मुद्दे  पर  6  बजे  तक  चर्चा  जारी

 रखनी  चाहिए  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।  फिर  पुनः  कल  हमें  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करनी

 सभा7ति  महोदय  :  सुधीर  साबम्त  आप  इस  मुद्दे  पर
 फिर  से  बोलना  आरम्म  कर  सकते  हैं  ।

 ध्टी  सुधीर  सावम्त  :  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कांग्रेस  पार्टी  और  कांग्रेसी  कार्यकर्ताओं  की

 बद्धता  यह  सुनिश्चित्त  करने  के  लिए  है  कि  किप्तानों  को  उनके  उत्पाद  का  लाभ  मिले  ।  माननीय  कृषि  मंत्री

 जी  उत्पादन  लागत  का  ह्विसाब  लगा  रहे  जिससे  यह  सुनिश्चित  होगा  कि  जब  जिसानों  को  ड्नके

 उत्पाद  का  अन्तिम  झूल्प  उन्हें  लाभ  प्राप्त  होगा  और  आज  जो  हा  रहा  है  बैसी  बात  नहीं  रहेगी  ।

 हसके  लिए  कुछ  अधिक  समय  की  आवश्यकता  हमारे  पास  कोई  जादू  की  छड़ी  नहीं  जिसके  द्वारा

 हमें  शीघ्र  ही  परिणाम  प्राप्त  हो  क्योकि  इस  देश  की  आर्थिक  नीति  में  अभी-अभी  और  सुधार  हुआ

 हैਂ  इसके  लए  जोर  देने  की  आवश्यकता  भाज  यह  हो  रहा  है  कि  जो  मुद्दे  वास्तविक  नहीं  वे

 वास्तविक  मुद्दों  पਂ  हावी  हो  रहे  उदाहरण  के  लिए  अधोध्या  का  मुद्दा  तथा  अन्य  LE  ।

 जमता  के  प्रति  अपनी  प्राथमिक  उत्तरदायित्व  निभाने  के  लिए  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कि  किसानों  को  अनाज  की  निरन्तर  आपूर्ति  होती  सरकार  ने  गेहूं  का  आयात  किया  ।  इसके  पीछे

 कोई  अन्य  इरादा  अथवा  कोई  अन्य  समझौता  नहीं  किया  नया  है  जँसाकि  कहा  जा  रहा  है  ।  सान

 बित  नहीं  हुए  हैं  |  मैं  नहीं  जानता  हू  किस  प्रकार  किसानों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 सरकार  उर्वरकों  की  लागत  और  उन  पर  राज  सहायता  में  कमी  कर  के  उर्व  रकों  की  उत्पादन

 लागत  को  कम  करने  के  लिए  वचनबद्ध  मैं  यह  नहीं  समझ  पा  रहा  हु  कि  बार-बार  इन  बातो  का

 मीतिकरण  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।  अचानक  ही  भ।जपा  ने  अयोध्या  मामले  से  इस  राजसहायता  के  मुह  पर

 अपना  रवैंपा  बदल  लिया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  कहां  से  उन्होंने  इस  १र  विचार  आरम्भ  कर

 जन  संघ  ओर  भाजपा  के  इतिहास  में  पहली  बार  वे  किसानों  की  बात  कर  रहे  इसका  का  रण  यह  है  कि

 वे  जानते  हैं  कि अयोध्या  का  मुह्टा  अब  अधिक  चलने  वाला  नहीं  है  ओर  इसलिए  लोगों  की  नजरों  में  बने

 रहने  के  लिए  उन्हें  कुछ  बंकल्पिक  मुद्दे  ढूंढने  चाहिये  ओर  आज  वे  इसी  मुद्दे  को  उठा  रहे

 मैं  सभी  राजनीतिक  दलों  से  अनुरोध्ष  करूंगा  कि  वे  उद्योग  और  आधिक  नीतियों  को  लागू
 करने  में  सरकार  के  साथ  सहय्रोग  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  यह  कहा  है  कि  दो  वर्षो  के  अन्दर

 ही  थे  भविष्य  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  निश्चित  करेंगे  जिससे  कि  जब  देश  सदी  में  पहुंचेगा  तो

 यह  किसी  से  भी  कम  नहीं

 क्षी  असल  दत्त  :  हमारे  समक्ष  दो  मुद्दे  एक  मुद्दा  सरकार  द्वारा  गेहूं  क ेआयात
 से  सम्बन्धित  है  ओर  इसके  द्वारा  शुरू  से  ही  विदेशी  मुद्रा  की बचत  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ओर
 आयात  पर  बहुत  ही  अधिक  नियन्त्रण  लगाया  गया  अचानक  ही  हम  यह  देखते  है  कि  सरकार  गहूं  का
 आयात  कर  ₹ही  है  ।

 प्रारम्भ  में  यहू  कहा  गया  था  कि  यह  10  लाख  टन  गेहूं  का  आयात  लेकिन  अब  ऐसा
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 3  ग्रे  बे  ०  ५
 प्रतीत  होता

 है  कि  वे  कम  से  कम  30  लाब  टन  गेहूं  का  आयात  यह  इस  मुद्दे  का  बहुत  ही  विवित्र
 पहलू

 ह

 दूसरा  मृदा  उदं  रकों
 के  मूल्य  से  सम्ग्रस्धित  उबंरक्ों  का  मूल्य  सरकार  द्वारा  राज  सहायता

 वापस  लिए  जाने  के  कारण  एक  मुद्दा  बन  चुका  है  जिस  पर  भारतीय  कृषि  कम  से  कम  विगत  ग्या  रह  दर्षों
 से  आधारित  अचानक  इस  सरकार  ने  प्रत्येक  बात  सती
 याओं  जीवन के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  प्रत्येक  पहुलू  उस  अर्थव्यवस्था  में  जो  इस  देश  के  अस्तित्व  का  आधार
 है  तथा  जो  देश  को  आत्मनिर्भर  बताने  की  आवश्यकता  का  आधार  है  जिसे  हमने  60  के  दशक  में  और
 70  के  दशक के  प्रारम्म  पें  लोगों  की  सहायता  विशेषकर  किसानों  की  सहायता  से  प्राप्त  किया
 परिवर्तन  करने  का  प्रयास  कर  रही  इत  दोनों  मुह्ों  को  अकारण  ही  इसलिए  आपस  में  जोड़
 दिया  गया  है  कि  इल  मामलों  को  जल्द  में  जल्द  निपटाया  जा  सके  ।  लेकिन  इसमे  दोनों  मुद्दों  के  साथ
 अन्याय  क्योंकि  फिर  एक  पर  भी  समुचित  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  है|

 हु

 फिर  भी  पहले  मैं  गेहूं  क ेआयात  पर  चर्चा  आरम्म  करता  हूं  उर्व रक  राज  सहायता  के  सम्बन्ध  में

 हम  गय  व  के  प्रारम्भ  में  तथा  इस  वर्ष  के  आरभ्भिक  सत्रों  में  भी  चर्चा  करते  रहे  गेहू  निर्यात  का
 मामला  ऐसा  है  जो  जनव  1992  के  पूरे  भी  अनिश्चित  लेकिन  वास्तविक  निणणय  मूल्य  सम्बन्धी
 मन्त्रिमण्डलीय  समिति  नामक  एक  मंत्रिमण्डलीय  जिसकी  अध्यक्षता  मानथोय  वित्त  मन्त्री  जी  ने

 की  के  द्वरा  15  जनवरी  1992  के  असपास  लिया  गया  निश्चित  रूप  से  माननीय  कृषि  मन्त्री

 तथा  नागरिक  आपूर्ति  मत्री  जी  भी  इसके  सदस्य  चूकि  हमें  निर्णय  की  वास्तविकता  से  कभी  अवगत

 नहीं  कराया  गया  अब  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  निर्णय  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रलय  को  10

 लाख  टन  गेहूं  के  आयात  के  लिए  औवयचारिक  प्राधिकार  के  साथ  और  यांदे  आवश्यक  हुना  तो  अधिक

 आयात  करने  का  भी  प्रधिकार  दिया  गया  अब  कितना  अधिक  इस  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताया

 गया  है  और  अब  मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  मंत्रालय  द्वारा  बाद  में  35  लाख  टस  गेहू  के  भायात  का

 निर्णय  लिया  गया  मैं  नहीं  जानता  हुं  हि  यह  सही  है  या  नहीं  लेकिन  में  आाशा  करता  हूं  कि  माननीय

 मंत्री  जी  अपने  जवाब  में  यह  स्पष्ट  कर  देगे  कि  वास्तव  में  क्या  तिर्णय  लिया  गया  था  और  कब  यह  निर्णय

 मन्त्रालय  में  लिया  गंया  था  ।

 अब  हमें  यह  बताया  गधा  है  ।  माततीय  प्रधारमन्त्री  समेत  अन्य  कई  लागों  ते  हमें  इस  निर्णय

 को  लेने  का  समय  तथा  इसकी  मजयूरी  के  सम्बन्ध  में  कई  कारण  बताए

 कल  इस  सम्माननीय  सभा  में  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि  यह  निर्णय  जुलाई-अगस्स
 में  किया  गया  क्योंकि  उस  समय  यह  शंका  शी  छि  खरीद  इतनी  कम  हुई  है  कि  भारत  में  अकाल

 की  स्थिति  उत्ान  हो  सकती  अतः  यह  निर्णय  किया  गया  यदि  ऐसा  निर्णव  लिया  गया  था  तो

 इसे  कार्य रूप  नहीं  दिया  गया  |  अब  हमसे  यहू  कहां  गया  है  फि  यह  निर्गव  जुनाई-अगस्त  में  नही  अह्कि

 जनवरी  में  लिया  गया  था  ।

 मैंने  इसक्रा  उल  ख  क्योंकि  जुलाई-अगस्त  गापद  इस  प्रकार  के  निर्नव  लेने  का  उचित  समय

 निश्चित  मे  अप्रैल-जून  जो  गेहूं  की  खरीद  का  मौसए  में  खरीद  बहुत  ही  कम  की  गटो  है  |  यह

 लक्षित  मात्रा  से  35  लाख  अर्थात  3.5  मिलियन  टन  कम  यदि  सभी  प्रचालन  आवश्यकताओं  को

 वास्तब  में  पूरा  कर  लिया  जाता  तो  स्वाभाबिक  है  कि  प्रचालन  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  बाद
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 आशंका  बनी  रहुती  और  सुरक्षित  भण्डार  बहुत  कम  हो  जाता  लेकिन  जब  यह  निर्णय  लिया  गया  था

 भर्थात  15  1992  प्षे  पन्द्रह  दिनों  पूर्व॑  सम्बन्धित  मन्त्री  श्री  गगोई  जनता  के  बीच  यह  भाषण  दे

 रहे  थे  कि  गेहूं  का  भंडार  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  पि:र  अल्य  समय  में  हो  उन्होंने  इस  प्रकार  का  निर्णव
 लिया  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  इस  प्रक्रार  का  तिर्णय  लेने  का  यह  उचित  समय  नहीं  क्योंकि  मडार  स्थिति

 इतनी  ख़राब  नहीं  वास्तव  में  इससे  दो-तीन  मह्दीमे  पूर्व  सरकार  लोगों  को  गेहूं  मुहैया  करा  रही  थी

 जिसके  लिए  सरकार  ने  खरीद  नहीं  की  और  भण्डार  नहीं  बनाथा  |  सावंजनिक  वित  प्रणाली  के  लिए
 भण्डार  बनाया  गया  पहले  जब  सरकार  के  पास  अत्यधिक  सुरक्षित  भण्डार  था  तब  कभी-कभी  सरकार

 में  आटा  भिलों  तथा  लोगों  को  गेहूं  की  आपूर्ति  की  लेकिन  जब  सरकार  पहले  ही  अकाल  की  स्थिति

 उत्पन्न  होने  की  आशंका  व्यक्त  कर  चुकी  है  और  सरकार  ने  यह  कहा  कि  उस  समय  हमारे  पास  गेहू  का

 भंडार  नहीं  उस  समय  भी  सरकार  ने  आटा  खरीदने  के  लिए  आटा  मिलों  को  गेहू  जारी  किया  और

 वे  सभी  बातें  घुनिश्चित  की  जिससे  कीमतें  न  बढ़ें  ।  इस  प्रकार  से  गेहूं  का सरकारी  भंडार  कम  हो  गया  ।

 उसके  बाद  सरकार  ने  यह  निर्णय  वास्तव  में  सरकार  ने  इस  अवधि  के  दौरान  80  लाख  टन  गेहूं
 का  निर्यात  किया  और  60  लाख  टन  गेहूं  खुले  बाजार  और  आटा  मिलों  को  जारी  क्रिया  |  इस  प्रकर

 से  सरकारी  गेहूं  के  भंडार  में  ।4  लाख  टन  की  कमी  हो  गई  जिस  कारण  सरकार  ने  10

 लाख  टन  गेहूं  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  ।  सरकार  को  यह  बात  स्पष्ट  करनी  होगी  कि  जब

 भंडार  और  प्रचालन  आवश्यकता  की  स्थिति  इतनी  बुरी  थी  तो  उसने  गेहूं  का  निर्यात  क्‍यों  किया  !

 उसी  वर्ष  8  लाख  टन  गेहूं  का  निर्यात  क्रिया  गया  था  और  6  लाख  टन  गेहूं  बाजार  में  जारी  किया

 गया  उन्हें  इन  बातों  को  स्पष्ट  करना  जंसाकि  मैंने  कहा  था  जि  वह  सम्रय  बहुत
 खराब  क्योंकि  यदि  उस  दौरान  सरकार  गेहूं  खरीद  लेती  तो  यह  ठीक  वह  समय  हीता  ज्ब

 किसान  मंडिथों  में  गेहूं  ला  रहे  होत  मंडियों  में  गेहूं  मार्च  के  अन्त  से  आना  शुरू  हो
 जाता  है  और  छक्त  निर्णय  जनवरी  मध्य  से  लागू  हो  गया  इसके  अतिरिक्त  उन  देणों  जहां
 से  गेहूं  कर  श्ाथील  किया  जाना  था  अथवा  आयात  किया  जा  इस  दौरान  गेहूं  की  कीमतें  बहुत
 यधिक  थीं  ।  यह  बड़ी  हास्यास्पद  स्थिति  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  श्री  तरुण  गगोई  इसका

 उत्तर  देंगे  कि  जब  गेहूं  के  मूल्य  इतते  अधिक  थे  तो  उत्त  दौरान  उन्होंने  गेहूं  आयात  की  पेशकश  क्‍यों  की  ।

 मैं  समझता  हूं  फि  उसका  विचार  था  कि  उन्हें  अमेरिका  से  गेहूं  सस्ते  दर  पर  मिल  वास्तव

 अमेरिका  कुछ  देशों  को  वड़ी  सस्ती  दर  पर  गेहूं  देता  रहा  मुझे  समाचार  पत्रों  से  पता  चला  है  कि

 चीन  को  गत  वर्ष  अमेरिका  ने  80  या  90  डालर  प्रतिटन  की  दर  से  गेहूं  दिया  |  लेबिन  यह  पिछले  वर्ष  की

 बात  है  न  कि  इस  वर्ष  की  ।  जब  तक  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  निर्णण  लिया  तब  तक  गेहूं  की  कीमतें  काफी

 बढ़  चुकी  सचिव  के  नेतृत्व  में  एक  दल  वहां  लम्बे  दोरे  पर  गया  वह  दल  अमेरिका  से  यह
 छार  लेकर  लोटा  कि  अमेरिका  हमें  निर्यात  वृद्धि  कार्यक्रम  राजसहायता  का  लाभ  नहीं  दे  +हा  है  ।  चाहे

 भी  कारण  हो  हमने  यह  स्वीकार  नहीं  उनके  द्वारा  दिया  गया  कारण  यह  है  कि  भारत  गेहूं
 की  खरीद  कभी-कभी  करता  है  ।  जबकि  चीन  और  रूस  नियमित  रूप  से  खरीदते  इसलिए  उन्हें
 यत  की  सुविधा  दी  जा  सकती  है  और  भारत  इस  सुविधा  का  पात्र  नहीं  यह  तो  सरकारी  कारण  था  |

 लेकिन  हम  जानते  हैं  कि कारण  कोई  दूसरा  था  हम  क्यूबा  को  चावल  या  गेहूं  का  निर्यात  करने  बाले  हैं
 और  वे  हमे  ऐसा  करने  से  रोकना  चाहत  बस  उस  समय  एक  यही  कारण  बाद  में  जब  भारत

 सरकार  ने  क्यूबा  को  चावल  वा  निर्यात  नहीं  किया  जिसका  उसने  क्यूबा  से  वायदा  भी  किया  उन्होंने

 गेहूं  का  मूल्य  कम  कर  निसंदेह  उस  समय  राष्ट्रपति  के  तत्कालीन  उम्मीदवार  श्री  बुश  की  ओर  से

 एक  चुनावी  दबाव  था  और  इसलिए  भी  अमेरिका  को  गेहूं  का  मूल्य  कम  करना  पड़ा  और  इस  मामले  में

 312



 4  1914  नियम  193  के  अधीन  मामले

 राज  सह'यता  देनी  लेकिन  वे  बाजार  में  उन्होंने  गेहूं  खरीद  का  निर्णय  गलत  समय  में  लि
 जिस  समय  कि  गेहूं  के  मूल्य  अत्यधिक  थे  ।  जब  अमेरिकी  नीति  असफल  हो  गई  तो  उन्होंने  यूरोपीय

 समुदाय  के  देशों  सहित  विभिनत  देशों  में  निविदाएं  आमन्त्रित  कीं  '  अभी-अभी  कुछ  ही  मिनट  पहले  श्री

 शगोई  ने  कहा  कि  यूरोप  का  गेहूं  अच्छा  नहीं  और  इस  देश  की  जनता  उस  गेहूं  को  पसन्द  नहीं  करती
 लेकिन  उन्होंने  उन्हीं  देशों  को  बोली  के  लिए  आमन्त्रित  उन्होने  ऐपा  क्यों  किया  ?  यदि  उक्त  गेहूं
 भारतीयों  के  रूचि  के  अनुकूल  नहीं  है  तो  आपने  ऐसा  क्यों  किया  ?  इसलिए  मैं  नहीं  समझता  यह  एक

 समुजित  व्याख्या  उन्हें  कुछ  और  अधिक  समझना  चाहिए  ।

 उपके  उपरांत  यह  वात  विफल  हो  गई  ।  अब  अन्ततोगत्वा  उन्होंने  पुनः  निबिदाएं  आमन्त्रित  की

 होंगी  ।  मैं  नहीं  जानता  कब  क्योंकि  इन  कागज  पत्रों  में  ऐसा  कोई  सन्दर्भ  नहीं  दिया  गया  कछ  दिए  गए
 उत्तर  में  भी  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  होती  कि  उन्होंने  निविदाएं  कब  आमंत्रित  की  उन्होंने  सौदे  की

 चीत  कब  की  ।  सौदा  करते  समय  किस  महीने  की  कीमतों  को  आधार  बनाथा  गया  लेकिन  जनुअन्ध  मूल्य
 दशति  हैं  कि  उन्हें  गेहूं  कनाडा  से  काफी  ऊंचे  मूल्यों  पर  प्राप्त  हुआ  और  मयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  राज

 सहायता  के  का  ण  उन्हें  काफी  कम  मूल्य  चुकाता  लेकिन  मूल्य  आस्ट्रेलिया  के  मूत्यो  से

 इतना  अधिक  कम  नहीं  है  ।  इसलिए  उन्हें  अमरीका  की  राजसटायता  की  प्रतीक्षा  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  और  यदि  वे  चाहें  तो  वे  समूत्री  मात्रा  आस्ट्रेलिया  से  खरीद  सकते  हैं  जिसकी  बोली  सबसे  कम  हो

 सकती  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्हें  ऐसा  करने  से  किसने  रोका  |  वास्तव  में  जब  में  ऐसे  सवाल  पूछे  जाते  हैं
 मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  मन्त्री  महोदय  को  यह  याद  रखना  चाहिए  फि  हमारी  भन:स्थिति  में  बोफोर्स

 के  संस्मरण  समाए  हुए  हैं  अर्थात  हम  सदा  ऐसा  समझते  हैं  और  क्रभी-क  ी  मै  एकदम  ठीक  समझता

 कि  इस  सौदे  में  कुछ  कमीशन  सलिप्त  हो  सकती  है  ।  इसलिए  प्राप्त  हुए  पेशकश  और  अन्तिम  रूप  से  चुनी

 हुई  पेशकश  के  बारे  में  पूर्ण  ब्यौरा  देना  बेहतर  इसपर  हमारे  समक्ष  वस्तुस्थिति  अधिक  स्पष्ट  हा

 किसी  भी  मामले  में  समय  के  अन्तराल  के  कारण  और  सरकार  द्वारा  दिए  गए  पिरोध्ाभाषी

 व्याख्याओं  के  कारण  उक्त  म।मले  के  प्रति  हमारे  विभाग  में  गम्भीर  शंकाएं  पैदा  हो  जाती  हैं  ।

 इसके  पश्चात्‌  सवाल  उठता  है  कि  सरकार  जनवरी  में  गेहूं  का  आयात  करता  चाहती  थी  क्योंकि

 उसने  सोचा  कि  गेहूं  का  भण्डार  |  अप्रैल  तक  बदुत  कम  हो  जाएगा  अथवा  जगमग  समाप्त  हो

 लेकिन  जब  अप्रैल  आ  गया  और  एक  खरीदी  मोसम  भी  गुजर  गया  जिस  दौरान  कि  गेहूं  का  उत्पादन  उतना

 खराब  नहीं  तो  वे  बाजार  से  मेहू  की
 आवश्यक  मात्रा  की  खरीद  क्‍यों  नहीं  कर  पाए  |  हस  बात  पर  पुनः

 स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  इस  बात  को  समझ  सकता  हूं  कि  वे  पिछली  श्री  चन्द्रशेख्बर  की  सरकार

 जो  सरकार  1991  के  दोरान  सत्ता  में  में  गेहूं  की  पर्याप्त  मात्रा  में  खरोद  में  असफल

 रहुने  और  इस  प्रकार  गेहूं  खरोद  में  35  लाख  टन  की  कमी  हो  जाने  के  कुछ  आरोप  मह़ृ  लेकिन

 1992  के  मौसम  में  क्‍या  हुआ  ?  स्पष्ट  रूप  से  तो  ऐसा  हुआ  कि  उन्होंने  समुचित  मूल्य  को  पेशकश  नहीं

 की  ।  अपने  बजट  भाषण  के  दौरान  मैंने  कहा  था  कि  उस  समय  सरकार  द्वारा  घोषित  250  रुपए  का  मूल्य

 बहुत  कम  मैं  जानता  था  कि  भारतीप  खाद्य  निगम  ने  पहले  ही  280  रुपए  के  मूल्य  का  सुझाव  दिया

 थाਂ  **
 )

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  तरुण  :  उन्हें  बह  मूल्य  भी  मिला  ।

 से  चिल्लत  ।
 क्षी  असल  दस  :  उन्हें  280  रुपए  का  मूल्य  काफी  बाद-में
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 थी  तशण  गगोई  :  पहले  हमने  250  रुपए  मूल्य  का  निर्णय  लिया  और  उसके  बाद  25  रुपए  बोनस
 की  घोषणा  की  तथा  राज्य  सरकार  ने  पांच  रुपए  देने  की  घोषणा  इस  प्रकार  280  दतए  का  मूल्य  तो

 काफी  पहले  से  ही  हो  गया  था  ।

 श्री  असल  दत्त  :  ये  सभी  निर्णय  धीरे-धीरे  एक-एक  करके  जिए  भारतीय  खाद्य  निगम
 ने  280  रुपए  मूल्य  का  सुझाव  दिया  लेकिन  किसान  संगठनों  द्वारा  मांगे  गए  मूल्य  क्‍या  थे  ?

 श्री  तरुण  गगोई  :  हमने  जो  कुछ  पेशकश  की  थी  वहू  मूल्य  हमने  खरीदी  मौप्षम  से  पहुठ  की  कर

 श्री  असल  बस  :  प्रश्न  तो  यह  है  कि  आपको  उस  मूल्य  का  निर्णय  लेना  जिस  पर  आप  खरीद

 सकते  केवल  ऐसे  मूल्य  की  पेशकश  नहीं  कंरनी  जिस  पर  आफ्खरीद  नहीं  आपने  उन्हें  उस

 मूल्य  की  पेशकश  नहीं  की  ।  किसी  न  किसी  प्रकार  मूल्य  अधिक  होने  चाहिए  ।

 यह  तो  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  आप  उक्त  मूल्य  पर  किसानों  का  अपना  गेहूं  ब ेचने  को आकर्षित  नहीं
 कर  पाये  या  आपके  पास  खरीदने  की  क्रियाविधि  ही  नहीं  मैं  नहीं  जामता  कि  सह्दी  स्थिति  क्या  है  |  हो
 सकता  है  कि  जिस  मून्य  की  पेशकश  आपने  की  हो  उस  पर  आपकी  ओर  से  मौके  पर  खरीददार  कोई  न

 हो  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  हुआ  ।  जब  आपने  पाया  कि  किसान  पोहूँ  बेचने  के  अतिच्छुक  हैं  तो  आप  गेहूं
 की  खरीद  करते  में  असफल  आने  गेहूं  के  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं  की  जिसते  आय  आवश्यक  मात्रा  में

 गेहूं  की खरीद  कर  पाते  ।  आप  कुल  उत्पादन  का  ।5  प्रतिशत  की  ही  खरीद  कर  पा  रहे  आपको  केवल

 3  4  प्रतिशत  अधिक  गेहूं  की  खरीद  करती  है  ।  इसके  पश्चात  आपकी  विदेशी  स्रोत  की  तलाश  नहीं
 करनी  लेकिन  आप  ऐसा  करने  में  असफल  रहे  ।  यह  मात्र  निधीयन  की  अव्यवस्था  है  ।  वे  3-4

 प्रतिशत  अतिरिक्‍त  गेहूं  की  खरीद  क्‍यों  नहीं  कर  पाते  ?  मेरा  यही  प्रश्व  सरकार  अपनी  अर्थव्यवस्था

 के  संचालन  में  इतनी  अयोग्य  है  कि  खाद्य  की  खरीद  का  इतना  महत्वपूर्ण  जो  कि  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  की  रीड़  समुचित  ढग  से  ही  नहीं  निपटाया  जाता  ।

 ऐसी  भी  शंका  है  कि  इसमें  कद्ठींन  कहीं  कोई  बदनीयती  किसी  भी  तरह  वे  न  कुछ
 आयात  करने  में  गहन  रुचि  रखते  हैं  क्योंकि  जत्र  भी  कोई  आयात  का  मामला  आता  है  तो  इपमें  घन  की

 हेराफेरी  की  सम्भावना  हमेशा  बनी  रहती  है  ।

 महोदय  अब  मैं  इस  भद्दे  के  दूपरे  पहलू  पर  चर्चा  गेहुं  के  उत्पादन  में  ठहराव  का  एक
 कारण  यह  है  कि  गेहूं  की  प्रतिहैक्टेयर  उत्पादकतः  में  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  पर्याप्त  बुद्धि  होने  के  बावजूद

 गेहूं  का  उत्पादन  लगमग  64  उजियन  टन  तक  ही  सीमित  है  ।  इसका  ऋरण  यह  है  कि  कृषि  योग्प  भूमि
 में  गेहूं  क ेबजाय  अन्य  नकदी  फसलें  उगाई  जाती  हैं  जिनपे  उत्हें  अधिक  आय  प्राप्त  हो  रही  है  ?  कृषि

 मन्त्रालय  अथवा  सम्बद्ध  मन्‍्त्रालयों  को  इसी  मामले  पर  निर्णय  करना  है  कि  किसानों  को  थया  जाने  वाला

 मूल्य  लाभकारी  घूल्य  हो  जिस  पर  कि  सरकारी  खरीद  की  जा  उन्होंने  इस  मामले  पर  पहले  कभी

 गौर  नहीं  किया  पहले  किसानों  की  स्थिति  कृषि  भूमि  पर  अन्यत्र  उपयोग  के  विकल्प  जैश्ी  बात  नहीं  थी  ।

 लेकिन  अब  ऐसी  स्थिति  इसलिए  किसानों  को  दिए  जाने  वाले  लाभकारी  मूल्य  का  निर्धारण  करने

 वालों  को  मुल्य  निर्धारित  करते  समग्र  इस  बात  को  ध्यान  में  रद्धना

 मानतीय  मस्त्री  श्री  तदश  गगोई  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  मेरे  इन  मुद्दों  पर
 गौर
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 यदि  आप  इस  वर्ष  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  नहीं  देगे  तो  वे  अगले  धर्च  अपनी  भूमि  का  उपयोग  अन्य
 नकदी  फसलें  उगाने  के  लिए  करेंगे  ।  आपको  इस  प्रवत्ति  स ंसचेत  रहना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  उवंरकों  के  मूल्य  बढ़ा  दिए  थे  और  हमारे  दबाव  से  कम  कर  दिए  ।

 मूल्य  वृद्धि  40  प्रतिशत  की  थी  जबर्कि  मूल्यों  में  कमी  10  प्रतिशत  की  जहां  त  :
 यूरिया  का  संबंध  है

 अब  तक  इसके  मूल्प  में  वास्तविक्र  रूप  से  30  प्रतिशत  की  वबद्धि  हुई  है  |  अन्य  उर्बरफों  पर  र/जसहायता
 दी  जा  रही  है  |  मूल्य  नियन्त्रण  की  बात  यह  सब  संयुक्त्र  संसदीय  स्िति  की  रिपोर्ट  के  अनुरूप  हो
 गया  है  ।  जहां  तक  फास्फेटिक  और  गोटाश  उर्बरकों  का  संप्रंध  है  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  पूर्णतया  मूल्य
 नियन्त्रण  हटाने  की  सिफारिश  की  बास्तव  में  यह  सवंसम्मत  र्णिय  मुझे  इस  बात  को  भी

 रिकार्ड  करना  चाहिए  कि  हमारी  पार्टी  के  एक  सदस्य  श्री  संफुहीन  चोधरी  पोटाश  ओर  फास्फेटिक

 रत्रों  से  मूल्य  नियन्त्रण  हटाने  के  संबंध  में  अपने  मत्रभेद  की  टिप्पशी  वी  धी  ।  इसलिए  इमे  रिकाई  में  रखता

 चाहिए  हमें  इस  निर्णय  या  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  सिफारिश  से  कोई  सरोकार  नही  तथापि

 जब  संयुत्रत  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  में
 इस  तरह  थी  मिफारिश  में  याथ  आई  तो  मन्त्रालय  इस  पर

 इतने  तेजी  से  काम  करने  लगी  कि  कोई  विश्वास  नहीं  कर  सकता  ।  हम  कई  समितियों  मे  रहे  हैं

 जिन्होंने  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  अधिएांश  मामलों  में  मन्ध।लय  इन  सिफारिशों  पर  तब  तक

 गौर  नहीं  करता  जब  तक  उसे  समिति  को  उसकी  स्रिफा  रिशों  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  भ  करनी  हो
 और  इस  प्रक्रिया  में  मन्भालय  6  महीने  का  समय  ले  लेता  है  ।  इस  6  साहू  को  अवधि  की  पुनरावत्ति  हुं।ती

 मल्तालय  पुनः  6  महीने  का  समय  लेता  इस  माएते  में  उन्होंव  एड  सप्ताह  के  अन्दर  ही  काम  करना

 शुरू  कर  दिया  !  वे  इसी  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  थे  कि  मूल्य  नियन्त्रण  हटाने  की  सिफारिशणें  प्राप्त  हों  और

 इसके  बाद  ही  उन्होंने  तत्काल  मूल्य  नियन्त्रण  हटा  दिया  |  स्पष्ट  रूप  से  बाहर  लोग  इसकी  प्रतीक्षा  कर  रहे
 थे  ।  डी०ए०पी०  का  नियन्त्रण  हटा  दिया  गया  और  डी०ए०पी०  का  सरणीकरण  रहू  कर  दिया

 इसके  बाद  कोई  भी  व्यापारी  डी०ए०पी०  का  आयात  कर  है  |  इस  विशेष  निर्णय  के  बार  में  भारत

 में  पता  चलने  से  तीन  दिन  पहले  ही  अमेरिका  के  व्यापारिक  पर  मल  अमेरिका  के  उर्ब  निर्माताओं

 को  पता  चल  यह  बष्टी  क्षाश्वयं  जनक  स्थिति  और  वे  अपना  माल  भारत  को  बेचने  को  तैयार

 मूल्य  में  बृद्धि  हुई  |  जँसाकि  मैं  पहल  ही  कह  चुका  हूं  ।  यद्धां  मेरे  पूर्व  बबता  पहले  ही  बता  चुके  हैं  कि

 मूल्य  4000  रुपए  से  सीधे  बढ़कर  8,600  रुपए  हो  गा  ।  इसके  पश्चात  सरकार  को  मूल्यों  मे  विर।बट

 लाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  करते  पड़े  ।

 ऐसा  हो  रहा  क्योंकि  जँसाकि  श्री  जाजं  फर्नान्‍ड्रीस  ने  पदले  कहा  यह  इन

 अस्तर्राष्ट्रीप  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  की  इच्छा  से  ही  हमें  एक  विशेष  रास्त  पर  चलने  के  लिए
 राजी  किया  भौर  डी०००पी०  एवं  पोटाशियम  उर्बरकों  से  नियन्त्रण  हुटाने  का  यह  रास्ता  और

 साथ  उनका  विकेन्द्रीकरण  हमारे  शासकों  को  दी  गई  हिंदायतों  का  एक  अंग  थाः**

 एक  माननीय  सदस्य  :  न  कि  हिंदायतें  ।

 क्री  अमल  दल  :  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  से  यही  निर्देश  मिले  हैं  ।

 ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  पहले  वहां  निर्णय  विदित  फिर  उन्होंने  यहां  रजामंदी  देखी  और  उन्होंने  जो

 निर्णय  यहां  विदित  करा  दिए  गए  उन  पर  कारंबाई  करनी  शुरू  कर  दी  इस  प्रकार  फी  बा  लें  हो

 रही  हैं  |  यही  कारण  हम  कहते  हैं  कि  आज  भारत  के  किसानों  का  भविष्य  और  उस  मुहे  भारत
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 की  खाद्यान्न  की  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैक  के  हाथों  में  वे  इस  बात  का
 निर्णय  करेंगे  कि  उबेरकों  पर  राजसहायता  दी  जानी  चाहिए  अथवा  उन्होंने  फैतला  किया  है  कि  कोई

 राजसहायता  उबेरकों  पर  नहीं  हो  सकती  अथवा  किसी  भी  प्रकार  से  राजसहाय्ता  इतनी  न्यून
 घाटा  इतना  कम  होगा  हमारी  सरकार  को  राजसहायता  को  तत्काल  समाप्त  करना  पड़ा  ।

 उन्हें  बजट  का  अन्य  भाग  यानि  सावंजनिक  ऋण  को  अवश्य  ही  अदा  करते  रहना  चाहिए  ।  लेकिन  यह
 समझे  बिना  कि  हसका  कया  प्रभाव  पड़  वे  राजसहायता  समाप्त  कर  सकते  पहले  ही  भूमि  अन्य

 प्रयोजनों  में  लगाई  जा  रही  भूमि  पर  कृषि  नहीं  की  जा  रही  है  और  जहां  तक  सीमांत  और  छोट

 किसानों  का  संबंध  वे  उबंरक  खरीदने  के  योग्य  नहीं  हो  पाए  हैं  और  उनका  उत्पादन  गिर  गया  है  ।  मैं

 यह  बात  केवल  अनुमानित  तौर  पर  कह  रहा  हूं  ।  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  कक्‍्यावे

 हमें  बता  सकते  हैं  ?  क्या  वे  हमें  सूचित  कर  सकते  हैं  ?  क्या  यह  उनका  कत्तंव्य  नहीं  है  कि जनता  को  और

 जनता  के  प्रतिनिधियों  को  यह  बताएं  कि  इसका  क्या  प्रभाव  हुआ  है  ?  उर्वरक  की  कीमतें  कम-से-कम  वर्ष

 से  अधिक  पहले  बढ़ी  हैं  और  कुछ  उर्बरकों  की  कीमतें  पिछले  सप्ताह  में  भी  बढ़ी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  यह  सरकार  का  कर्तव्य  है  कि  हमें  इस  बारे  में  जानकारी  देती  रहे  क्योंकि  हुम
 किसी  जांच-पड़ताल  अभिकरण  को  नहीं  रख  सकते  और  आपके  पास  यहू  अभिकरण  हैं  ।  आप  इसका  पता

 लगाएंगे  और  हमें  जानकारी  देंगे  ।  वह  क्या  बात  जिसके  लिए  हम  चिन्तित  वास्तव  में  हमें  इस

 बात  की  चिता  है  कि  निकट  भविष्य  में  कम  से  कम  खाद्यानत  उत्पादन  में  गिरावट  आने  वाली  है  |  अगर

 आखिरकार  किसात  उर्बरकों  का  प्रयोग  करने  जा  रहे  व ेउनका  प्रयोग  अन्य  उद्देश्यों  नकदी  फसलों  और

 अन्य  फसलों  के  लिए  करने  जा  रहे  हैं  ।  अनेक  वस्तुएं  उपलब्ध  करवानी  कृषि  के विकास  के  अतः

 अगर  वे  ऐसा  करेंगे  और  तो  फिर  क्‍या  होगा  ?  इसी  वर्ष  हमने  आयात  किया  है  ।  यदि  आप

 उ्व  रकों  के  मूल्यों  में  बुद्धि  और  आप  द्वारा  किसानों  को उनकी  फसल  का  उचित  मूल्य  न  देने  के  »नुपात
 में  इस  कार्य  प्रणाली  को  अपनाते  तो फिर  उन  वर्षों  की  श्र  खला  की  एक  शुरुआत  ही  जब  हमें
 खाद्याननों  की  अधिकाधिक  मात्रा  आयात  करते  रहना  आपको  इसी  बात  की  जानकारी  और  इसी

 बात  से  चितित  होता  ही  चाहिए  और  हमें  भी  जानकारी  देनी  ताकि  कम  से  कम  अगर  हम
 आपका  समर्थन  नहीं  करते  तो  हम  इतने  अधिक  उग्र  तो  नहीं  जितने  कि  हम  आज  हम
 अंधेरे  में  हैं  और  जब  आप  हमें  अंधरे  में  रखते  स्वाभाविक  ही  है  हम  संदेह  करेंगे  कि  आप  परोक्ष  में

 कुछ  कर  रहे  हैं  और  इसके  परिणाम  बुरे  हैं  ।  हम  समझते  हैं  कि  आप  अधंव्यवस्था  को  बिगाड़  रहे  यह
 आप  ही  को  सिद्ध  करता  है  कि  आप  ऐसा  नहीं  कर  रहे  आप  ही  को  यह  सिद्ध  करना  है  कि  उबं रक  की

 कीमतों  में  बुद्धि  किए  जाने  से  इस  देश  के  खाद्यान्न-उत्पादन  कम  हो  गया  आपको  ही  यह  प्रमाणित

 करना  है  कि  क्रिसान  अपनी  भूमि  किन्‍्हीं  अन्य  उद्देश्यों  पर  नहीं  लगा  रहे  हैं  अथवा  अपनी  भूमि  की  खाली
 रख  रहे  हैं  ।  अत  ,  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  सरकार  को  इस  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  से  हमे  अवग॒त  कराते

 रहना  चाहिए  ।

 अनेकों  अम्य  कायं  किए  जा  सकते  जैव  उवं  रकों  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  राशि

 करा  आबंटन  स्पष्ट  रूप  से  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  किया  गया  यह  एक  अच्छी

 जात  जब  उर्वरक  उपलब्ध  तो  कोई  भी  अकार्बनिक-उ्वंरक  के  स्थान  पर  का्ननिक-उब्ब स्क
 को  प्रतिस्थापित  कर  सकता  केजल  एक  ही  क्षेत्र  का  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  प्रतिवेदन  में  उल्लेख
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 किया  गया  है  समुद्री  घास-फूंस  से  तैथार  उबंरक  नाइट्रोजन  यूरिया  के  प्रतिस्थापन्त  अथवा

 पूरक  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  इस  क्षेत्र  में  अतेक  अन्य  चीजें  भी  जिनका  कि  विकास  किया  जा
 सकता  है  ।  अन्य  देश  वैसा  कर  रहे  लेकिन  मुख्य  वात  यह  है  कि  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और
 विश्व  बैंक  द्वारा  निर्देशित  वुछेक  विशेष  रास्ते  पर  कार्य  कर  रहा  अनेक  भ्न्य  बातें  जोकि

 आपको  करनी  जिन्हें  वे आपको  नही  बताएंगे  ।  थोड़ी  देर  के  मान  लीजिए  कि  आपको  ऐसा  करने

 को  मजबूर  क्रिया  जाता  आपको  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मृद्रा  कोष  विश्व  बैंक  के  सभी  अधिदेशों  को  पालना

 करने  पर  मजबूर  किया  जाता  इतना  ही  पर्या  त  नहीं  लकिन  अनेकों  अन्य  कार्रवाइयां  जोकि  आय

 को  इस  देश  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  के  उन  कृत्यों  के  विनाशकारी  प्रभावों  के  विरुद्ध

 सुरक्षा  करने  के  लिए  करना  है  ।  आप  वह  कारंबाइयां  भी  नहीं  कर  रहे  खाद्यान्न-उत्पादन  बहुत  में

 अन्य  तरीकों  में  बढ़ाया  जा  सकता  लेकिन  आप  उन्हें  नहीं  अपना  रहे  समस्या  यही  आप  तो

 केवल  उन्हीं  अधिदेशों  की  पालना  कर  रहे  जोकि  वे  आपको  उनके  अधिदेशों  की  उन  नुकसानदायक
 बातों  को  करने  के  बाद  भी  दे  रहे  हैं  और  जोकि  उन्हीं  के  हित  में  आप  उश  रास्ते  का  अनुसरण  बिल्कुल
 नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  सरकार  को  यह  चेतावनी  देते  हुए  अउनी  बात  समाप्त  करता  हू  कि  वे  अनजाने

 अज्ञातवश  अथत्रा  शायद  जात  बूझकर  भी  इस  देश  को  एक  विनाशकारी  रास्ते  पर  ले  जा  रहे

 उन्हें  इस  देश  विनाशकारी-प्रभावों  के  कुछ  जोकि  उन्होंने  हमारे  तव  अविष्कृत  विदेशी  मालिकों
 के  कहने  पर  किए  से  बचाने  के  लिए  अपेकों  पूरक  कारंवाइयां  तथा  कारगर  कार्य  करने

 ।

 श्री  सी०  थ्रीनियासन  :  सभापति  मैं  आपका  आभारी  हूं  के  आपने  मुझे

 अन्ता-द्रमुक-मुनेत्रकषगम  की  ओर  से  उबं  रकों  की  कीमतों  में  बद्धि  और  ऊत्री  दरों  पर  गेहूं  क ेआयात  पर

 इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 मूलतः  भारत  एक  कृषि  प्रधात  देश  है  और  सरकार  की  नीतियां  किसानों  और  उनके  हितों  के

 उन्‍नमुख  होनी  ही  चाहिए  ।  उबंरहों  पर  राजमहाथता  समाप्त  करने  से  छोटे  ओर  सीमांत  किसान  बुरी
 तरह  प्रभावित  हुए  ये  छोटे  और  सीमांत  किसान  केवल  खादें  ही  प्रयोग  करते  हैं  और  कृषि-उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  वे  ट्रेक्टरों  और  अन्य  कृषि  उपकरणों  का  प्रयोग  नहीं  करते  बड़  कृषकों  द्वारा  उबंरक

 मूल्यों  में  बुद्धि  आसानी  से  वहन  कर  सकते  हैं  क्योंकि  वड  स्तर  पर  कृषि  लाभकारी  है  और  अन्यथा  भी  वे

 निपुण  यांत्रिक  उपकरणों  का  प्रयोग  करके  मूल्य  बुद्धि  की  भरपाई  कर  पाने  में  सक्षम  हो  अतः  छोटे

 और  सीमांत  किस  न  उर्व  रकों  में  मूल्य-बुद्धि  ते  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 हपारा  संविधान  एक  समाजवादी  संविधान  है  और  ज॑से  श्रीमती  गाँधी  और  राजीव  गांधी  ने

 गरीब-से-ग रीब  के  लिए  कार्य  फिया  इसी  प्रकार  इस  सरकार  को  भी  गरीबों  और  किसानों

 के  हित  में  कार्य  करता  चाहिए  |

 5.00  न्र०  प

 में  चाहता  हूं  कि  उवं  रक-पूल्यों  पर  संयुबत  संतदीय  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  पूरी  सभा  में  विस्तृत
 चर्चा  होती  समिति  के  एक  सदस्प  ने  पुरजोर  अपती  टिप्पणी  अंकित  की  है  कि  एस०एस०पी०
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 और  ही०ए०पी०  उवंरको ंसे  मियन्त्रण  नहीं  हटाया  जाता  ये  गरीब  किसानों  द्वारा  प्रयुतत  किए
 जाने  वाला  एक  सामान्य  उर्वरक  माननीय  कृषि  मन्त्री  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  बंठक

 में  जब  यह  कहा  था  कि  तकरीबन  40,000  से  50,000  करोड़  रुपए  के  मूल्य  के  बराबर  कृषि  उत्पादन

 अद्ेदित  रहा  तब  उन्होंने  यह्‌  बिलकुल  सही  ही  कहा  था  ।  गेंटं  क ेआयात  पर  उन्होने  अपना  क्षोम  प्रबट

 किया  था  |  यदि  लगभग  40,000  से  50.000  क  रोड़  रुपए  की  राफ्षि  का  कृषि  उत्पादन  अछेदित  हो

 जाता  तो  फिर  उवरकों  से  नियन्त्रण  हुटाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  आं+ड़े  यह  उद्घादित
 करते  हैं  कि  देश  में  कृषि  उत्पादन  आत्म  निर्भरता  के  स्तर  तक  केवल  उबरकों  की  खगत  में  वृद्धि
 फे  कारण  ही  बढ़  पाया  बड़े  पैमाने  पर  यह  खपत  नियन्त्रण  हुटा  लिए  जाने  के  कारण  ही  संभव  हो  पाई

 थी  ।  अगर  उरबंरक  मूल्यों  मे  वृद्धि  कर  दी  जाती  तो  फिर  खपत  कम  हो  जाएगी  और  इसके  साथ  डे ।

 कृषि  उत्पादन  भी  १  मे  हो  हमें  आयात  का  सहारा  लेना  पड़े  हम  गेहूं  का  आयात  400-

 450  रुपए  प्रति  बिवटल  की  बहुत  ऊबी  कीमत  पर  कर  रहे  जबकि  हम  अपने  किसानों  की  वेवल  250

 रुपए  प्रति  विबटल  का  मूल्य  दे  रहे  मैं  दावे  के  साथ  बह  सकता  हूं  कि  अनेकों  ऐसे  मौऊें  यूजित  किए

 जाएंगे  अगर  सरकार  उव॑  रक  के  मूल्यों  में  इसी  प्रकार  वद्धि  करना  जारी  रहती  है  ।  सरकार  को  उर्वस्कों

 को  विनियन्त्रिय  छोटे  और  सीमांत  किसानो  को  प्रोत्साहित  उसहें  मुफ्त  बिजली  उपलब्ध

 कराने  और  ब्याज-रट्टित  ऋण  प्रदान  करने  की  और  पुनः  तुरन्त  अभिमुख  होना  महात्मा  गांधी  की

 इस  भूमि  में  केवल  भारतीय  भारतीयों  के  हित  निहित  हैं  और  सन  कि  बहुराष्ट्रों  के हित-निहिन  हैं  ।  यही

 समथ  है  जब  सरकार  समाजवादी-रास्ते  चुनने  के  दारे  में  सोच  सकती  जिस  पर  यह  इत  सप्री  वर्षों

 से  सोच-समझ  कर  चलती  रही  लेकिन  वर्तमान  सरकार  ने  किसात-विरोधी  और  गरीब-विरोधी

 रास्ता  चुना  है  ।  लोकतांत्रिक  रूप  से  निर्वाचित  यह  सरकार  विदेशी  फर्म  और  निर्यातक  का  पक्ष

 लेती  लेकित  अपने  ही  किसानों  का  पक्ष  नहीं  लेती  ।  यह  एक  अति  निदनीय  बात  इस  प्रकार  के

 पःदम  के  पीछे  तक॑  पया  है  ?

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  में  सरकार  एडग  मन्तियों  से सलाह-मश्विरा  करते  के  पश्चात्‌
 दो  बिन  वाद  उर्वरक-मूल्यों  और  पैट्रोज  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  देती  मैं  सरकार  े  द्विनम्र  निवेदन  करता

 हूं  कि  बह  अनिवाये  पेट्रोल  और  अहम  वस्तुओं  की  कीमतें  बढ़ाने  के  बारे  में  हमारी  माननीय  ससद
 '

 और  मुख्य  मन्त्रियों  से  विदार  जिमशे  किए  बिना  एक्पक्षीय  निर्णय  न  ले  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  धस्यवाद  ।  यह  एक  संक्षिप्त  और  मधुर  भाषण

 अं  सदन  लाल  खुराता  सभापति  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपसे

 मुझे  बोलने  का  समय  मैं  पहले  व्हिट  के  एक्सप्रोर्ट  और  इम्पोर्ट  का  मामला  लूंगा  जिसको  कि  मैं  मार्च
 से  उठाता  आ  रह  मै  केवल  बाहर  स  कोई  ऐसे  आंकड़े  पेश  कर  दूं  जोकि  ठोक  हैं  या  नही  हैं  मैं  कबल
 पांच  डाकूमेंट्स  आपके  सामने  पेश  कर  रहा  अब  आप  और  यह  सदन  इसमें  फैसला  करें  कि  यह  स्केंडल्स
 तरीके  से  सारा  मामला  हुआ  है  या  नहीं  हुआ

 |

 सभापति  जिस  समय  मैंने  मार्च  के  महीने  में  यह  इश्यू  उठाया  उस  समय  मिनिस्टर  साहब  का
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 यह  जो  मैं  पढ़  रद्द  हूं  इसरेः  अन्दर  मैं  केवज  दो  बातें  पढ़ंगा  ।  मिनिस्टर  साहब  ने  लोक  सभा  में  9

 मार्च  को  यह  वक्‍तण्य  दिया  जिसकी  काथी  मेरे  पास  है  ।  इन्होंने  दो  बातें  एक  कहा  कि  नई  सरकार
 मैं  ब्हिट  एक्मप्रोर्ट  क्री  बात  कर  रहा  नई  सरकार  द्वारा  का  भार  संभालने  के  बाद  गेहूं  की

 लब्प्रता  की  स्थिति  की  समी हवा  की  यह  विदित  हुआ  कि  91  के  दौरान  गेहूं  तयुली  पिछले

 वर्ष  की  तुलना  में  35  लाख  मीट्रिक  टन  कम  गिरायट  अ।ई  यह  पहला  सवाल  है  ।

 जैगा  आपने  1991  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  खरीक  और  मोटे  अनाज

 के  उत्पादन  में  5  लाख  मी०  टन  की  गिरावट  ये  आपने  अपने  17  अगस्त  के  वक्तव्य  में  दो  बातें

 आपने  जब  यह  कहा  फि  प्रोक्नोरमेंट  कम  हुआ  ब्ररीफ  का  उत्पादन  कम  हुआ  उसके  बाद  आप

 आयात  करते  तो  सनझ  पें  आता  कि  आयने  आयात  ठीक  किया  ।।  मेरे  पास  आपका  एक  जनवरी  की  प्रेस

 कान्फेस  का  फोटो?टेਂ  आप  कह  रहे  हैं  सितम्म  र-अगतूबर  के  महीने  में  फसल  कम  हुई  एक  जनवरी

 की  प्रेस  कॉफ़ेस  की  फोटोस्टेट  कापी  मेरे  पास  उसमें  से  दो  सेंटेस  कोट  कर  रहा  हूं  --

 |.  केन्द्रीप  पूल  में  खाद्यान्तों  की  स्टाक-स्थिति  वडुत  सुखद  है  और  यह  दस  मिलियन  टत  से

 अधिक  होते  वाली

 Le)  «  हम  बार  भारनीय  खाद्य  तिगय  को  लगभग  8  मिलियत  टन  गेंहूं  के  निर्यात  की

 दी  है
 ।

 आप  यह  कह  रहे  हैं  कि  भवतूबर  महीने  में  आपका  प्रोषयोरमेट  कम  हुआ  पैदावार  कम  हुई  है

 और  फट  जनवरी  को  आप  यह  रहे  हैं  कि  हमारे  यहां  खाद्यान्न  की  स्थिति  बहुल  अच्छी  है  ५भौर  पहली

 बार  हम  एक्सपोर्ट  कर  रहे  पहले  आपने  कहा  कि  यह  डिसीजन  चन्द्रशेखर  गवर्नमेंट  का  है  ओर  क्रेडिट

 आप  ले  रहे  बार  हम  एक्स+ट  कर  रहे  अब  यह  रँसला  आय  करिए

 श्री  दिग्विजय  धिहु  :  फैसला  जनता  करेंगी  ।

 थी  मदन  लाल  खराना  :  मैं  तथ्य  रत्न  रहा  आपका  जो  स्टेट  ट  वही  बता  रहा  हूं  ।
 आप

 बता  रहे  हैं  कि  पहल  उत्पादन  कम  प्रोक्‍्यो  रमेंट  कम  ले  कित  एक  जनवरी  की  आप  कहते

 हैं  कि  ॥फी  अनाज  है  और  पहली  बार  हम  एक्सपोर्ट  कर  रहे  हैं  और  15  दिन  बाद  15  जनवरी  को

 आपका  फंउला  छपता  है  कि  ।0  लाज  गेंहूं  का  आयात  15  दिस  में  क्या  हो  पहले  आप

 कहते  थे  कि  हमारे  पास  अनाज  बहुत  हम  एक्सपर्ट  कर  रहे  पहली  बार  एक्सपोर्ट  कर  रहे  हैं  ओऔर

 15  दिस  बाद  आप  यह  कहुत  हैं  कि  हम  इस्पो्ट  कर  रहे  ।5  दिन  में  क्या  हो  गया  ?

 अगर  प्रोक्योर पेंट  खराब  था  तो  आपने  एक्स्पोर्ट  बयां  किया  और  दूसरा  जैसा  अभी  अमल  दत्ता  जी

 ने  जिक्र  क्या  और  आपने  माना  है  कि  6  लाख  टन  अनाज  आपने  देश  के  फ्लोर  मिल्स  को  द्यायती  मूल्यों
 जिस  मूल्य  पर  किसान  स  खरीदा  गया  उडी  मूल्य  पर  खूने  बाजार  में  बेचने  के  लिए  दे  दिया

 और  उस  पर  आपका  कोई  कंट्रोल  नहीं  था  ।  1991  से  लेकर  1992  तक  एक  तरफ
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 तो  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि  अन!ज  कम  आपने  बयान  दिया  है  और  दूसरी  तरफ  फ्लोर  मिनों  की
 यती  मूल्यों  गेहूं  दे  रहे  हैं  फेयर  प्राइस  शाप्स  वाले  मूल्यों  पर  पर  देते  तब  भी  समझ  में  आता,लेकिन  आपने
 तो  ढाई  रुपए  क्विटल  की  दर  से  दिया  ।

 5.09  म०  १०

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 फ्लोर  मिल्स  को  ढाई  सौ  रुपए  विवटल  की  दर  से  गेहूं  दिया  गया  और  5-6  रुपए  किलो  खुले
 बाजार  में  बेचने  की  उनको  दहृजाजसत  दी  कया  यह  स्केंडल  नहीं  है  ।

 मैं  यहू  जानना  चाहता  हुं  कि  अगर  देश  में  अनाज  कम  जो  आपका  मार्च  का  स्टेटमेंट  था  तो
 उन  दिनों  आपने  फ्लोर  भिल्प  को  6  लाख  टन  गेहूं  क्‍यों  यह  देश  की  जनता  और  यह  सदन  जानना

 चाहता  है  ।

 सभापति  इसके  बाद  मार्च  के  महीने  में  अखबार  में  आया  कि  टेंडर  फ्लोटेड  फार  वहीट
 आपके  सेक्रेटरी  पी०  त्रिपाठी  को  भेजा  कई  दिनों  कई  लाख  रुपय

 वे  खाली  हाथ  वापस  आए  ।  टैंडर  फ्लोट  उस  समय  इन्टरनेशनल  माकिट  का  जो  रेट  था  बह  130

 डालर  से  168  डालर  के  बीच  था  ।  इतना  ही  नहीं  अश्बार  में  यह  खबर  भी  छपी  कि  :

 ]

 भारतीय-दल  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  कृषि  विभाग  के  कर्मियों  के  बीच

 चीत  चल  रही  लास  ऐंजल्स  स्थिति  एक  अनिवासी  भारतीय  ने  लगभग  दो  मिलियन  टन

 जिसे  कि  श्रेणी  की  गुणवत्ता  वाली  कहां  गया  अमेरिका  बाजार  मूल्य  से  कम  कीमत  पर

 बैचने  का  प्रस्ताव  रखा  है

 मैं  जानना  हूं  कि  जो  टैंडर  आए  वे  किस  रेट  पर  ग्लोबल  टेंडर  आपने  ऐसा

 होता  है  कि  टैंडर  जो  मंगवाए  जाते  हैं  उच्ती  में  स ेकिसी  एक  को  आडंर  देते  लकिन  आपने  उसमें  से

 किसी  को  आडंर  नहीं  दिया  |  मैंने  आपसे  कहा  कि  जो  ब्लड  में  इन्ट  रनेशनल  माकिट  थी  वह  130  से  168

 डालर  के  बीच  हाउस  के  अन्दर  जो  जबाब  दिया  14  1992  को  अन-स्टाडड  क्वेश्चयन

 नं०  381  का  आपने  जवाब  दिया  :

 “19  1992  को  सरकार  ने  कनाडा  गेहूं  बोर्ड  के
 साथ  10.05  लाख  टन  गेहूं  भायात

 करने  के  लिए  एक  करार  किया  कसाडा  गेहूं  का अवतरित  लागत  का  अनुमान

 प्रति  मीद्ि  क्र  देन  लगाया  गया  है
 "००7१

 मैं

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस्टेरनेशमैल  जो  मैंने  रेट  उस  रेट  १२  थी  तो  आपमे
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 जनवरी  के  अन्दर  एक्सपोर्ट  क्रिया  95  डालर  के  द्विसाव  जो  बैठता  है  लय  240  दुपया  भोर  इसके
 बाद  जब  इन्टरनेशनल  मार्किट  प्राइस  ज्यम्भा  आपने.टैंडर  कास  कर  द्विए  ।  टेंडर  के  हिसाब  से  526  इ०
 टन  आपने  इम्पोर्ट  किस  कारण  कंधे  किया  ?

 मैं  सदन  में  मैंबस  को  कहना  चाहता  हूं  कि  टेंडर  यदि  आया  है  तो  उसको  नजर-अन्दाज  क्र  के

 महंगी  चीज  कोई  खरीदते  हैं  तो वह  स्केडल  है  या  यह  बताया  सभापति  कल  जैसे  प्रधान
 मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  झद  हमको  जरूरत  गहीं  पहुभहनी  धार:नहीं  मेरे  एक  भर  कवैश्ययन  के
 उत्तर  इसी  सदन  में  10  1992  को  क्वेश्ययन  नम्बर  2330  के  उत्तर  में  आपने  दो  बातें  कहीं  :

 ने  वर्ष  1992  के  दोरान  एक  मिलियन  टन  गेहूं  आयात  करने  का  बिर्णय  किया

 है
 oo?

 यह  कहा  गया

 दो  वर्षों  के  दोरान  गेहूं  का आवात  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।”

 पहले  कहा  गया  कि  1992  में  केवल  10  लाख  टन  ही  इम्पोर्ट  किया  जाएगा  और  दूसरे  जबाब
 में  यह  कहा  गया  कि  अगले  दो  वर्षों  के  अन्दर  कोई  भी  ढउट्ठीट  इम्पोर्ट  नहीं  किया  जाएगा  |  मैं  जागना

 चाहता  हूं  कि जब  सदन  में  कह  दिया  और  एकबार  आप  कहते  हैं  कि  बफर  हटाक  है  और  दू्तरी
 जँसे  मैंने  कहा  जिन  हालात  में  पहले  प्रोडक्शन  कम  आपने  एब्सरोर्ट  15  दिन  ब्राद्  आप  कहते
 हैं  कि  इम्पोर्ट  करता  इत्टरनेशनल  मा्किष्ट  हैट  130  से  168  डालर  के  ढीच  उसके  बाद  आपने
 ग्लोबल  टेंडर  काल  उसकौ  नजर  अस्दाज  करके  आपने  526  रुपए  टन  की  दर  जो  लगभग  200
 डालर  बैठता  गेहूं  की  खरीद  की  |  इस  सदन  में  विश्वास  दिलाया  कि  इस  साल  केवल  10  लाख  टन  हम
 इम्पोर्ट  अगले  दो  साल  तक  कोई  इम्पोर्ट  नहीं  करेंगे  । तब  आपने  तीस  लाख  टन  कैसे  ये  कुछ
 सवाल  हैं  जिसको  यह  सदन  जातता  चाहता  है  |  वे  क्या  कारण  थे  जिसके  कारण  यह  सारा  मामला  हुआ  ।
 थे  सथ्य  जापके  सामने  रखे  अभी  तक  इसका  कोई  जचाघ  नहीं  आप  कहेंगे  कि  श्री  भब्रन्द्रशेजर  जी
 के  टाइम  पर  हुआ  ।  अगर  हुआ  तो  आपने  मिल  ओनसं  को  क्यों  मैंने  पांच  सबाल  किए  इन
 सवालों  का  आप  उत्तर  दें  ।'''  अ!पके  इम्प्ो्ट  का  असर  हुआ  अमेश्कि  की  एक  इास्टीव्यूट
 की  तीसरी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  जो  आप  इम्पोर्ट  कर  रहे  उसके  का  रण  जो  कर्जा  है  बह  भौर

 बढ़े गा  ।  सत्तर  अरब  डालर  पहले  से  कर्जा  उसमें  कहा  गया  है  कि  और  बढ़  जाग्रेया  ।  $26  रुूए  के

 हिसाब  से  आप  जमेरिका  और  कनाडा  के  किसानों  को  दे  सकते  हैं  और  आपको  विदेशी  मुद्रा  के  अन्दर  भ्ीट
 मंगाना  पड़ा  जबकि  आप  इंडियन  रुपीज  में  भारतीय  किसानों  की  दे  सकते  आपके  आंकड़े  हैं  कि  अज्व र

 प्रौक्‍्यु  रमेंट  हुआ  है  ।  आपने  प्राइस  सिस्टम  किया  इसलिए  अगर  आप  ज्याक्  प्राइस  दे  देते  तो  अक्प

 हिन्दुस्तान  से  भारतीय  अनाज  खरीद  सकते  थे  ।  आपने  अमेरिका  और  आस्ट्रेलिया  के  डिश्ानों  को
 ज्यादा  पैसा  देना  मुनासिब  समझा  और  हिन्दुस्तान  के  किसास  को  आपने  यह  आफर  नहीं  दी  ।  इससे  लगता

 है  कि  हिन्दुस्तान  के  किसानों  सै
 आपको  किकबेक  ज्यादा  नहीं  मिलता  जबकि  विदेशों  से  गुंजाहल  कौ  इस

 लिए  बहा  से  खरीदा  यह  मेरा  आरोप  है  आपने  केवल  बद्दीट  का  हो  भहीं  अल्कि  भावल

 321



 नियम  193  के  अधीन  मामले  25  1992

 रट  क्‍यों  नहीं  किया  जबकि  पहले  भेजा  करते  आप  अच्छे

 बासमती  चावल  को  एक्सपोर्ट  किया  करते  थे  ।  वह  अभी  तक  किया  नहीं  है  ।  उसी  क्वालिटी  का  आपने

 इम्पोर्ट  कर  लिया  है  ।

 को  तदण  गगोई  :  बासमती  चावल  के  एक्सपोर्ट  पर  कोई  रेस्ट्रीक्शन  नहीं

 का  भी  इम्पोर्ट  किया  ।  आपने  उसका  एन्परोर्ट  कक्‍ये

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  उसको  अलाऊ  कीजिए  और  इस  साल  कितना

 श्री  तरुण  गगोई  :  हम  रिकार्ड  नहीं  रखते  हैं  ।

 भी  सदन  लाल  आपके  पास  रिकार्ड  तो

 हरी  तरुण  गगोई  :  बासमती  चावल  का  हमारे  पास  नहीं

 हमने  कोई  पाबन्दी  नहीं  लगाई  अन्य  किस्म  के  चावल  के  निर्यात  पर  पाबन्दी  है  और  इसके

 बारे  में  मेरे  पास  कोई  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 थी  मदत  लाल  सुराता  :  वागपेयी  जी  ने  कहा  कि  आपका  तालमेल  नहीं  मेरे  पास  ढेफीनेट

 इस्फा  रमेशन  हस  बार  अच्छी  क्वालिटी  एक्सपोर्ट  सहीं  हुई  ।  पिछले  साल  कितना  एक्सपोर्ट  किया  ।

 इस  साल  अभी  तक  निल  सरकार  द्वारा  यह  कहा  जाता  है  कि  हम  अपने  घोषणा  पत्र  में  दिए  वादे  पूरे
 करेंगे  ।  इसमें  आपने  यह  भी  वादा  किया  है  कि  100  दिन  में  महंगाई  कम  करेंगे  ।

 ]

 वस्तुओं  की  कीमतों  के  बढ़ने  पर  रोक  लगाएं  ओर  विशेषकर  कीमतों  को  जुलाई
 1990  के  स्तर  तक  वापिस  ला

 यह  आपने  वादा  किया  थो  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पिछले  15  महीनों

 के  अन्दर  जो  जीवनोपयोगी  वस्तुएं  हैं  और  जो  दवाएं  हैं  उनकी  कीमतें  50  से  लेकर  100  फीसदी  तक

 बढ़ी  हालांकि  रुपए  का  अवमूल्यन  इसलिए  किया  कि  आयात  को  रोका  जा  सके  और  निर्यात  को

 बढ़ाया  जा  सके  ।  लेकिन  आपका  निर्यात  5  फीसदी  बढ़ा  है  च्रींटी  की  चाल  से  और  आयात  में  22  फीसदी

 से  अधिक  की  बढ़ोत्तरी  हुई  हमारा  विदेशी  ऋण  25  हजार  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  2  लाख  50  हजार

 करोड़  रुपए  10  साल  के  अन्दर  हो  10  गुना  हो  गया  ।  वाबिक  ब्याज  की  दर  4  हजार  करोड़  रुपए

 मै  बढ़कर  32  हजार  करोड़  रुपए  हो  गई  हालांकि  कृषि  राज्यों  का  विषय  तब  भी  भारत  सरकार

 बिता  राज्यों  की  सलाह  से  किसानों  के  अहित  में  अनेक  कदम  उठाए  फटिलाइजर  के  अनुदान  में

 +  जरब  रुपए  को  कटौती  की  है  ।  इससे  भारतीय  किसानों  और  उनकी  खेती  को  नुकसान  हो  रहा  है  ।
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 खाद  के  निर्माण  में  भाने  वाले  पेट्रोलियम  की  कीमतों  में  54  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  फटिलाइजर  की

 भारी  कीमतों  के  कारण  खेती  के  उत्पादन  के  ऊपर  भारी  प्रभाव  हमारा  आरोप  है  कि  विल्लियन

 डालस  कर्जा  लेने  क  लिए  विश्व  बेंक  और  आई०एम०एफ०  के  दबाव  में  खाद  में  अनुदान  को  हूटा

 मैं  अन्त  में  यह  मांग  करना  चाहता  हु  कि  जिस  स्केंडलिस  तरीके  से  गेहूं  का  पहले  सस्ते  मूल्य  वर

 निर्यात  किया  और  बाद  में  दुगुमें  स ेअधिक  मूल्य  पर  आयात  किया  और  1991  से

 1992  तक  बड़ी-बड़ी  फ्लोर  मिल्स  को  गेहूं  रियोयती  मूल्यों  पर  दिया  गया  इस  सबकी  संसद  की  एक
 संधदीय  कमेटी  से  जांच  करवाई  जाए  और  देश  के  सामने  तथ्य  आने  चाहिए  ।

 दूपरी  पांग  है  कि  खाद  और  पेट्रोलियम  प्रीडक्ट्स  की  बढ़ी  हुई  कीमतों  को  वापस  लिया  जाए  ।

 खाद  पर  जो  अनुदान  खत्म  गया  है  उसको  फिर  से  रिस्टोर  किया

 तोसरी  मांग  यह  है  कि  भारतीय  किसान  को  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  कर  भारतीय  किसानों

 से  ही  गेंहूं  खरीदने  को  प्राथमिकता  दी

 आपने  बोलने  का  समय  दियां  उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  अपनी

 बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 |

 श्री  दिग्विजय  सिंह  इस  विषय  पर  उचित  समय  पर  ही  चर्चा  की  गई  है  जोकि

 आवश्यक  भी  है  ।  यह  दोनों  विषय  यद्यपि  किसानों  से  सम्बस्धित  लेकिन  वास्तव  में  प्रकृति  की  दृष्टि  से

 यह  दोनों  विषय  एक  दूसरे  से  सम्बद्ध  नहीं

 मैं  भारतीय  जनता  पार्टी  और  श्री  मदन  लाल  खूराना  जी  की  बिन्ता  को  अच्छी  तरह  से  समझ

 सकता  यदि  गेहूँ  का  आयात  किया  गया  है  तो  यह  आयात  किसके  लिए  किया  गया  है  ?  यहू
 भोक्‍ताओं  के  लिए  किया  गया  है  और  इसके  परिणाम  क्‍या  निकले  कीमतें  गिर  गई  देश  के  व्यापारी

 सोग  जिन्हें  कीमतों  में  तेजी  से  वृद्धि  की  उम्मीद  जोकि  सूत्रे  की  स्थिति  में  संद्ा  रकारी  सिद्ध  हो  सकते

 उन्हें  नुकसान  हुआ  ।  और  यही  कारण  है  कि  भारतीप  जनता  पार्टी  की  बिन्‍्ता  यह  है  कि  उनके  अग्रणी

 समर्थकों  ने  खुले  सामान्य  बाजार  में  संह्वारकारी  स्थिति  पैदा  नहीं  की  ।  हमें  उनकी  चिन्ता  को  समझना

 चाहिए  क्‍योंकि  आखिरकार  हम  सभी  यह  जानते  हैं  कि
 वे  कितना  समर्थन  करते  श्री  वी०पी०  श्रिह

 किसानों  के  नये  मसीहा  आज  तक  तो  वह  दलितों  और  इस  देश  के  अल्ासरुपकों  के  ही  मसीहा  अब

 अचानक  ही  वह  किसानों  के  मसीहा  बन  गए  हैं  और  वह  बोट-कतम  पर  अनाज  बेचना  चाहते  थे  ।

 कली  अन्‍्मा  जोशो  :  जरा  उनके  सामने  उनके  पीछे  क्‍यों  बोलते  हैं  ?

 श्री  दिग्चिजय  सिह  :  मैं  जानता  हू  कि  उनके  नुपाइन्दे  यहां  बैठे  हुए
 *'

 किसानों  को  इस  मसीहा  के  कार्य  कास  के  दौरान  समथेन  मूल्य  में  वितनी  बुद्धि  हुई  थी  ।  10  रुपया
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 इनके  सच्चे  मित्र  नहीं  हैं  ।

 |

 श्री  राजबीर  सिह  :  क्या  उन्होंने  गड़बड़  किया  क्या  इरालिए  आपको  गड़बड़  करने

 का  अधिकार  मिल  गया  उन्होंने  महंगाई  बढ़ाई  तो  आप  भी  महंंग।ई  बढ़ाएंगे  ?  उन्होंते  बेईमामी
 की  तो  बया  आप  भी  बेईम।नी  करेंगे  ।  इसका  मतलब  यह  दो  नहीं  कि  अपको  खुली  छूट  मिल  गई  है  ।

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  मैं  नीयत  की  बात  कर  रहा  मेरा  तो  यह  कहता  है  कि  कितने  बढ़े

 मसीहा  हैं  कि जब  उनका  शासन  जब  प्रधानबंग्जी  तो  दस  रुतए  प्रति  क्विढल  का  दृजाफा  उन्होंने
 किया  ।

 श्री  राजीव  भांधी  के  कार्यकाल  में  32  रुपए  अति  क्विटल  +ी  वृद्धि  हुई  जिसके  कारण  वर्ष

 1989-90  में  रिकार्ड  खरीद  की  गई  जोकि  11.06  मीट्रिक  टन  की  खरीद

 जनता  दल  और  श्री  वी०  पी०  सिंह  का  दुष्टिकोण  क्‍या  निश्चित  तोर  पर  वे  विपक्ष  के

 नेता  वहू  इस  देश  के  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  हैं  और  उनमें  राजनीति  के  मामले  में  इतनी  निपुणता  होनी

 चाहिए  कि  देश  की  समस्‍्याओं  को  सही  परिदुश्य  में  देख  सके  और  किसी  छोटे  दलगत  नेता  की  कार्य  न

 सरकार  को  सदेव  चतुराई  से  कार्य  करना  होता  है  ।  उसे  उत्पादन  और  उपभोक्ता  के  बीच  समन्वय

 श्यापित  करना  होता  है  ।  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  बताया  है  क्रि  उन्हें  एक  ऐसी  स्थिति  का  स|मता  करना

 पड़ा  जिसमें  कृषि  उत्पादन  के  स्थिर  हो  जाते  और  खरीददारी  की  व्यवस्था  उचित  न  होने  के

 समर्थन  मूल्य  में  50  रुपए  प्रति  किवटल  की  अधृतपूर्व  वृद्धि  जोकि  किसी  भी  सरकपर  ने  खरीद  मूल्य  में

 इतनी  अधिक  वृद्धि  कभी  नहीं  की  थी--के  बावजूद  भी  कतिपय  बाजारी-ताकतों  की  वजह  से  खरीददारी

 केंवल  6.4  मिलियन  टन  तक  ही  सीमित  रही  |  इस  परिस्थिति  में  यदि  सरकार  ने  गेहूं  आयात  का  निर्णय

 लिया  तो  ऐसा  निर्णव  नेक  इरादे  के  साथ  लिया  गया  और  कांग्रेस  दल  की  उत्तम  परम्पराओं  भौर

 उसके  चुनावी  धोषणा-पत्र  के  अनुसार  लिया  गया  था  और  जनादेश  के  कारण  ऐसा  किया  गया  ।

 हमने  कहां  स ेओर  किस  दर  पर  भेहूं  खरीदा  भानमीय  खुरानाजी  ने  स्वयं  धताया  है  कि
 लित  बाजार  मूल्य  प्रति  मीट्रिक  टन  168  डालर  था  परन्तु  137  डालर  पर  खरीदा  गया  है  ।  उन्होंने  कहा

 है  कि  एक  अप्रवासी  भारतीय  से  खरीदा  गया  है  जो  2  मिलियन  मीट्रिक  टन  अमरीका  में  प्रथलित  बाजार

 मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  आपूर्ति  करमा  चाहता  मुझे  पता  नहीं  है  कि  इन्होंबे  यह  शब्य  कहां  से  प्राप्त

 किए  ठीक  मैं  इस  पर  तकं-वितर्क  नहीं  कर  रहा  लेकिन  तथ्य  तो  यह  है  हमने  गेहूँ  111.83

 डालर  प्रति  मीट्रिक  टन  के  हिसाब  से  खरीदा  है  ।

 ]

 भी  मदन  लोल  खुराना  :  कनाडा  से  वह  बता  सकते  हैं  ?
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 भी  दिग्विजय  सिह  :  आप  यू  ०एस०ए०  की  बात  क  हे  हैं  ।

 थी  मंदन  साल  खुराता  :  केताडा  से  कितना  बिया  जो  मेनिफैस्टों  में  दिया  है  * जे

 भो  दिग्विजय  लिंह  :  यहां  आकर  मिला  आप  अपनी  थात  घोड़ा  समझ  बूझ  के  साथ  कहिये  ।
 प्रध्य  प्रदेश  के  मुख्य  भम्त्री  ने  भी  गलत  बयानी  करथा  दी  इसलिए  आप  भी  थोड़ा  सोच  समझकर
 कहिये  ।

 ह

 ]

 1991  में  क्या  हुआ  ?  इस  ब्ष  हमने  गेहूं  का आयात  नहीं  किया  और  इसका  परिणाम
 क्या  हुआ  ?  गेहूं  की

 कीमत  48  प्रतिश्त  बढ़  गई  ।  वे  भारत  अन्द  कराने  जा  रहे  मुझे  खेद  है  कि  उन्‍हें
 समर्थंत  नहीं  मिला  ।  उन्हें  कभी  भी  श्वमर्थत  नहीं  मिलेमा  |  यह  भारतीय  जनता  पार्टी  की  दोहरी
 चाल

 भरी  अभ्या  छोशी  :  119  सदस्य  क्या  बिना  सपोर्ट  के  हैं  ।

 ]

 क्री  दिग्विजय  सिंह  :  उनकी  कथनी  और  करनी  में  मारी  अन्तर  भारतीय  जनता  पार्टी  का

 इस  तरह  का  आच  रण  रहा  सच्चाई  कया  है  ?  मैं  आपको  सच्चाई  से  अवगत  सच्चाई  मह  है
 कि  जब  हम  सत्ता  में  थे  तो हद/री  सही  मूल्य  नीतियों  के  कारण  गेहूं  की  खरीद  1988-89  में  894

 मिलियन  टन  की  1989-90  में  11.06  मिलियन  टस  की  गई  और  तब  खुराना  जी  द्वारा  समर्थित

 सरकार  के  शासतकाल  में  अचानक  गेहूं  की  खरीद  में  ग्रिरावट  आयी  जोकि  7.7  मिलियन  टन  ही  की  जा
 सकी  ।  यह  तथ्य  इस  सरकार  की  कार्य  कुशलता  की  कहती  सुनाते  हैं  जिसे  अपना  समर्थन  देने  का  सौभारण

 श्री  खुराना  जी  को  मिला  |  जब  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  और  श्री  जा  फर्नाण्डीस  ने  यह  कहां  कि

 उद्योगपतियों  के  बारे  में  उनके  उत्पारों  के  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  की  कोई  व्यत्रस्था  नहीं  तो  मुझे
 इस  पर  हैरानी  हुई  ।  क्या  उन्हें  इस  तथ्य  की  मातकारी  नहों  है  कि  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  भी

 क्या  इन्होंगे  इसके  बारे  में  सुना  थी  खुरागा  भी  इते  महीं  जानेंगे  और  मैं  हसके  लिए  उनको  कोई

 दोष  नहीं  दूंगा  |  खुधना  जी  छोटे-छोटे  ब्याषारियों  तक  ही  सीमित  हैं  और  बड़े  लोगों  के  बारे

 में  नह्ीं  जानते  ।  बात  तो  यह  है  कि  बी०आई०सी०पी  ०  पहुले  से  ही  विद्यमान  है  जोकि

 गिक  उत्पादों  की  पर  नियन्त्रण  रखता  है  |

 सार्वजनिक  वितेरण  प्रणाली  अनिवायं  श्री  इंद्रजीत  सही  बात  कहते  एक  समाजवादी  देश

 जहां  पर  42  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीबनन्यापत्र  करते  कुछਂ
 +  |

 कृपया  इन्हें  शांत  हो  जाने  के  लिए  कहें  ।  सावं॑जनिक  वितरण  प्रणाली  अनिवाय॑  अवतिवार्य

 वस्तुओं  की  कीमतों  पर  नियन्त्रण  रखा  जाना  परन्तु  साव॑जनिक  वितरण  प्रणाली  के  स्वयं  के

 पुनर्बलोकन  की  आवश्यकता  हम  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  आध्यम  से  प्रति  यूनिट  कितना  गेहूं
 प्रदान  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  अन्य  राज्यों  का  तो  पता  नहीं  परन्तु  मेरे  राज्य  में  हमारे  परिवार  को  प्रतिमाह
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 प्रति  यूनिट  एक  किलो  गेहूं  मिल  रहा  यदि  परिवार  में  पांच  सदस्य  तो  गेहूँ  अथवा  चावल  5  किलो

 ग्राम  ही  मिलता  है  ।  हम  कितनी  राजसहायता  दे  रहे  10  रुएए  अथवा  15  रुपमे  प्रतिमाह  की  एक

 नहछीखासी  सहायता  |  इसका  अपना  ही  प्रभाव  पड़ता  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  एक  बहुत  ही  निर्धन

 फॉल्क्रीर  पर  इसका  प्रभाव  हो  सकता  परन्तु  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  पुनर्वतोकन  किए  जाने  की

 हीवश्यकता  इस  सभा  में  बैठे  लोग  इसे  स्त्रीकार  करेंगे  कि  हमें  रियायती  दर  पर  गेहूं  उपलब्ध  कराए
 जाने  की  आवश्यकता  है  |  सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली:का  लाभ  अति  निर्धन  परिवारों  तक  पहुंचाया  जाना
 अत्यन्त  अनिवायं  यदि  किसी  परिवार  की  मासिक  आमदनी  300  रुपए  है  तो  उस  परिवार  को  25

 रुपये  की  राजसहायता  दिया  जाना  महत्वपूर्ण  बात  परन्तु  जो  लोग  यहां  पर  बैठे  उनके  परिवारों  को

 25  रुपए  अथवा  30  रुपए  की  राजसहायता  दिए  जाने  की  बात  इतनी  महत्वपूर्ण  नहीं  इसलिए
 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  स्वय  के  ही  पुनबंशोकन  की  आवश्यकता

 लेकिन  सरक्रार  जो  कुछ  कहती  उसके  हर  बार्य  को  दुर्भाग्यजनक  बताया  जाता  यदि  गेहूं
 का  निर्यात  किया  जाता  तो  कहा  जाता  है  कि  विश्व  बेंक  और  अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  दबाव  में

 आकर  ऐसा  किया  जा  रहा  यदि  हम  गेहूं  का मायात  करते  हैं  तो  कहा  जाता  है  कि  विश्व  बैंक  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  दबाव  में  आकर  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  हम  उवंरकों  से  राजसहायता  फो

 समाप्त  करते  तो  कहा  जाता  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  के  दबाव  में  आकर  ऐसा
 किया  जा  रहा  लेकिन  के  बारे  में  स्थिति  क्या  क्या  कार  सेवा  भी  ये  लोग  सीमा  के  उस

 पार  रहने  वाले  अपने  मित्रों  के  दबाव  में  आकर  कर  रहे  श्री  मदत  लाल  खुराना  जी  कृपया
 पांच  मिनट  सक  प्रतीक्षा  करें  ।

 खुराना  जी  ने  आरोप  लगाया  है  कि  भारतें  सरकार  ने  आटा  मिलों  को  रियायती  दरों  पर  गेहूं
 उपलब्ध  कराया  है  |

 को  मदन  लाल  खराता  :  अनने  उत्पादों  को  नियन्त्रित  क्‍यों  नहीं  करते  ?

 भी  दिग्विजय  इस  बार  के  लिए  तो  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  जिन  आटा  मिलों  को
 रियायती  दरों  पर  गेहूं  उपलब्ध  कराया  उनके  लिए  यह  अनिवाय  क्रिया  जाना  चाहिए  कि  वे  अपने

 आटा  सार्व  जतिक  वितरण  प्रणाली  को  उपलब्ध  कराएं  ।

 लेफिन  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  बारे  मैं  आपको  तथ्य  स ेअवगत  करा  दूं--कि  जो  आटा
 1991  तक  छः  माह  के  लिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाना  चाहिए
 उसमें  से  लाखों  टत  आटा  उन  आट/“मिलों  को  दे  दिया  गया  जो  भारतीय  जनता  पार्टी  के  भ्रष्यक्ष  और
 इस  राज्य  में  रहने  वाले  लोगों  से  संबंधित  जब  हमने  उस  राज्य  में  आरोप  जब  हमने  जांच  के
 लिए  कहा  तो  उसे  अभी  तक  भी  पूरा  नहीं  किया  मैं  आपसे  पूर्णतया  सहमत  हैं  कि  आपको  इस  सभी
 आाटा  मिलों  के  खिलाफ  जांच  करवानी

 श्री  मदन  लाल  छुराता  :  में  सहमत  हूं  ।
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 थी  राजबोर  सिंटू  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  एक  ०  सो  ०आई०  क्या  हटेट  का  विषय  है  या  केस्द्र  का
 विषय  है  ।

 भी  विग्विजय  सिंह  :  मैं  इस  बात  से  बिलकुल  सहमत  हूं  कि  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  एक
 जांच  गठित  की  जानी  चाहिए  कि  वे  कौन  लोग  थे  जिन्होंने  आटा  मिलों  को  दिए  गए  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  गेहूं  स ेकरोड़ों  दपए  का  लाभ  उठाया  है  ।

 मैं  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जैसे  वरिष्ठ  नेता  की  बात  के  बीच  में  ब्यकघान  पैदा  नहीं  करना

 बाहुता  |  लेकिन  कुछेक  तथ्य  ऐसे  हैं  ओकि  सभा  के  समक्ष  लाए  जाने  चाहिए  ।  मध्य  प्रदेश  देश  में  सोयाबीन
 का  85  प्रतिशत  उत्पादन  करता  मूल्य  में  ह॒स्ताक्षेप  के  मामले  में  मध्य  प्रदेश  र/ज्य  ने  तिलहम  संध

 शुरू  किए  ताकि  निजी  वर्ग  बाजार  की  शक्तियों  पर  अपना  नियन्त्रण  न  कर  सकें  ।  इसलिए  तिवहन-संषों
 की  स्थापना  समितियों  की  स्थापना  की  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  हमारे

 इस  आशय  की  निरन्तर  मांगों  के  बावजूद  भी  कि  तिलहन  संधों  की  प्राथमिक  समितियों  से  खरीद  की
 जानी  चाहिए--मेरा  आरोप  यह  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  भाग्तीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  सोयाबीन  की
 खरीद  तब  तक  शुरू  नहीं  की  जब  तक  कि  ढ्यापारी  लोगों  ने  अपने  गोदाम  नहीं  भर  लिए  ।

 मैंने  उस  बात  का  उत्तर  न  दिया  होता  ।  परन्तु  श्री  अटल  विहारी  बाजपेधी  के  प्रश्न  उठाते  पर
 उत्तर  दिया  गया

 जहां  तक  गेहूं  का  संत्रंध  भारत  सरकार  द्वारा  यह  निर्णय  केवल  समय  पर  ह्वी  नह्ीं  लिया  गया

 बल्कि  यह  आवश्यक  भी  और  यह  निर्णय  इस  देश  के  उपभोक्ताओं  के  सर्वाधिक  हित  में  भी

 उ्  रकों  की  राजसहायता  कहां  जा  रही  है  ?

 किसानों  को  जो  सहायता  दी  जा  रही  है  उश्वका  70  प्रतिशत  विकततित  राज्यों

 आंध्र  हरियाणा  और  पंजाब  को  चलता  जाता  है  ।

 और  इसका  लाभ  उन  स्थापित  कृषकों  मिल  रहा  था  जिनके  पास  सिचाई  सुधिधा  उपलब्ध

 हम  राजसदायता  पर  कितती  राशि  थर्च  कर  रहे  अगर  हमते  नियन्त्रण  न  हटाया  होता  तो  इस  साल

 कूल  केस्ट्रीय  राजसड्ायता  की  राशि  कम  से  कम  |0,000  करोड़  रुपए  हो  जाती  ।  नियन्त्रण  हंटा  लेने  के

 पश्चात  भी  सरकार  को  5000  करोड़  से  अधिक  की  राशि  उबंरकों  पर  राजसहायत्ता  के  रूप  में  देनी

 पड़ती  है|  उर्व  रकों  के  कुल  उपयोग  का  67  अर्थात  पूरिया  रियायत्ती  दर  पर  मिल  रहा

 भाज  हम  अति  गरीब  वर्ग  के  ऊपर  कितना  व्यय  कर  रहे  भाज  हम  गरीबों  के  लिए  रोजगार

 कऋ्रमों  पर  केवल  2600  करोड़  रुपए  जब  रहे  हैं  जबकि  किसानों  को  4000  करोष  इपए  की  राजसहायवता

 दे  रहे  इस  हा  औचित्य  बया  है  ?  आज  देश  में  लक्षित  वर्ग  शी  ओर  अधिकतम  ध्यान  देने  लोगों

 कता  हैवे  अति  तिर्धन  परिवारों  के  लोग  हैं  तथा  इस  कायेक्रम  की  समीक्षा  तथा  अति  निर्धन  लोगों  को

 रोजगार  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  चलाए  जा  रहे  कार्यक्रमों  के  लिए  धन  जुटाने  की  भावश्यकता  मुझे
 विश्वास  है  कि  वामपंथी  दल  के  हमारे  मित्र  मेरी  बात  का  समर्थन  करेंगेਂ  *

 )  ।  दुर्भाग्य वश  हमारे
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 फी  लीक  लककक्ेार  777  एखण

 लिज्रों  का  दृष्टिकोण  वास्तव  में  कठोर  ऐसा  कहने  के  लिए  मैं  क्षमाप्रार्थी  वे  उ्वंरकों  की  कीमतों  में

 कटोती  की  मांग  कर  रहे  हैं  तथा  वक्‍ाण्य  दे  रहे  हैं  और  उन्होंते  भारत  बन्द  का  आद्धात  किया  है  जैसे  कि

 भारत  बन्द  करवाने  से  उर्वेरकों  तथा  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  कम  हो  जाएंगी  *'  महीं
 जब  मे  मैं  पी०सी  ०सी०  का  अध्यक्ष  बना  हमने  बन्द  का  आह्वान  नहीं  किया  ।  हम  इसमें  विश्वास्र  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्स  बीजिए  बयोंकि  समय  समाप्त  हो  रहा  है  ।

 शो  दिग्विजय  सिह  :  वे  व्यवधान  डाल  रहे  हैं  बया  कर  सकता  अगर  वे  वास्तव  सें  ऐसा

 चाहते  तथा  वे  वास्तव  में  इस  देश  के  किसानों  के  प्रति  चिन्तित  हैं  तो  क्या  वे  भा०्ज०पा०  झाप्नित  राज्यों

 में  उवरकों  पर  बिक्री  कर  हटाने  पर  विचार  मैं  उनसे  यह  प्रश्न  पूछता  हूं  ।  वे  इसके  लिए  तैयार

 नहीं  हैं
 ।
 केवल  इतना  ही  जैंसाकि  मेरे  मित्र  बता  रहे  उन्होंने  तो  पिछले  वर्ष  दी  गई  राजसहायता

 भी  खर्च  नहीं  की  ।  माननीय  आपने  राजसहायता  इसलिए  उपलब्ध  कराई  थी  ताकि  छोटे  तथा

 हरिजन  और  आदिवासी  किसानों  को  पुरानी  कीमतों  पर  उवेरक  उपलब्ध  करवाए  जा  सके  |

 परस्तु  मैं  पूरे  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में  एक  भी  छोटे  अथवा  सीमांत  किसान  को

 यती  कीमत  पर  उर्वरक  नहीं  मिला  ।  इसके  अतिरिक्त  आपने  यह  द्विदायतें  जारी  की  थी  कि  को  भण्डार

 उस  दिन  उपलब्ध  थे  उन्हें  नियन्त्रण  उठा  लेने  से  पहुले  की  कीमतों  पर  बेचा  जायेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  नाम  मत  लीजिए  ।  मैं  उन्हें  कार्यवाही  बतांत  में  शामिल  नहीं  क  रने

 दूंगा  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  नाम  लेने  के  लिए  में  क्षमा  चाहता  हूं  ।

 क्यो  गुमान  सल  लोढा  :  इसे  कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना

 साहिए  |

 ओर  दिग्विजय  आप  ठीक  कहू  उढ़े  मैं  उनके  ताम  का  उल्लेख  महीं

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दस  सारे  वर्णन  को  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  दिया

 श्री  गुमान  मल  लोठा  :  माननीय  स्बस्य  नाम  लेकर  दोधारोपण  कर  रहे  हैं  ।  वे  इस  सदत

 के  सदस्य  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  नाम  पहले  ही  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाशा  जा  चुका  है  |

 क्री  विग्विलय  सिह
 :  मैं  उसका  नाम  सहीं  )४+%+क

 nn

 अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाद्वी  बृतात  से  निकाल  दिया

 क+ज  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृर्तात  से  लिकाश  दिया  भया  ।
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 St  गसान  सन  लोढा  :  वे  इस  सदन  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  जंसा  बनाना  भाहुते
 हसके  लिए  उनकी  सर्त्सना  की  जानी

 शो  विश्विजप  सिह  :  यह  मेरा  भारोप  कृपया  इसकी  जांच  क  रताहए  ।  सुपर  फास्फेट

 तथ्य  पोटाश  की  कीमतों  पर  1000  ko  प्रति  टन  की  दर  से  किसानों  के  लिए  शाज्यों  को  सहावता  दी  गयी

 थी  ?  परन्तु  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  यह  भोषणा  की  कि  यह  राजसहायता  उसमे  अपने  क्रोप  से  थी  है  ।  मैं

 आपको  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  प्रेस  विज्वप्ति  दिखाक़  भारत  सरकार  द्वारा  दो  गई  राजसहामता  पर

 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  से  अपना  दाबा  ठोक  दिया  ।

 मैं  कुछ  सुझाव  देकर  अपनी  बात  समाप्त  कर  दू  मेरे  सुझाव  बड़े  साधारण  मेरा

 माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  निवेदन  है  कि  विनियन्त्रण  के  पश्चात  उवंरकों  की  कीमतों  में  जो  बद्धि  हुई
 उसे  मद्देनज़र  रखते  हुए  किसानों  को  उनके  उत्पादन  की  लाभकारी  कीमतें  दी  जायी  चाहिए  ।  तभी

 आपको  किसानों  का  वास्तविक  मित्र  खाता  जाएगा  ?

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  देश  में  अनाज  को  बेरोक-टीफ  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  मे

 ले  जाने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  लागू  नियन्त्रण  नहीं  होना  चाहिए  ।

 राज्य  सरकारों  हारा  लाग  नियन्त्रण  एक  तरह  से  अनाज  के  मुक्त  आवागमन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देते

 इसलिए  अनाज  को  स्वत्तन्त्र  रूप  से  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाते  के  लिए  इन  नियम्त्रणों  को  हटाया
 जाना  चाहिए  |  बाजार  मूल्यों  में  आपको  हस्तक्षेप  करना  तथा  तभी  हम  समस्या  का  समाधान

 ढूंढ  पाएंगे  ।

 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  सभी  सिफारिशों  को  लागू  किया  उम्होंने
 काफी  सोच-विचा र  के  पश्चात  ये  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  राज्य  सरकारों  को  उदबंरकों  से  बिक्री  कर

 हुडाते  के  लिए  कहा  जाना  गैस  तथा  नेफ्या को  कीमतों  में  कमी  की  जानी  रेलवे  द्वारा

 छुलाई  की  दरों  में  भी  कमी  की  जानी  चाहिए  ।  जब  तक  आप  जे०पी०पी०  की  सिफारिशों  को  पूर्ण  रूप  से

 लागू  नहीं  तब  तक  किसानों  की  सहायता  नहीं
 की  जा  सकती  ?  सिफारिशों  के  आंशिक  क्रियान्वयन

 से  किसानों  को  त्याय  महीं  दिलबाया  जा

 ५

 थो  सूर्यनारायण  थादव  :  आन  ऐसे  गम्भीर  विषय  पर  हम  लोग

 बहस  कर  रहे  जो  कि  देश  का  अहम  विषय  है  |  जब-जब  किसानों  की  आात  आती  है  तो  मुझे  लगता  है  कि

 सघतारे  लोग  किसानों  पर  इस  तरह  से  बहस  करने  लगते  हैं  जेसे  कि  किसानों  की  समस्या  आज  ही  समाप्त  हो
 '

 जाएगी  लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि  जितने  भी  वक्ता  यहां  पर  वे किसान  हैं  ही  नहीं  ।  जो  भी  कोई  प्रकार

 अनती  उसमें  किसान  कोई  भी  नहीं  होता  हमारी  भी  सरकार  बनी  उसने  भी  किसानों  के  हित  की

 बात  नहीं  की  ।  कांग्रेस  ने  भी  45  वर्षों  तक  राज  करने  के  बाद  किसानों  की  तरफ  ठीक  से  देखा  ही  नहीं  ।

 वह  उनको  ठीक  से  समझ  ही  नहीं  पायी  ।  जब-जब  किसानों  की  बात  तो  उसने  उसकी  तरफ  कोई

 धयान  नहीं  दिया  ।  किसानों  को  उनकी  उपज  का  सही  मूल्य  देने  में  यह  सरकार  हमेशा  ही  हिचकिचाती

 रही  आज  तक  यह  सरकार  क्षषि  नीति  निर्धारित  नहीं  कर  पायी  है  जबकि  80  प्रतिशत  किसान  इस

 देश  में  हैं  ।  पही  वजह  है  कि  रूस  और  फ्रांस  से  हमें  गेहूं  मंगाना  पड़  रहा  जब
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 किसानों  के  अनाज  का  भाव  निर्धारित  होने  वाला  होता  है  तो  उसे  डाउन  और  कंट्रोल  करने  के  लिए  यह

 बाहर  से  गेहूं  मंगा  लेते  वह  किसान  को  आंकड़ों  में  ऐसे  उलझा  देते  हैं  कि  वह  बेचारा  उसके  समझ  नहीं
 पाता  ।  आंकहा  कया  कितने  सिलियन  टन  आया  इन  सब  को  वह  कुछ  नहीं  जानता  जब  आप  गेहूं

 बाहर  से  मंगाते  हैं  तो सभी  दल  और  हमारा  दल  भी  उसका  विरोध  करता  लेकिन  मैं  उसका  स्वागत

 कहूंगा  अगर  आप  उसी  रेट  पर  उत्ते  मंगायें  जिश  रेट  पर  किसानों  का  गेहूं  लिया  किसान  का  गेहूं  भी

 आप  उसी  मूल्य  पर  आप  आज  जवाब  अगर  हिम्मत  है  ता  इसका  जवाब  आपको  देता

 किसान  को  आपसे  कोई  आपत्ति  नहीं  किसान  की  एक  ही  मांग  है  अमेरिका  से  आया  गेहूं
 500  रुपये  क्विंटल  है  तो  मेरे  गेहूँ  की  कीमत  भी  500  दझाये  क्विटल  होता  हम  आपको  गेहूं  देने

 के  लिए  तैथार  हैं  ।

 दूसरी  बात  खाद  की  कीमत  के  बारे  में  मन्‍्त्री  जी  आप  इसके  गवाह  मैं  ज्यादा  आपके

 सामने  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  प्रधान  मन्त्री  जी  के  यहां  हम  लोग  गये  किसानों  का  एक  प्रतिनिधिमण्डल
 मिलने  गया  था  और  उन्होंने  उसको  आपके  पाप्त  भेजा  था  और  हम  लोगों  ने  आपसे  यही  कहा  था  कि  खाद

 की  दोरंगी  नीति  को  आप  समाप्त  कर  बड़े  किसान  कोन  होते  हैं  ?  जाखड़  साहब  सच्चाई  यह  है  कि

 आप  किसान  लेकिन  आप  इतने  बड़े  किसान  आप  हृदय  से  क्‍या  आपने  एक  बोरा  खाद  भी

 मार्केट  से  खरीदा  क्योंकि  आपकी  जमींदारी  भी  बंटाईदार  ही  करता  गरीब  लोग  ही  उस  खेत  की

 जुलाई  और  गुड़ाई  करता  लघ  किसान  और  सीमान्‍्त  किसान  ही  बड़ी  खेती  वाले  के  खेत
 को  जोतने  का  काम  करता  है  तो  सारे  किसान  गरीब  तीस  चालीस  बीघा  जमीन  जोतने  वाले
 किसान  के  घर  अगर  एक  आदमी  सर्विस  में  नहीं  है  तो  आज  उसके  पास  खेती  करने  लायक  अनाज  भी

 नहीं  है  ।

 एक  बात  मैं  दिग्विजय  जी  की  मैं  मानता  भाजपा  ने  जो  आरोप  लगाया  है  या  मदन  लाल  _
 जी  खुराना  बोल  रहे  थे  कि  गेहूं  का आयात  टोने  से  गड़बड़ी  हुई  है  तो  इसको  मैं  ज्यादा  नहीं  मानता  |  जँसा
 दिग्विजय  बाबू  बोल  रहे  थे  कि  बड़े  बिजनेसमैन  के  यहां  बड़े-बड़े  ब्यापारियों-के  यहां  साधारण  रेट

 पर  किसान  के  गेहूं  की  खरीद  की  गई  और  अब  वह  मंहये  रेट  पर  न  बेचें  इसलिए  आपने  यह  मगाया

 यह  अच्छा  यह  बुरी  चीज  नहीं  मैं  इसका  समर्थन  करता  लेकिन  इसी  मूल्य  पर  आपको  भारत  के

 किसान  का  गेहूं  खरीदना  होगा  और  खाद  के  मामले  में  जो  दोरगी  नीति  आपने  अपन।ई  जिसमें  एक
 किसान  को  आप  देंगे  इस  भाव  पर  और  दूसरे  को  दूसरे  भाव  पर  यह  ठीक  नहीं  सब्सिडी  को  भी  आपने
 समाप्त  करने  का  काम  किया  है  ।

 एक  उदाहरण  मैं  आपको  देना  चाहता  आपका  जूट  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  जो  किसानों

 से  जूट  खरीदता  है  और  हम  लोगों  का  जूट  का  एरिया  जब  दो  दिन  पहले  मैं  आते  क्षेत्र  से आ  रहा
 था  तो  बिहार  के  पूणिया  किशनगंज  जिले  के  एक-एक  हजार
 दो-दो  हजार  किसान  यहां  नम्बर  लगाये  हुए  बहू  अपना  जूट  बेचने  के  पाप्त  बेचने  के  लिए  बैठे

 आपका  कारपोरेशन  उत  खरीदने  के  लिए  तैयार  नहीं  सात-सात  दिन  से  बह  किसा  न

 बहां  मौजूद  थे  कि  हम  इस  पास  को  बेचकर  खाद  को  खरीदकर  अपनी  खेती  में  उपयोग  करेंगे  लेकिन  उस

 का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  जब  मेरी  गाड़ी  वहां  पहुंची  तो  लोगों  ने  मुझे  धेरा  ।  मैं  जब  बहां  गया  तो

 मैंने  सी०  आई०  के  पदाधिवारिप्रों  से  पूछा  कि  तुम  क्यों  नहीं  ले  रहे  हो  तो  उन्होंने  कहा  कि  हमारी
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 इनरी  कंयेसिटी  दी  तह  मैं  आये  जातता  बाहृता  हूं  कि  जो  कितात  पास  की  खेती  करते  आते  उस

 का  सरकारी  रेट  निर्धारित  किया  वया  उस  रेट  १र  आप  उसे  नहीं  ले  सकते  हैं  और  आपका  पदाधिकारी
 औपनली  कहता  डिबलेयर  करके  कहता  है  कि  मुझे  खरीदने  की  उतनी  हैसियत  नहीं  है  तो  बताइए  ऐसी
 बात  हो  सकती  है  ?  फिर  आप  किसान  की  बात  करते  गांव  की  बात  आप  करते  सारी  चीजों  को

 आपने  बर्बाद  करने  का  काम  किया

 मैं  ज्यादा  न  बोलते  हुए  मांग  करता  हु  कि  जे०  सी०  आई०  किसानों  की  फसल  नहीं  ले  रहा  है

 इसलिए  अतिशीक्ष  आप  उसे  खरीदवाने  का  काम  करें  और  आद  जो  मंहूगे  रेट  पर  आप  को  दे  रहे

 बह  किसात  100  में  से  मुश्किल  से  श्लात  हो  सकते  हैं  बाकी  सीमांत  भर  लघू  किसान  उन्हें  भाप

 सस्ते  रेट  पर  खाद  देने  का  काम

 पूरे  बिहार  में  सुखाड़  की  स्थिति  है  और  वहां  का  जिसान  गेहू  की  खेती  में  एक  बार  वोरिग

 पम्प  से  पटाने  का  बम  करता  खेत  फिर  उसकी  जुताई  बुवाई  महंगे  रेट  पर  उसको

 बीज  मिल  रहा  खाद  की  उपलब्धता  नहीं  है
 '*

 मार्बोट  में  जो  खाद  मिल  रहा  है  वह  मिलावटी  खाद  है  ।  इश्नलिए  जाखड़  आप  किसात

 और  अगर  आपको  हमदर्दी  है  तो  अभी  भी  समय  है  कि  आप  सतर्क  हो  क-फे  एस  काम  को  देखें  और  हर

 जगह  आप  इसकी  व्यवस्था  करें  ।  इसी  शब्द  के  साथ  मैं  अपना  वक्‍तथ्य  समाप्त  करता  हुं  और  मैं  सरकार

 से  और  इस  सदन  से  आग्रह  करता  हूं  कि  गेहू  का  रेट  हो  या  किसान  की  फसल  का  रेट  हो  आप  बाहर  से

 जो  रेट  मंगाते  हैं  अप  किसानों  के  लिए  भी  वंसा  ही  इन्दीं  शब्दों
 के

 साथ  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त

 करता  हू  ।

 महोदय  पीठासं,न  हुए ]

 357  मठ  प०

 क्री  भोगेरद्त  झा  :  अध्यक्ष  मैं  जरा  एक  मीटिंग  छोड़  कर  आया  हुं  |  मैंने  यही  बहा  है  कि  या

 तो  मझे  इस  समय  बोलने  का  मौका  दें  नहीं  तो
 आप  मुष्ठो  बाद  में  बोलने  का  मौका  अब  जैसा  आप

 कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इनको  बोलने  आपको  थाद  में  बोलने  का  मौका  दिया  जाएगा  ।

 क्री  शोभनाद्रीघञर  राव  वाड़ड़े  :  अध्यक्ष  इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  चर्चा  की

 अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  इन  निर्णयों  के  परि  णामों  पर  सरकार  को  गंभीरता

 से  विचार  करना  चाहिए  ।  पिछले  वर्ष  तथा  उससे  पहले  हम  चावल  का  निर्यात  करके
 विदेशी  मुद्रा  अजित

 करने  की  स्थिति  में  होते  हुए  या  इस  बर्ष  हम  लगभग  1500
 करोड़  रुपया

 म्र्ध  करके  30  लाख  टन  गेहूँ

 का  आयात  करने  पर  मजबूर  हो  गए  हैं  ।  इसके  अतिरिषत  हम
 सैकड़ों

 करोड़  रुपया  भावल  के
 आयात

 पर

 ख्  करने  जा  रहे  हैं  शिसका  उल्लेख  मेरे  सहयोगी  पहले  ही  कर  चुके  मैं  यह  कहना  चराहूंगा
 कि  यह

 स्पष्ट  तौर  पर  इस  प्रकार  की  किसान  विरोधी  नीति  है  ।  यह  बड़े

 के  प्यार

 की  बात
 ह  है  ।

 हमारे
 कृषि  मन्त्री

 डा०  बलर।म  जाखड़  जी  का  मैं  काफी  सम्मान  करता  हूं  और  उन्हें  प्यार  करता  हूं  ।  मुझे
 लाना

 और  किसानों  के  लिए  स्नेह  पर  कोई  शंका  नहीं  कया  यह  सरकार  किसानों  के  अतिरिक्त  लोगों  के

 331



 नियम  193  के  अधीन  मामले  25  1992

 किस  अन्य  वर्ग  के  साथ  ऐसा  अन्याय  करने  का  साहुस  कर  सकती  केचल  एक  वर्ष  पहले  आपने  उर्वरकों
 के  मूल्यों  में  30  प्रतिशत  वुद्धि  की  थी  और  अब  मानसूत  के  एकदम  बाद  उदंरकों  के  मूल्य  निर्धारण

 सम्बन्धी  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  द्वारा  अपनी  रियोड  प्रस्तुत  कर  दी  गई  |  .  उसके  तुरन्त  बाद  सरकार

 फास्फेट  तथा  पोटेशियम  उवं  रकों  के  मूल्यों  पर  से  नियन्त्रण  हटाने  के  निर्णय  की  घोषणा  कर  दी  क्या
 वास्तविकता  यह  नहीं  है  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  विस्तार  निधि  सुविधा  के  अन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 से  ऋण  की  तीसरी  किश्त  प्राप्त  करने  जा  रहे  हैं  तथा  अंप॑ंने  विदेशी  ऋणदाताओं  को  राजी  करने  के  लिए
 सरकार  यह  दिखाने  के  लिए  कि  उतकी  शर्तों  के  पूरा  करने  के  प्रतिਂ  तथा  इससे  सम्बद्ध  वादों  और  शर्तों

 को  पूरा  करने  के  प्रति  यह  कितनी  वचनबद्ध  क्या  इसीलिए  यह  निर्णय  लिया  गया  अन्यथा  इसका

 और  क्या  कारण  है  ?  एक  विशेष  समय  पर  ही  सरकार  ने  ये  निर्णय  क्यों  लिए  यूरेट  पोटाश  के  मूल्य
 88  रुपए  से  बढ़ाकर  210  रुपए  कर  दिए  गए  डी०  ए०  पी०  के  मूल्य  230  रुपए  से  बढ़कर  440

 रुपए  हो  गएं  हैं  ।

 मेरे  सहयोगी  श्री  सावन्त  तथा  श्री  दिग्विजय  सिंह  ने  उवंरकों  के  मूल्य  निर्धारण  सम्बन्धी  संयुक्त

 संसदीय  समिति  की  कुछ  सिफारिशों  को  लागू  करने  की  आवश्यकता  पर  फिर  जोर  दिया  हम  इसकी

 सराहना  करते  परन्तु  सरकार  ने  अभी  तक  उन  पर  कोई  विचार  क्‍यों  नहीं  किया  तथा  सरकार  संयुक्त

 संसदीय  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  में  असफल  क्यों  रही  है  ?

 6.00  म०  प०

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्डें  कृपया  एक  मिनट  ठहरिए  ।  इस  समय  साय

 के  6.00  बज  चुके  इस  चर्चा  को  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  सदन  का  क्‍या  विचार

 असे  ह  साननोय  सदस्य  :  इस  पर  कल  चर्चा  की

 श्री  शो  भनाद्रीश्वर  राब  बाड  :  कई  माननीय  सदस्यों  को  अपने  विचार  प्रकट  क  रने  हैँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मन्त्री  आपका  कया  बिज्ञर

 ,

 ]

 कृषि  सस्री  बलराम  :  आज  खत्म  तो  हो  नहीं  सकता  |  फिर  कल  द्वी  कर

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  पर  कल  ही  चर्चा  करेंगे  ।  श्री  राव  के  भाषण  के  पश्चात  सभा  स्थगित  कर

 दी  जाएगी  ।  अब  आप  अपना  भाषण  पूरा  कर  सकते  हैं  ।

 भी  शोभनाड्रीव्यर  राथ  बाडडे  :  जबकि  सरकार  ने  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  सिफारिशों  पर

 विचार  नहीं  इसने  जल्दी  में  उर्वरकों  से  नियन्त्रण  हुटा  दिया  जिसके  परिणामस्थरूप  किसाल  उबंरकों

 के  अधिक  मूल्य  देने  के  लिए  बाध्य  हो  गए

 उसके  पश्चात  कुछ  और  निर्णय  लिए  गए  इससे  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  येंहां

 तक  कि  सुपर  फास्फेट  तथा  अन्य  फास्फेट  उर्थरकों  पर  1000  रुपए  प्रति  ढन  राज  सहायता  देने  के
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 आपके  निर्णय  से  भी  व्यापारियों  तथा  प्रभावशाली  राजमींतिजीं  कों  ही  लाभ  हुआ  सभी  किसानों  को

 श्री  दिग्विजय  सिंह  ने  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  बारे  में  कुछ
 कहा  है|  मैं  सदम  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  भी  पीछे  नहीं  है  ।
 पिछले  वर्ष  जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  69  करीड़  रुपया  उंपलब्ध  करवाया  था  तो  एक  भी  छोटे  या  सीमांत
 किसान  को  एक  रुपया  भी  नहीं  अब  भी  सरकार  ने  सद्भावना  प्रकट  फरते  हुए  1000  रुपए
 प्रति  टन  की  दर  से  राज  सहायंता  दी  परन्तु  अगर  यह  निर्णय  उबरकों  पर  नियन्त्रण  समाप्त  करने
 से  पहले  लिया  जाता  तो  अधिकतर  किसानों  को  लाभ  पहुंचता  ।  अगर  सरकार  ने  नियन्त्रण  समाप्त  करने
 के  गंभीर  परिणामों  पर  विचार  किया  होता  ।  यहां  तक  कि  नियश्त्रण  समाप्त  करने  से  उ्बरकों  की
 कीमतों  में  30  प्रतिशत  बुद्धि  से  पहले  भो  किसानों  को  लाभ  पहुंचता  ।  उस  समय  भी  हमारे  देश  में

 उ्व  रकों  की  कीमतें  पाकिस्तान  तथा  बंगलादेश  जैसे  हमारें  पडाँसी  देशों  स ेअधिक

 हमारे  देश  में  एक  किसान  को  3  किलोग्राम  धान  अथवा  गेहूं  के  बदले  एक  किलोब्रएम  नाइट्रोजन
 मिलता  जबकि  पाकिस्तान  में  एक  किसान  दो  किलोग्राम  धान  बेचकर  एक  किलोग्राम  नाइट्रोटन  खरीद

 सकता  कोरिया  में  एक  किसान  को  एक  किलोग्राम  नाइट्रोजन  के  लिए  केवल  .8  किलोग्राम  धान

 बेचना  पड़ता  जापात  में  एक  किसान  को  एक  किलो  नाइट्रोजन  के  लिए  .3  किलोग्राम  धान  बेचना

 पड़ता

 इस  समय  हमारी  उर्वरकों  की  खपत  बहुत  कर्म  है  |  मुश्किल  से  हमारे  यह  उर्वरकों  की  खपत  73

 किलोग्राम  प्रति  दैक्टेयर  पाकिग्ताम  में  वहु  खफ्त  किलोग्राम  पिछले  वर्ष  अपनी  गंलत  नीति  के

 कारण  90  लाख  टत  कम  अनाज  का  उत्पादन  जं॑साकि  आप  जानते  इसके  लिए  सम्पूर्ण  रूप  से

 नहीं  सही  परन्तु  इसका  मुख्य  कारण  उवेरकों  की  कीमतों  में  30  प्रतिक्षत  बृद्धि  रही  ।  अद्यतन  अमुमानों  के

 अनुसार  इस  वर्ष  भी  स्थिति  कुछ  बेहतर  ही  दक्षिण  में  विशेषकर  आन्ध्र  तमिलनाडु  तथा

 कुछ  अम्य  राज्यों  में  मानसून  के  आने  में  देरी  तथा  चक्रेबात  आने  के  कारण  स्थिति  इतनी  उत्साहुजनक

 नहीं  है  !

 इन  सत्र  बातों  के  हमें  वर्ष  2000  तक  अपनी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  240

 मिलियन  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन  करना  पड़ेगा  ।  अमर  आप  उर्धरकों  की  खफ्त  नहीं  बढ़ाएंगे  तों  इतना

 उत्पादन  कैसे  करेंगे  ?  आप  उर्वरक  खपत  बढ़ाए  बनैर  ब्रति  एकड़  उपज  नहीं  बढ़ा  खकते  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  भी  मिचाई  पर  8000  करोड़  रुपए  व्यय  किए  गए  लेकिन  कैवल  चार

 लाख  हैक्टेयर  पर  अतिरिक्त  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई  ।  इसलिए  हम  भरसक  प्रयासों  के  बावजूद

 सिचाई  सुविधाओं  के  विस्तार  पर  निर्भर  नहीं  रह  सकते  ।  प्रति  एकड़  उपज  तथा  कुल  उत्पादन  बढ़ाने  का

 एकमात्र  विकल्‍प  उर्वरक  उपयोग  को  बढ़ाना  नियस्त्रण  हटाने  और  मूल्य  बढ़ाते  का  आपका  निर्णय

 काफी  हृ्‌द  तक  हमारी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  आधा
 |

 अब  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  हमने  आत्म-निर्भ रत  प्राप्त  कर  ली  यह  सही

 नहीं  है  ,  यह  इस  तथ्य  के  कारण  है  कि  इस  देश  में  प्रत्येक  तीन  व्यक्तियों  में  एक  व्यक्ति  गरीबी  रेखा

 से  नीचे  है  क्योंकि  उसके  पास  पर्याप्त  क्रय-क्षमता  नहीं  है  ।  हमारे  पास  पर्याप्त  भंडार  यह  है  ।
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 अगर  हम  वास्तव  में  हर  वर्ष  प्रति  व्यक्ति  8।  किलोग्राम  सप्लाई  करें  जोकि  सिफारिश  के  अनुसार

 न्यूनतम  पोषक  आवश्यकता  है  तब  हम  लक्ष्य  से  बहुत  पीछे  कंजोरी  के  तहृत  भी  प्रति  व्यक्ति  कंजीरी
 को  खपत  भी  केबल  2,200  है  जब  यह  2600  होनी  इन  बातों  के  वावजूद  यह  सरकार

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  की  त्रूटिपूर्ण  और  गलत  सलाह  पर  चल  रही

 मेरे  मित्र  श्री  सावन्‍्त  ने  कहा  कि  अमेरिका  और  यूरोपीय  देशों  में  प्रति  व्यक्ति  200

 डालर  है  |  इसे  गलत  लिया  गया  है  क्योंकि  यह  सही  स्थिति  नहीं  दर्शाती  ।  भारत  में  75  प्रतिशत  लोग

 प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  में  क्रषि  पर  निर्भर  है  और  यदि  हम  प्रति  व्यक्ति  राजसशयता  की  गणना  करें  तो

 भारतीय  +िसान  को  उपलब्ध  यह  कीमत  राजसह्ायता  लगभग  6  डालर  प्रति  वप्रक्ति  जबकि  अमेरिका
 में  केवल  2  प्रतिशत  लोग  ही  कृषि  पर  निर्भर  वहां  पर  यह  22,000  डालर  प्रति  अमरीकी  किसान

 है  और  यूरोपीय  आधिक  समुदाय के  देशों  में  यह  16.000  000  डालर  प्रति  किसान  है  ।  जो  लोग  प्रति  किसान

 22,000  डालर  दे  रहे  हैं  वे  ही  भारत  सरकार  को  किसानों  को  इस  तुच्छ  राशि  को  न  देने  की  सलाह  दे

 हे  कया  यह  उचित  है  ?  क्या  भाप  इसके  वास्तविक  दीर्घकालिक  परिणामों  पर  गौर  कर

 *हे  हम  केवल  अब  आयात  कर  रहे  बल्कि  भविष्य  में  भी  हमे  इन  देशों  से  अनिवायं  रूप  से  खाद्यान्त

 अयात  पर  निर्भर  रहना  आग  एक  डाक्टर  हैं  और  अच्छे  अरथंशास्त्री  भी  हैं  मुझे  बताइए  कि

 आप  क्या  महसूस  करते  राज  सहायता  से  आपका  क्‍या  अभिप्राय  है  ?  अब  आप  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  से

 अधिक  मूल्य  दें  तो  इसे  राजसहायता  ऋहा  जा  सकता  है  लेकिन  भारत  में  किसान  को  राजसहायता  नहीं
 दी  जाती  बल्कि  उसका  शोषण  हो  रहा  है  ।  किसान  की  दी  गई  सुरक्षा  का  अन्तर  गुणांक  0.8  था  जबकि

 औद्योगिक  क्षेत्र  क ेलिए  यह  1.4  इसका  मतलब  है  कि  भारतीय  किसान  के  उत्पादन  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  बेचने  से कम  पूल्य  विल  रहा  जब  यह  स्थिति  है  और  यह  पता  है  कि  पिछली  सरकार

 रक  कम  मूल्य  पर  देने  की  नीति  जारी  रखे  हुए  थी  तब  इस  देश  का  किसान  भिखारी  नहीं  वहू
 सम्मान  वाला  व्यक्ति  हम  सरकार  से  किसी  घमार्थ  कार्य  की  अपेक्षा  नहीं  रखते

 कृषि  मंत्री  अलराभ  :  मैं  आपको  भिखारी  नट्टीं  रहने  दूँगा  ।

 श्री  शोभनाद्रीःवर  राव  बाडूडे  :  बुद्धि  उचित  होनी  यहू  इतनी  हो  कि  किसात

 वहुन  कर  सके  |  नि:सदेह  आपने  समथ्थंन  मूल्य  बढ़ाकर  इस  असंतुलन  को  कुछ  हृद  तक  सह्दी  करने  का  कार्य

 किया  लेकिन  अधिक  उवंरक  मूल्य  के  लिए  कितने  किसातों  की  क्षतिपूरति  की  जा  सकती  केवल  ऐसे

 किसानों  को  जो  अपने  बिक्री  योग्य  अतिरिक्त  उत्पाद  को  भारतीय  खाद्य  निगम  या  सार्व॑जनिक  वितरण

 प्रणाली  योजना  या  खुले  बाजार  में  भेजते  80  प्रतिशत  किसान  छोटे  और  सीमाम्त  किसान  वे

 अपनी  आवश्यकतानुसार  उत्पादन  कर  लेते  हैं  उनके  पास  धाजार  में  बेचने  के  लिए  मुश्किल  से  चार  या

 पांच  क्विटल  होता  ऐसे  किसानों  के  लिए  आप  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  करके  मदद  नहीं  कर

 रहे  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  को  सुझ्नाव  देता  हूं  कि  कृपया  इस  पर  विचार  आप  जानने  हैं  कि  आपने

 जो  कुछ  किया  है  वह  गलत  है  लेकिन  यह  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेंक  के  प्रति  अपनी

 बचनबद्धता  के  कारण  उनके  दत्राव  के  आगे  झुक्र  गई  है  और  उन्होंने  हस  देश  के  किसानों  के  प्रति  यह

 अत्यधिक  अन्याय  किया

 कृपया  इस  पर  पुनविचार  करें  और  वृद्धि  है  पूर्व  का  रतर  पुनः  कायम  करें  और  आप  इसमें  10
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 प्रतिशत  या  कुछ  अधिक  वृद्धि  कर  सकते  हैं  लेकिन  100  प्रतिशत  या  90  नहीं  क्योंकि  दीघं  अवधि  मे  स
 सिर्फ  देश  के  किसान  बल्कि  देश  को  भी  इसका  दुष्प्रिणाम  भुगतना  पड़ेगा  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  धान  और  अन्य  कृषि  उत्पादों  के  भआवागपन  पर  सभी  नियन्त्रण  और  पाबंदियां
 हटा  आयने  पिछले  दिनों  हैदराबाद  में  भी  यह  कहा  था  कि  सरकार  ऐसा  करना  चाहती  लेकिन
 अभी  तक  यह  प्रथा  और  नियम  हैं  कि  किसान  अपने  घान  या  गेहूं  की  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  और  एक
 राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  तहीं  जा  सकते  ।  छ्यापारी  ह्थिति  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  और  वे  बहुत  कम

 मूल्य  पर  किसानों  से  धान  या  गेहूं  खरीदने  का  प्रथास  कर  रहे  इन्हें  समाप्त  किया  जाना  भाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  अनु  करता  हूं  कि  वह  ऐसी  स्थिति  उत्पस्न  करे  जिसमें  किसान  खुश  रहे  ।  अगर
 सरकार  उर्वं?कों  के  सत्य  कम  नहीं  करती  तो  बह  किसानों  को  बेहतर  मूल्य  प्राप्त  करने  क  लिए  दूक्षरे  देशों
 को  धान  या  गेहूं  निर्यात  करने  पे  क॑से  रोक  सकती  सरकार  उन्हें  अत्यन्त  सस्ते  मूल्य  पर  बेचने  के  लिए
 बाध्य  नहीं  कर  सकती  ।  जब  सरकार  आर्थिक  नीति  और  बड़ी-बड़ी  बातें  कह  रही  है  तब
 केवल  किसान  ही  इसका  मूल्य  नहीं  चुका  मेरी  सरकार  से  यही  मांग  है  ।

 सी०ए०सी०पी०  बी  गणनाओं  में  भी  वास्तव  में  उ्यं  रकों  के  संबंध  में  आप  उर्घरक  उत्पादकों  को
 कर  उपरांत  12  प्रतिशत  वा  लाभ  दे  रहे  हैं  जबकि  वास्तव  में  उन्होंने  उत्पादन  नहीं  किया  है  और  उन्होंने
 अधिक  राजसहायता  लेने  के  लिए  आपको  गलत  अकिड़  दिखलाए  हैं  ।  लेकिन  किसान  को  लाभ  का  कोई

 प्रतिशत  सुनिश्चित  नहीं  किया  गया  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  कम  से  कम  12  प्रतिशत  लाभ  किसानों

 को  दिया

 यह  सबको  पता  है  कि  सी  ०ए०सी०पी०  की  गणना  पांच  या  वर्ष  प्रृं  दिए  गए  आंकड़ों  पर

 आधारित  है  नवीनतम  आंकड़ों  पर  नहीं  ।  कृषि  श्रम  मजबूरी  और  अन्य  कृषि  आदान  में  अनेक  बदलाव  हुए

 इसलिए  सरकार  को  मेरा  सुझाव  है  कि  1970-71  की  आधार  वर्ष  मानकर  बराबर  मूल्य  देने  के लिए

 गेहूं  और  अन्य  क्रषि  मदों  के  मूल्य  पुतः  निर्धारित  तब  ही  किसान  के  साथ  कुछ  न्याय  किया

 जा  सकता  है  और  वह  सात  जनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  अपना  उत्पादन  देने  के  लिए  सरकार  से

 योग  कर  सकता  है  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  अत्यध्विक  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  हम  इस  चर्चा  को  कल  4  बजे  म०  प०  पर  पुनः  शुरू  कर  सकते

 क्योंकि  अन्य  क'य॑  भी
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 के  ग्यारह  बजे  म०  पु०  तक  के  िए  स्थवित  हुई  ।

 अनननमनन जज नमन


